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 लोक  समा  11  बल्ले  स०  पूृ०  समवेत  हुई  ।

 भ्रष्यक्ष  महोद्दयप  पीठासीन  हुए  ।  °

 कोलम्बियाई  संसदीय  शिष्ट  मंडल  का  स्वागत

 .

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सर्वत्र  थम  मुके  एक  घोषणा  करनी
 ओर  से  तथा  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  कोलम्बियाई  सीनेट  के  उपाध्यक्ष

 डा०  क्रिस्टो  तथा  कोलम्बियाई  संसदीय  शिष्ट  मंडल  के  माननीय  सदस्यों  जो  हमारे
 सम्माननीय  अतिथियों  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  स्वागत  करते  हुए  मुके  अपार  हर्ष
 हो  रहा

 मंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  हैं  :

 सीनेटर  डा०  तुरबे

 (2)  सीनेटर  डा०  रुएदा

 (3)  सीनेटर  डा०  बारूच

 (4)  सीनेटर  डा०  मार्टिन  लियीज

 (5)  सीनेटर  डा०  सेदानो

 (6)  डा०  फलोरियन  संसद  सदस्य

 (7)  डा०  अयाला  संसद  सदस्य

 (8)  डा०  बोरें  संसद  सदस्य

 (9)  डा०  सिल्वा  संसद  सदस्य

 डा०  तुरबे  संसद  सदस्य

 शिष्ट  मंडल  2  को  दिल्ली  वे  अब  विशेष  कक्ष  में  बैठे  हुए  हम
 करते  हैं  कि  हमारे  देश  में  उनका  आवास  सुखद  और  उपयोगी  उनके  माध्यम  से  हमे

 सीनेट तथा प्रतिनिधि चैम्बर सरकार तथा कोलम्बिया के मित्रवत लोगों को अपना अभिवादन तथा शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं ।



 खरनों  के  मोडजिक  उतर

 शरोरा  परमाणु  विद्यत  संयंत्र  की  लागत

 +92 1.  डा०  बी०  बेंकटैड  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्या  नरोरा  स्थित  परमाणु  विद्युत  परियीौजना  की  लागत  बढ़कर  800  करोड़  रुपये

 तक  पहुंच  गई

 इस  परियोजना  की  मून्  अनुमानित  छम्थत  कितकी  थी  ;  और

 नरोरा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  कितनी  अवधि  तक  कार्य  करेगा  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  झौर  श्नतरिक्ष  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०  :

 और  परियोजना  की  मूल  संस्वीकृत  लागत  1972  के  गम्रूल्य  स्तर  पर  209.89
 करोड़  रुपये  इते  1982  के  मूल्य  स्तर  के  आधार  पर  संशोधित  करके  399.64  करोड़  रुपए
 कर  दिया

 हालांकि  नरोरा  परमाणु  बिजलीधर  को  उसके  डिजाइन  के  अनुसार  25  य्ष  तक  कास
 करना  तथापि  आशा  है  कि  वह  कह्दीं  ज्यादा  लम्बे  समय  तक  सुरक्षित  रूप  से  बिजली  पंदा
 कर

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  अध्यक्ष  जेसा  कि  हम  सभी  को  विदित  है  कि  हमारे  देश  की
 अनभिज्ञ  अशिक्षित  तथा  पददलित  जनता  भारत  के  युवा  तथा  मेधाषी  प्रधान  मंत्री  हारा  उन्हें
 सदी  में  ले  जाए  जाने  की  उत्सुकतापूर्वक  प्रतीक्षा  कर  रही  अन्यथा  फिर  भी  हम
 सदी  में  चले  भी  जाएंगे''*  हम  इसके  बावजूद  भी  पहुंचेंगे  ।

 इसकी  परियोजनागत  लागत  लगभग  399.64  करोड़  रुपये  है  और  इस  परियोजना  की
 कार्य  अवधि  केवल  25  वर्ष

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  बाद  का  आधा  उत्तर  भी

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  इस  परियोजना  को  कार्य  अवधि  के  पश्चात  सुरक्षित  रखने  के

 लिए  हमें  इसे  25000  साल  और  सुरक्षा  देनी  होगी  ।  क्या  लागत  बँठेगी  ?  वास्तव  देश
 भर  में  हो-हल्ला  मच  रहा  वे  इस  प्रणाली  को  बन्द  करबाना  चाहते

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  पूछिए  ।

 डा०  थी०  बेंकदेश  :  इसीलिए  मैं  माननीम  प्रधान  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  था  क्योंकि
 नरोरा  परियोजना  भुकम्पीय  क्षेत्र  तथा  मांगेय  तट  पर  स्थित  है  तथा  यह  दिल्ली  से  मुश्किल  से  150
 कि०  मी०  दूर  आप  जानते  हैं  कि  पूरी  चौकसी  के  बाबजूद  किसी  भी  क्षण  कोई  भी

 दषंटना  घट  सकती  लेकिन  दु्घटनाएं  रोकी  भी  जा  सकती  परड्रेज  इलाज  से  बेहतर  यह
 एक  सावंभोम  सत्य
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  प्रइन  पूछिये  ।

 डा०  बी०  बेंकटैश  :  मैं  पूछ  हूं  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  महीदंय  सरोरा  संयंत्र
 को  बन्द  करेंगे  जिससे  परमाणु  खतरों  से  बचा  जा  सके  जिनकी  कि  दिल्ली  तक  पहुंचने  की  शंसाधवा

 नरोरा  के  निकट  अनेकों  ऐतिहासिफ  स्थात  है  ।

 भ्रष्चक्ष  भमहोदव  :  दिएली  में  ही  नहीं  अन्यथा  भी  लोगों  का  जीवन  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।

 डा०  वी०  बेंकटेश  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  प्रधान  मंत्री  महोदय  इस  संयंत्र  को  बन्द

 करेंगे  अथवा  क्या  वे  इस  देश  के  समाजशा  स्त्रियों  तथा  अन्य  महत्वपूर्णा  लोगों  के  स्वतंत्र

 पूर्प  मत  जानना  चाहेंगे  ।

 क्री  के०  ध्रार०  नारायणन  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  कि  सरकार  का  नरौरा

 संयंत्र  पर  चल  रहे  कार्य  को  रोकने  का  कोई  इरादा  नहीं  हमारा  इस  परियोजना  पर  काये
 करके  इसे  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  माननीय  सदस्व  ने  परभास्ा  ऊर्जा  के  जिन  श्षत्तरों  की  बात

 कही  हम  उनसे  पूरी  तरह  अवगत  हमने  ऐसे  खतरों  के  विस्फोट  से  बचने  के  लिए  ससी  संभव

 पूर्वोषाय  कर  लिए  आज  की  दुनिया  में  परमार  ऊर्मा  जीवन  का  एक  सत्य  थास््तब

 अनेकों  देशों  ने  इसे  विद्युत  के  स्रोत  के  रूप  में  अपनाया  फ्रांस  ज॑से  देश  में  साठ  प्रतिशत  से

 अधिक  विद्युत  उत्परदम  संसाधनों  से  किया  जाता  है  भोर  हमें  दुख  ्लद्योगिको  को  अपनाने

 में  नहीं  होना  चाहिए  जबकि  दुष्प्रभावों  विज्ेवकर  विकिरण  अथजत  किसी  अन्य  अआशक्षस्त
 खतरे  को  वष्टा  में  रखने  के  सभी  एहतियात  जब  हम  बरत  रहे  हैं  ।

 डा०  थो०  बेंकटेश  :  इन्होंने  सभा  को  यह  जताया  है  कि  दुनिया  भर  में  अनेकों  देश  परंब्रर्
 ऊर्जा  अपना  रहै  हैं  ।  परन्तु  सबंत्र  ही  दो  बिकल्प  हैं  कि  समा  परमाण्य  कर्जा  को  अपनाया  जाए
 अथया  परम्परावत  ऊर्या  को  |  हमारे  देल  में  हमारे  प्रस्त  फर्यास्त  प्रशकृतिक  संसाधन  मोजूद  काप्ले
 फौणी  डपयोग  किए  बिना  ही  भमुद्र  शें  बह  जाता  सूखे  की  स्थिति  के  साख  ही  काफी  याह्  जाती

 है  ।  हम  जन  साथा  रश  पर  करोड़ों  र०  श्दं  कर  रहे

 धष्यक्ष  महीदय  :  आप  प्रश्न  तो  करते  नहीं  हैं  हर  समय  वक्तता  करते  रहते  आपके  साथ
 यही  समस्या  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 डा०  ले»  बेंकटेक्ष  :  मैं  प्रइन  ही  बना  रहा  हू  ।

 भ्रष्यक्ष  महीदय  :  जाप  सदा  ही  प्रदइन  बनाने  कौ  कीशिश  करते  हैं  तथा  ग्रदम  के  प्रभाव  फी
 खत्म  कर  देते  हैं  ।

 का

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  ये  दुघंटनाएं  केबल  भारत  में  ही  नहीं  हो  रहीं  दुनिया  भर  में
 झेती  हैँ  ।

 अ्रष्यक्ष  भहोदप  !  पुनः  आप  तालमेल  कर  रहे  अपना  भ्रदन  पृछिए  ।

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  कि  क्या  '*'**

 डा  यी०  बेंकेल  /  कस  सरकारਂ  पह  एक  गस्जीर  शामसत  मैं
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 इ्रभ्यक्ष  महोदय  :  भाप  डॉक्टर  हैं  तो भमबान  बचाये  ।  +

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  इसलिए  मैं  प्रधान  मन्त्री  महोदय  से  ही  सीधे  प्रशश  करना  चाहता  हूं  ।

 दुनिया  भर  के  देश  परमाण  ऊर्जा  का  आश्रय  ले  रहे  ऊर्जा  का  दूसरा  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।
 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  माननीय  प्रधान  मन्त्री  महोदय  दुर्घटनाओं  आदि  से  बचने  के  लिए
 सुरक्षा  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिए  दुनिया  के  अन्य  देशों  से  बातचीत

 प्रधान  मन्त्री  राजोब  गांधी  )  :  माननीय  सदस्य  ने  बड़ी  बात  उठाई  हम
 पहले  दही  सुरक्षा  कारकों  सुरक्षा  उपायों  तथा  दुघंटना  की  स्थिति  में  उपचारात्मक  व्यवस्था  के  बारे

 में  सोचने  और  करने  लग  गए  हैं  तथा  अपने  चालू  परमाण  बिजली  घरों  के  लिए  अपेक्षित  उपाय
 करने  लगे  दुघंटनाओं  और  उनके  घटने  की  स्थिति  में  सहायता  लेने  के  लिए  हमने  कुछ  देशों  से
 बात  भी  की  है  ।  हम  इसे  मम्भी  रता  से  ले  रहे  इस  बकक्त  हमारे  सभी  ऊर्जा  संयंत्र  ठीक  से  कार्य

 क्र  रहे  हमारा  सुरक्षा  रिकार्ड  अच्छा  माननीय  सदस्य  को  चिन्तित  होने  की

 नहीं  ॒

 मुके  गया  मेरी  बात  में  सुधार  किया  जा  है  कि  सामान्य  तापीय  बिजली
 घर  से  उत्सगित  विकिरण  एक  परमाणु  बिजली  धर  द्वारा  वायुपंडल  में  छोड़े  गए  विकिरण  से
 अधिक  होता  है  ।

 थी  झोनन्द  सिंह  :  अध्यक्ष  अभी  हाल  ही  में  जो  बेरनोबिल  में  एक्सोडेंट  उस
 एक्सीडेंट  को  ध्यानਂ  में  रखते  हुए  क्या  हमारे  वैज्ञानिकों  मे  कोई  ऐसी  चौज  निकाली  है  जिसके
 सार  हमारे  भरौरा  प्लॉट  में  कोई  तथदीली  की  गई  उसके  बैसिक  डिजाइन  भें  कोई  परिवतंन
 लाने  की  बात  की  गई  है  या  नहीं  और  अगर  कोई  पोस्ट  एक्सीडेंट  हो  जाता  उसके  लिए  कया

 कोई  सतर्कता  बरती  गई  है  |  बम्बई  में  जो  दुर्घटना  हुई  उसमें  कुछ  लोग  अनजाने  मे  पैंसिल  चुरा
 ले  गए  उससे  काफी  लोग  घायल  हुए  और  अस्पताल  गए  ।  इसलिए  वहां  के  लोगों  को  ट्रूनिंग  दी
 जाए  कि  अगर  कोई  घटना  हो  तो  क्या  करना  मैं  चाहूंगा  कि  नरौरा  के  आस  पास
 के  इलाकों  में  इस  तरह  की  एजूकेशैन  देने  के  लिए  क्या  किया  गया  ताकि  वहां  के  लोगों  को
 बताया  जा  सके  कि  ऐसे  केसेस  में  उनको-किस  तरह  से  काम  करना  चाहिए  और  अलावा
 क्या  चेरनोबिल  दु्ंटना  को  देखते  हुए  इस  प्लांट  में  कोई  बेसिक  परिवतंन  किया  गया  है  ?

 .
 श्री  के०  झ्ार०  मारायणन  :  जेसा  कि  थोड़ी  देर  पहले  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने

 कहा  कि  हस  संयंत्रों  की  रूपरेखा  बनाते  तथा  इसका  निर्माण  करते  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के

 सुरक्षा  उपायों  की  सभी  तरह  से  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  सर्वप्रथम  किसी  भी  सम्भव  विकिरण  अथवा
 दूसरी  तरह  के  खतरों  से  निपटने  के  लिए  सभी  अभियांत्रिकी  यंत्र  सफ्जा  इन  संयंत्रों  भें  की  गई  है  ।
 मैंने  इस  सदन  में  कई  थार  उल्लेख  किया  है  कि  खंतरें  की  स्थिति  में  दोहरे  नियंत्रण  तथा  ध्ंयंत्र  के
 स्वतः  बन्द  हो  जाने  जैसी  प्रणाली  को  इंस  डिजांइन  में  लगाया  गया  हमने  इस  संयंत्र  के
 रखाव  एहतियात  के  प्रबन्ध  भी  किए  हैं  और  वहां  काम  कर  रहे  लोगों  को  किसी  सम्भव  विकिरण  सेਂ
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 बचने  हेतु  शंक्षिक  जानकारी  भी  दी  जा  रही  अभ्यास  भी  किए  गए  हैं  और  अपने  सभी  परमाणु
 संयंत्रों  में  सुरक्षा  उपायों  के  किए  जाने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  भी  वास्तव  में  गठित की
 गई  इस  प्रकार  मैं  माननीय  सदस्य  को  आदवासन  दे  सकता  हूं  कि  इन  संयंत्रों  के  निर्माण  अथवा
 परिचालन  कोई  अतिरिक्त  छ्तरा  नहीं  नरोरा  में  भूकम्पीय  क्षेत्र  के  संबंध  में  कुछ  कहा  गया

 मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  पूरा  जापान  देश  भूकम्पीय  क्षेत्र  जापान  में  31  से  ऊपर

 रियेक्टर  लगे  हुए  हमने  वास्तव  में  नरौरा  संयंत्र  में  तश्री  तरह  के  भूकम्प  विरोधी  सुरक्षा  उपाय

 किए  हैं  । &

 भ्री  झ्ानन््द  सिह  :  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  कामगारों  को  अनुदेश  दिए  जा  रहे  हैं  परन्तु
 इन  संयंत्रों  के  आसपास  रहने  वाली  ग्रामीण  जनता  को  भी  शिक्षित  किया  जाना  चाहिए  कि  उन्हें
 क्या  करना  चाहिए  ।

 क्री  के०  झार०  नारायणन  :  आस-पास  की  जनता  तथा  सामान्य  जनता  को  भी

 परमाण  विकिरण  के  सम्बन्ध  में  शिक्षित  किया  जा  रहा  है  कि  वह  कंसे  अपना  बचाव

 भ्रो  सो०  माघव  रेड्डी  :  यह  प्रदन  लागत  तथा  संयंत्रों  की लागत  व  उनके
 संशोधन  से  संबंधित  है  ।  प्रश्न  तथा  उत्तर  दोनों  ही  विषय  से  अलग  प्रश्न  यह  पूछा  गया  था  कि
 क्या  इसमें  संशोधन  करके  इसे  800  करोड़  रुपए  कर  दिया  जाएगा  ।  आपने  नतोहां  कहा  नहीं
 ना  आपने  केवल  आंकड़े  दिये  हैं  कि  1972  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  महू  अनुमानतः  399

 करोड़  रुपये  का  क्या  अब  फिर  इसे  संशोधित  करके  800  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  है  जिन  पर

 हमने  विचार  करना  क्योंकि  आपने  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  यदि  आप  प्रश्म  के  बारे

 में  कुछ  नहीं  कहेंगे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  आप  इससे  सहमत  हैं  ?  क्या  इसका  उत्तर  हां  है  या  नहीं  ?

 अंकि  सुरक्षा  का  मुद्दा  भी  उठाया  गया  मैंਂ  जानना  बाहूंगा  कि  क्या  वेस्ट  मंमेजमेंट  जिसे

 1987  के  प्रारम्भ  में  तंयार  होना  का  निर्माण  पूरा  हुआ  है  अथवा  या  फिर  इसमें  भी
 अधिक  समय  या  अधिक  लागत  लगैगी  ।

 भी  के०  झार०  नारायणन  :  इस  प्रएन  कि  क्या  संशोधित  प्राक्कलन  800  करोड़  रु०  कर
 दिया  गया  का  उत्तर  है  ।  हमने  उत्तर  में  निश्चित  रूप  से  कहा  था  कि  संशोधन  399  करोड़
 रु०  तक  का  इसके  बाद  लागत  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  बेकार  पदार्थ  संबंधी  मनेजमैंट  का  संबंध  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  एक  संयंत्र
 निर्माणाधीन  है  ।  इसलिए  बेकार  पदार्थों  को  संसाधित  करने  के  लिए  भी  एक  संयंत्र  का  निर्माण
 किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  अम्य  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  टूमारे  पास  न  केवल  प्रौद्योगिकी  ही  है  प्रत्युत  बेकार
 पदार्थों  के  पुनसंसाधन  तथा  उसके  रखने  का  भी  इम्तजाम

 झायल  इण्डिया  सिमिटेड  को  जिदय  बंक  से  ऋण

 ०922.  डा०  गौरो  झंकर  राजहूंस  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंणे  कि  :

 क्या  विद्व  बैंक  ने
 हाल  ही  में  आायल  इण्डिया  लिमिटेड  को  नए  खोज  कार्यों  ओर

 उत्पादन  बढ़ाने  की  नई  योजनाओं  के  लिए  14  करोड़  ढालर  का  ऋण  दिया

 $
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 यदि  तो  शत कया

 आयल  इण्डिया  लिमिटेड  इस  ऋण  का  किस  प्रकार  उपयोग  और

 देश  में  तैल  के  उत्पादग  में  कितनी  वृद्धि  होगी  और  जामात  में  कितनी  कभी

 जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  झ्ौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 पिबरण

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बंक  ने  हाल  ही  में  अयल  इंडिया
 लिमिटेड  पेट्रोलियम  परियोजना  हेतु  भारत  को  14  करोड़  अमरीकी  डालर  का  ऋण  देने  की
 कृति  दी  है  ।  तथापि  ऋण  करारों  पर  अभी  हस्ताक्षर  किए  जाने

 यह  ऋणा  20  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  होगा  जिसमें  5  वर्ष  की  रियायती  अवधि  भी
 संभ्मिलित  है  तथा  इस  बात  पर  विध्व  बंक  के  उधार  को  लागत  से  सम्बद्ध  परिवर्तनीय  जो
 इस  समय  1.92  भ्रतिशत  लगेगा  ।  इस  ऋण  संवितरित  न  की  गई  शेष  राशि  0.75
 प्रतिशत  कौ  दर  से  वाषिक  वचनबद्धता  प्रभार  भी  ये  अन्तर्राष्ट्रीय  व  पूनर्निर्माण  और
 विकास  बैंक  की  मानक  शर्त  हैं  ।

 इस  परियोजना  में  मिम्नलिक्षित  श्र्मितित्  हैं  :  (i)  उत्परदन  सुचार  योजनाओं  का

 अनुप्रयोग  जैसे  कि  इनफिल  प्रष्टर  हाइड्रोलिक  फ्रेकर्नासरग  सहित  छुओं  क्र  कार्य

 तथा  असम  के  आंश्षिक  रूप  से  क्षाली  हो  चुके  तेल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  संवर्धित  क्षेल  भ्रावप्त  को  तरूनी  कं

 का  (11)  असम  के  कुछ  तेल  कुओं  में  स्रस्वद्ध  मेंस  आपूर्ति  लन््त्र  सथा  रस  रि-इस्जेक्शन
 स्कीम  का  (iii)  हाई  रिजोलुशन  सीसमिक  डाटा  के  अधिग्रहय  और  प्र/तिपादन  के

 लिए  खोज  करना  तथा  अन्वेषणात्मक  कुओं  की  खुदाई  और  (iv)  आयल  इण्डिया
 टेड  की  तकनीकी  क्षमताओं  को  मजबूत  आकड़ों  के  अधिग्रहण  तथा  उन्हें  संस्राधित

 हिलिंग  कार्य  तथा  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  उपकरणों  की  खरीद  व  गहत  प्रशिक्षण  के  लिए

 संस्थान  का  निर्माण  करना  ।

 उत्पादन  सुधार  यौजनाओं  से  20  वर्षों  मैं 200  लाख  मी०  टन  के  संवद्धित  तेल  का
 उत्पादन  होने  की  आज्ञो  इसके  परियोजना  के  अन्तगंत  अन्वेषणात्मक  कार्यों  से  लाम
 प्राप्त  होने  की  सम्भावना  जिनके  बारे  में  अभी  इतनी  जल्दी  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 शव  गौरी  धांकर  राजहूंस  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  ऋण  की  स्वीकृति  कब  दी  गई  तथा
 समभौते  पर  हस्ताक्षर  कब  किए  ऐसे  समाचार  मिले  हैं  कि  विधव  बैंक  समझौते  पर
 क्षर  करने  में  हिचक  रहा  मैं  सही  स्थिति  के  धारे  में  आनना

 -  जी  क्रक्न  दत्त  :  ऋण  के  लिए  अभो  हाल  हौ  में  मंजूरी  हुई  भेरे  विचार
 से  समझौते  पर  हस्ताक्षर  क  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  णी  ।  सभी  औपचर्मा  रकताएं  पूरी  ही  हुई
 हैं  तथा  अगले  एक  या  दो  महीने  में  स्मभझोते  पर  हस्ताक्षर  हो  जापएंये  ॥

 +



 16  1909  सोखिक  रक्तर

 डशा०  गौरो  हांकर  राजहंस  :  ऐसे  समाचार  मिले  हैं  कि  यह  समझौता  राजस्थानक५प्ररणाचल
 प्रदेश  आदि  की  किसी  विशेष  परियोजना  के  लिए  क्या  ऐसी  कोई  शर्त  है  कि  ये  निधियां  केवल

 इन्हीं  परियोजनाओं  के  लिए  ही  प्रयुक्त  की  जाएंगी  या  क्या  इसमें  कोई  लचीलेपन  की  कोई  गुंजा

 इश  रहेगी  जिससे  भारत  सरकार  देश  में  कहीं  भी  ऐसी  ही  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  भी  इनका
 प्रयोग  कर  सक  ।

 झौ  ब्रह्म  कल  :  भारतीय  प्रामीण  विकास  बेंक  का  हर  ऋण  कुछ  विशिष्ट  परियोजनाओं  के

 लिए  ही  अभिप्रेत  होता  हम  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  उन्हें  भेजते  हैं  तथा  उसके  बाद  वे  ऋण
 की  मंजूरी  देते  हैँ  तथा  निधियों  को  इधर-उधर  दूसरी  परियोजनाओं  में  खर्च  करना  भी  वांछनीय

 नहीं  है  ।

 भी  रेजुपद  दास  :  यह  देखते  हुए  कि  पश्चिम  बंयाल  में  अन्वेषण  कार्य  ने  अभी  तक  तेजी
 नहीं  पकड़ी  मैं  जानना  चाहू  भा  कि  विश्व  बक  से  लिए  मए  ऋण  से  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  तटीय
 और  उपतटीय  अन्वेषण  कार्य  में  अगले  महीनों  में  काम  तेजी  से  शुरू  होने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  ब्रह्म  दत्त  :  जहां  तक  पद्दिचमी  बंगाल  का  सम्बन्ध  हमने  सोवियत  संघ  से  एक  अलग
 व्यवस्था  की  यह  ऋण  आयल  इण्डिया  लि०  द्वारा  लिया  जाएगा  तथा  उनका  पश्चिमी  बंगाल
 से  बहुत  ही  कम  वास्ता  यह  तो  मुख्यतः  असम  में  हमारी  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  इसमें
 अरुणा चल  प्रवेश  का  कुछ  हिस्सा  भी  शामिल

 % स्टेट  धक  साफ  इन्दौर  को  गंजयासोदा  काला  में  प्रतियमितताओें

 #923.  भरी  राज  कुमार  राय  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमा  शिक्षित  बेरोजयार  .  युबाओं  को  स्वरोजगार  उपलब्ध  कराने  की  योजना  के
 अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  में  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  की  मंजबासोदा  झाखा  द्वारा  ऋण  देने  के  मामलों  में
 अनिवमितताओं  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  बेंक  आफ  हस्वौर  मे

 सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1986-87  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  स्वरोजगार  योजना के  प्रंतगंत

 उसकी  गंजबासोदा  छ्ाखा  द्वारा  ऋण  देने  के  मामले  में  किसी  प्रकार  की  अनियमितता  की  उसे  कोई

 सूचना  नहीं  मिली

 प्रश्न  ही  नहीं

 श्री  राज  कुसार  राय  :  अध्यक्ष  जब  हम  लोग  प्रशन  करते हैं  तो  दो  स्थिति  सामने  आती
 एक  तो  इन्डीविजुअल  केस  जाए  तो  उम्मीद  की  जा  सकती  है  कि  एक  केस  रखने  से  सब
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 दम  वमनननीननीलीीी  का  -  —~  जप

 पर  प्रकार्श  जाएगा  और  हम  ज्यादा  स्पेसिफिक  हो  सकते  और  जब  वेग  रखते  हैं  तो उसका
 जवाब  नहीं  आता  इस  किस्म  के  केसेज  रखे  जाएं  तो  उनका  भी  सही  जवाब  नहीं  आता  है  तो
 दिक्कत  होती  है  और  आप  भी  मना  करते  पिन्डेण  जो  व्यक्ति  है  और  समाज

 मैंने  एक  स्पेसिफिक  बेंक  का  उदाहरण  देकर  कहा  आप  जानते  हैं  कि  किस  तरह  से  शिक्षित

 बेरोजगारों  को  कुछ  काम  देने  के  ख्याल  से  आरत  सरकार  इंदिरा  जी  ने और  वर्तमान  सरकार
 ने  सारी  कुछ  स्कीम्स  खबलायीं  और  सारा  सदन  जानता  है  कि  बंक  सारे  मग्सूबे  पर  पानी  फेर  रहे
 कोई  न  कोई  तकनीकी  कारण  बताक  र  के  उन  शिक्षित  बेरोजगारों  को  यहां  से  वहां  दौड़  रहे  हैं  और
 उनसे  माजायज  पंसा  ले  रहे  मैंने  एक  स्पेसिफिक  बंक  के  बारे  में  सवाल  पूछा  था  जिसके
 बारे  में  पूछा  था  उसी  बंक  की  अथारिटी  से  जांच  करा  ली  गई  |  माननीय  मंत्री  जी  ने  जवाब  दिया

 है  कि  मैंने  बंक  आफ  इन्दौर  की  अंथारिटी  से  जांच  करा  ली  है  और  ऐसा  कोई  मामला  प्रकाश  में

 महीं  आया  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  पर  कोई  आरोप  हो
 उस्ती  से  उसकी  जांच  कराने  का  क्या  औचित्य  था  ?  वहां  पर  जन  नेताओं  सपाज  सेवियों  ने  कई
 दरख्वास्तें  दीं  और  प्रदर्शन  किए  ।

 क्रष्यक्ष  महोदय  :  आपका  सव।ल  पते  का  आप  उसी  से  सम्बन्धित  पूछिए  ।

 प्रदन  यह  है  कि  जिन  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  शिकायतें  की  गई  क्या  उन्हें  शिकायः

 जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ?
 नि

 श्री  जनादन  पुजारी
 :  यहां  माननीय  सकतस्य॑  में  यह  प्रदम  रखा  है  कि  क्या  कोई  इसमें

 अनियमितता  की  गई  इसका  उत्तर  यह  है  कि  ऋण  देतेसमय  कोई  अनियमितता  नहीं  हुई

 अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  छ्षिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  ऋण  देने  में  कोई  विलंब  हुआ  इसकी

 वरिष्ठ  अधिका  रियों  द्वारा  जांच  की  गई  छिक्षित  बेरोजगारों  क ेलिए  बेरोजगार  योजना  के

 क्रियान्वयन  के  समय  सामाम्यतः  इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जहां  भी  शिकायत  प्राप्त  हुई
 है  वहां  कार्यवाही  की  गई  है  ।  इसका  उददेश्य  यही  है  कि  कोई  बाघा  या  शिकायत  न  हो  ।  शिकायतों

 की  जांच  की  गई  है  तथा  कोई  अनियमितता  नहीं,हुई  यही  उत्तर  हमने  दिया  यदि  माननीय
 सदस्य  इससे  संतुष्ट  नहीं  हैं  तथा  उनके  पास  किसी  विशिष्ट  मामले  का  ब्यौरा  है  तो  हम  उस  पर

 कार्यवाही  हम  इसकी  जांच  मैंने  तो  भारतीय  रिजवं  बँक  से  भी  ऐसे  विशिष्ट  मामलों

 की  जांच  करने  के  लिए  है  ।

 श्री  राजकुमार  राय  :  बहुत-बहुत  धन्यवाद  कि  हम  जो  आरोप  आपको  देंगे  आप  उसकी
 जांच  मेरा  सवाल  था  कि  क्या  शिक्षित  युवाओं  को  जो  कि  बेरोजगार  रोजगार

 ब्ध  कराने  को  योजना  मध्य  प्रदेश  में  स्टेट  बंक  आफ  इंदौर  की  शाखाओं  से  ऋण  देने  का  पता

 चला  है  ।  इसके  जवाब  फो  आपने  सीमित  कर  दिया  कि  स्टेट  बंक  आफ  इंदौर  में  बर्ष  1986-67  में

 कोई  गड़बड़ी  नहीं  हुई  मैंने  पूछा  था  उस  बेंक  की  शाखा  के  बारे  आपने  महज  1986-87  के

 बारे  में  बताया  कि  हमने  जांच  कराई  और  जांच  भी  आपने  स्टेट  बैंक  आफ  इंदोर  से  ही  कराई
 जिस  पर  गड़बड़ी  का  आरोप  उसी  से  पूछना  और  उसको

 भी
 लिमिट  कर  देना  ।  अधिकारियों  ते

 हु
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 इतने  बड़े  प्रश्न  को  इतना  कम  कर  दिया  है  कि  कोई  सप्लीमेंटरी  होगी  या  अध्यक्ष  जी  कहेंगे  तो  कह
 देंगे  कि  1986-87  की  जांच  कराई  आप  पता  दरख्वास्तें  जो  जन  प्रतिनिधियों  और
 समाज  सेवियों  ने  दी  और  वहां  प्रदर्शन  किए  कोर  म्रापक्े  अधिकारियों  ने  छहां  छाकर  समभौता

 किया  था  कि  यह  गलतियां  नहीं  होंगी  ।  जब  भारत  सरकार  की  नीति  है  तो  ठीक  से  इम्प्लीमेंटेशन
 होना  जिससे  लोगों  को  सहूलियतें  मिलें  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  अगर  आप  भाषण  करेंगे  तो  दूसरे  सवालों  का  क्या

 होगा  ?

 ओर  राणकुमार  शय  :  आप  क्या  दूसरी  एजेंसी  से  इसकी  जांच  श्रेंक  अधिकारियों

 को  छोड़  कर  ?

 भी  जनावँत  पुख्तसे
 :  इस  ढंक  का  18  अमू़्लेकन  पन्नों  का  लक्ष्य  सभी  मामलों

 अर्थात  सभी  18  आबेदन  पदों  के  मामलों  में  उन्होंने  ऋण  की  मंजूरी  दी  3.1]  लाख  रुपए  की

 मंजूरी  दी  गई

 म्रवि  वह  जांच  से  संशुब्ट  नहीं  हैं  ते  हम्न  इस  पर  ध्यपन  देंगे  |

 उनका  लक्ष्य  18  आवेदन  पत्रों  का  उन्हें  28  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  इसलिए  10

 अवेदन  पन्नों  को  रदद  क्रिया  गधा  ।  उन  18  आखेदन  पत्रों  में  राकश  की  मंजूरी  दी  का  चुकी  है  ।

 श्री  राजकुमार  शाय  :  जब  मंत्री  जी  खुद  डिफेंस  कर  रहे  हैं  तो  हम  क्या  ऐसे  घपले

 रोज  हो  रहे  इसको  डिफेंस  करमे  से  अच्छा  है  कि  सदन  के  साभने  जिन्होंने  गड़बड़ियां  की

 हैं  उन्हें  दण्ड  दिया

 श्री  शान्ति  धारीकल  :  इस  पर  हाफ-एन-आवर  की  चर्चा  होनी  चाहिए  बहुत  महत्वपूरम
 प्रशन  और  समस्या  है  ।

 क्री  राखकुल(र  राश्न  :  इस  पर  आधे  घंटे  की  चर्चा  करवाग्रें'****

 श्री  राजकुमार  राय  :  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  मिलनी  उसी  में
 रे

 बढ़त
 से

 प्वाइंट्स  कब  र
 हो

 जाय ेपंग़े हमकारे  बहुत  से  प्वाइंटस  कबर  हो  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  सुने  आप  क्या  कहना  चाहते  मैंने  तो आपको  सुन
 लिया  है''' +

 आपकी  बात  बिल्कुल  ध्यानपुद्वक  सुनी  गई  यदि  आप  सुन  लें  तो
 ठीक है, मैंने सुन ली है आपकी aa

 लेते  दब
 पांच-सात  बोल  रहे  हैं  तो  कुछ  पलले  नहीं  पड़ने  देते

 ठीक  मैंने  सुन  ली  है  आपकी  बात''*

 सबाल  स्रि्फ  वही  है  कि  हरफ-एन-आँवर  क्री  मनुमति  आपको  प्लिल  जाएगी  लेकिन  मिलेगी

 अगर  टाइम  द्वोया  ।  मदि  टाइम  नहीं  होभा  तो  मुश्किल  हो  जाएगा  ।  अब  आप
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  इनका  स्रवाल  यह  है  कि  जिनके  ऊपर  आरोप  वही  इन्कवारी  करा  रहे

 हैं  ।

 झध्यक्ष  महोदव  :  यही  तो  सवाल  मैंने  पूछा

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  तर्जूमा  उसी  का  किया  है  ।

 भरी  शिवेण  बहाहर  सिंह  :  देश  के  सभी  प्रमुख  बंकों  के  द्वारा  रोजगार  तथा  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  वित्त  प्रदान  करने  के  संबंध  में  इतनी  शिकायतें  आई  हैं  तथा  सभी  का  यह  उत्तर

 मिलता  है  मामले  की  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  दल  द्वारा  जांच  की  जा  चुकी  मैं  सरकार  से  यह

 पूछना  चाहूंगा  कि  कया  मंत्री  महोदय  अचानक  जांच  करने  के  लिए  कोई  ऐसा  तन्त्र  बना  रहे  हैं  ताकि

 विशेष  क्षेत्रों  में  जाकर  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  विभिन्न  बंकों  द्वारा  कितना  वित्त  प्रदान  किया
 जा  रहा  है  तथा  यह  देखा  जा  सके  कि  लोगों  ने  वित्त  मोके  पर  अथवा  शपथ  देकर के  प्राप्त  किया

 क्या  भारतीय  रिजवं  बेंक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  या  कोई  और  ऐसी  समिति  या  अधिकारियों  का  दल  है

 जो  मौके  पर  जाकर  अर्थात  किसी  एक  बेंक  में  जाकर  यह  जांच  कर  सके  ।  क्या  सरकार  इसके  लिए

 तैयार  है  ?
 ह

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  वह  फेयरफंक्स  की  जांच  के  लिए  नहीं  वरन  आंतरिक  जांच  के  लिए  कह
 रहे  हैं  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  हम  जांस  कर  सकते  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  मेरे  विचार  से  मंत्री
 महोदय  भी  साफ  बोलने  वाले  हैं  ।  वे  किसी  भी  प्रकार  की  जांच  करवा  सकते

 शो  जनादंग  पुजारो  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  समभता  इस  कार्यक्रम  के
 न््वयन  में  मैं  मी  व्यक्तिगत  रूप  से  रुचि  ले  रहा  हूं''*'**  )  कृपया  मेरी  बात  सनें*****

 इसके  अलावा  यदि  आंतरिक  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई  जांच  संतोषजनक  नहीं  है  तो  हम
 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  इस  संबंध  में  जांच  करने  के  लिए  कहेंगे  ।  यदि  किसी  भी  प्रकार  का
 चार  अनियमितता  या  धोखाधड़ी  हुई  तो  सतकंता  विभाग  भी  मौजूद

 ह

 यदि  कोई  अपराध  या  धोखाधड़ी  हो  ही  जाती  है  तो  कायंवाही  की  गई  माननीय  सदस्य
 के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  जब  भी  कोई  शिकायत  की  जाती  है  कि  दाण्डिक  अपराध
 हुए  हैं  तो  हमने  कायंवाही  को  यहां  तक  कि  सी०बी०आई०  ने  जांच  करने  के  बाद  म॒क  दमा
 चलाया  है  |  यही  हमने  बक  कमंचारियों  के  घरों  में  भी  छापे  भी  डाले  यदि  माननीय
 सदस्य  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  मामले  को  मेरी  जानकारी  में  लायें  ।  हम  उस  पर  कार्यवा  ही  करेंगे  ।

 झरी  प्रताप  मान  हर्मा  :  अध्यक्ष  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  जिस  छा  खाकी
 अर्चा  की  जा  रही  मंज  बांसौदा  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पढ़ता  यह  ठीक  है  कि  उसमें  हो

 -  शकायत  की  उसकी  जांच
 भी  हुई  और

 सम्बन्धित
 इर-रंगुलरिटीज  की  शिकायत  की  हुई  आर  सम्बन्धित  अधिकारी  के  विरुद्ध
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 काय  वाही  भी  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  और  इसके  लिए  मैं  मंत्री  जी  की  प्रशंसा  करना

 चाहूंगा  लेकिन  हमें  देखना  च।हिए  कि  कठिनाई  कहां  पर  राज्य  शासन  या  केन्द्रीय  सरकार  की
 ओर  से  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  जो  लक्ष्य  निर्धारित  होता  वह  कार्फ  देर  से  होता
 मुझे  याद  है  1986-87  में  अक्तूब  र-नव्रम्बर  मास  में  इस  योजना  के  लक्ष्य  बंकों  को  दिए  गए  और

 फरवरी  या  मार्च  के  महीने  में  जाकर  उनको  वहां  से  फाइनंस  हो  जब  साल  भर

 का  काम  तीन  महीने  में  करना  होता  है  तो  नेचु रली  केसेज  में  डिले  हो जाया  करती  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  आप  ]987-88  का  लक्ष्य  कब  तक  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  उपलब्ध
 करवा  देंगे  जिससे  कि  आपकी  योजना  को  सही  रूप  से  क्रियान्वित  करने  में  देर  न  हो  ओर  समय  से

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण  भी  उपलब्ध  हो  सके  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  लक्ष्य  वित्त  मंत्रालय  के  द्वारा  निर्धारित  नहीं  किया  इसका
 निर्धारण  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता  जब  भी  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाता  वित्त
 मंत्रालय  विशेषतया  बंकिंग  प्रभाग  का  यह  ककत्तंव्य  होता  है  कि  इसका  कार्यान्वयन  मैंने

 हि अभी  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दिया  है  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  लक्ष्य  प्राप्त
 भौर  यह  भी  कि  उचित  कार्यान्वयन  हो  ।

 मैंन  केवल  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  कार्यक्रम  का  बल्कि  रोजगार  स्वीकृत  ग्रामीण  विकास
 क्रम  के  कार्यान्वयन  की  निभ्नरानी  कर  रहा  जहां  तक  लक्ष्य  निर्धारण  का  संबंध  है  मैं  उद्योग
 मंत्री  सक  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  को  पहुंचा  हम  यह  भी  देखेंगे  कि  प्रतिवर्ष  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  जायें  ।

 इण्डियन  बेंक  में  भ्रभुसुचित  जाति/प्रमुसुचित  जनजाति  के  ध्यक्तियों  के  लिए  भ्रारक्षण

 +924.  श्री  एस०  तंगराजु  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 इण्डियन  बेंक  में  सभी  संवर्गों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों

 के  लिए  आरक्षित  कितने  स्थान  बकाया  चले  आ  रहे

 क्या  वतंमान  दिक्षा  निर्देशों  के  अनुसार  बैंक  द्वारा  कोई  रोस्टर  प्रणाली  रखी  जा

 रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 अनुसूचित  जातियों/अशुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  सभी  संवर्गों  में

 क्षित  बकाया  चले  जा  रहे  रिक्त  स्थासों  को  भरने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  लनादंन  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 इण्डियन  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  31  1986  को  बैंक  में

 Ij
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 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पंदों  की  पिछली  बकाया  का

 ब्यौरा  हस  प्रकार  है  :

 1.  सीधी  भर्तो
 oo

 संवर्ग  अनुसूचित  अनुसूचित  जनंजोंति

 अधिकारी  2
 1

 13

 लिपिक  142  96
 अधीनस्थ  कमंचारी  15  32

 1.  पदोन्नति

 संवर्ग  __  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 लिपिंकीय  संवर्ग  ले  23  114
 अधिका री  संवर्ग

 जूनियर  मंनेजमेंट  1

 और  बेंक  ने  बताया  है  कि  वह  सऊर्न  संभी  पंदों  के  लिये  जिन  पर  आरकाण

 लागू  होता  सीधी  भर्ती  और  पदोन््नतियों  का  रोस्टर  रख  रहा

 बैंक  ने  बताया  है  कि  उसने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुर्स[चित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  खाली  पदों  में  पिछली  बकाया  को  समाप्त  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  हैं
 कीय  संवर्ग  से  अधिकारी  संवर्ग  के  जूनियर  मनेजमेंट  में  पदोन्नतियों  की  ।  धित  १रीक्षਂ
 ओर  साक्षास्कार  में  न्यूनतम  अ्रंक  निर्धारित  भर्ती  पृ्ष  और  पदोन्नति  प्रशिक्षण
 देना  और  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  के  माध्यम  से  विशेष  भर्ती  परीक्षाएं  आयोजित  बैंक  द्वारा
 आयोजन  भर्ती/१दोन्नति  परीक्षाओं  के  साक्षात्कार  के  पैनल  में  अनुसूचित  जातियों/अनसचित  जन
 जातियों  का  एक  सदस्य  रखना  और  अनुसूक्तित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  रखे  गये
 वर्तमान  आरक्षण  के  अलावा  पिछली  बकाया  को  ध्यान  में  रखते  हुये  बं  किंग  सेवा  भर्ती  बोडों  के
 पास  मांग  पत्र  भेजना  आदि  ।

 भ्रो  एस०  तंगराज्  :  जंसाकि  इण्डियन  ओवरसीज  बंक  ने  किया  है  इण्डियन  बैंक  सीधी
 नियुक्ति  और  वेतनमान  पदोन्नति  में  अनुसूचित  जाति/अनुम्ूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  से
 संबंधित  ब्रोशर  के  अध्याय  चार  के  पंरा  तीन  में  दी  गेंहँ  पदीस्नेति-नीति  की  क्यों  नहीं  अब  नाता  ?
 दक्षिग  आधघ  रित  दोनों  राष्ट्रीयकृत  बकों  में  अन्तर  क्यों  है  ?  श्षाथ  ही  भ।स्तीय  इल्पात  अाधिकरण
 लि०

 के  1985  के  686  वाले  मामले  में  सर्वोच्य  श्यायालथ  के  न्वावादेक्ष  के  बावजूद  भी  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुर सूचित  जनजातियों  के  लिए  अधिकारी  संवर्ग  में  प  दोन्नति  के  आरक्षण  लागू  क्यों
 नहीं  होता  ।

 यह  न््यायादेश  निम्नानुसार  ,

 पद्धति  के  द्वारा  की  गई  पदोम्नति  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
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 के  कमंचारियों  को  दी  जाने  वाली  रियायत  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ठ  हो  जाता  है  कि  आरक्षण
 का  नियम  श्रेणी  एक  और  दो  के  अधिकारियों  के  चयन  द्वारा  पदोन्नति  पर  भी  लायू
 होता

 भ्री  जनादंत  हमें  भारत  सरकार  के  कामिक  विभाग  द्वारा  निर्धारित  आरक्षण
 नीति  का  अनुपालन  करना  है  तथा  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  बैंकों  को  कहा  गया  हैँ
 कि  कॉमिंक  विभाग  द्वारा  दिए  गए  मौर्गनिर्देशों  का  कड़ाई  से  अनुपालन  जहां  तक  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  न्यायादेश  का  संबंध  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  दू

 श्री  एस०  तंगराजू  :  आपके  उत्तर  के  अनुसार  बकाया  रिक्तयों  को  भरने  के  लिए  अनु०
 जाति  और  अनु०  जनजाति  के  लिए  बंकिग  सेंवा  भर्ती  बो्  ने  कितनी  वार  विशेष  परीक्षाएं
 जित  की  हैं  ?  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से और  अधिक  विवरण  चाहता

 ओऔं  जनादेन  पुजारी  :  ये  विवरण  भी  मैं  माननीय  सदस्य  को  विस्तारपूर्वक  यहां

 इंतंना  अधिक  विवरण  दिया  गया  मैं  माननीय  सदस्यों  को  पूरा  विवरण
 |

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  बेंक़  अपने  स्टाफ  को  काफी  अच्छा  वेतन  देते  इसके  बावजूद  भी

 हमने  पाया  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  मामले  में  रिक्तियां  हैं  जिन्हें  भरा

 नहीं  जा  रहा  आप  कृपया  यहां  मंत्री  जी  के  द्वारा  दिए  गए  विवरण  को  देखें  ।  सीधी  भर्ती  के
 मामले  में  अनुसूचित  जाति  के  शीषष  के  अन्तमंत  अधिकारियों  के  समक्ष  13  संख्या  दी  गई  क्लक
 के  समक्ष  96  और  उप  स्टाफ  के  समक्ष  32;  जबकि  पदोन्नति  के  मामले  में  114  अनुसूचित  जन
 जाति  और  23  अनुसूचित  जाति  के  अम्यर्थी  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  क्या  शिक्षा  उन  तक  नहीं

 पहुंची  या  लड़के  इन  सेवाओं  को  करने  में  शर्म  महसूस  करते  हैं  ?  सभी  ध्रभाओं  में  सभी  परिषदों  में
 और  संसंद  में  उनके  लिए  मिंतनी  औरक्षेश  किया  गेया  है  उनकी  संख्या  पूरी  है  मिहु  छेसा  कंसे  है
 कि  आपको  यहां  पर  लोग  नहीं  मिलते  ?  क्या  अप्प  यह  पता  लगाने  के  प्रयास  करेंगे  कि  सेवाओं  में
 लोगों  के  शामिल  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रो  जनादंन  पुजारो  :  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  जनुसूचित  जन  जाति  के  अभ्यर्थी
 योग्यता  के  लिए  उन्हें  दी  गई  छूट  के  बावजूद  भी  पास  नहीं  हौ  पाते  ऐसे  मामलों  में  हमने  उनके

 लिए  प्रशिक्षण  सुविधाएं  भी  दी  पदोन्नति  के  मामले  में  भी  हम  उन्हें  प्रशिक्षण  सुविधाएं  दे  रहे
 इसके  बावजूद  भी  पर्याप्त  सेंड्या  में  अम्यर्थी  उपलब्ध  न  देने  के  कारण  हमें  बकाया  रिक््तयों  के

 छुरू  करने  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही  किन्तु  इस  संबंध  में  उपाय  किए  मैं  मानता  हू  फ़िं
 सभी  प्रयासों  के  बावजूद  भी  हमें  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  मित्रना  किन  है  ।

 झो  पो०  कुलनदईवेलु  :  जहां  तक  सरकार  का  संबंध  जनजातीय  क्षेत्रों  और  जनजातियों
 को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  जनजातीय  क्षेत्रों  में  दूर-दूर  तक
 यात्रा  की  अब  तक  किसौ  भौं  ब्रघान  मंत्री  ने  ऐसा  कहीं  किया  ।  जनजातीय  क्षेत्रों  में  व्यापक
 दौरा  लगाने  के  लिए  मैं  प्रधान  मंत्री  की  अभिशंसा  करता  हूं  ।  यह  सच  यह  तथ्य  है

 किसी  समय  यदि  हम  तारीफ  करना  चाहते  हैं  तो करनी  विरोधी  पक्ष  का  रवेया  ऐसा  क्यों
 मैं  नहीं  जान॑तत  ।  )

 प्री०  मधु  इण्डवते  :  मैं  केवल  यह  कह  रहा
 हूँ

 कि  क्यों  कि  यह  प्रश्न-काल  उन्हें  कहना
 ? fF:  क

 चाहिए  कि  मैं  प्रधान  मन्त्री  की  तारीफ  कर  सकता
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 st  एस०  जयपाल  रेडडी  :  यह  बिलकल  स्पष्ट  है  किव  ह  विरोध  पक्ष  में  नहीं  हैँ  ।  उनकी
 सीट  कहीं  और  आबंटित  की  जानी

 करी  पी०  कुलनदईबेलू  :  मेरा  प्रश्न  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिए  गए  विवरण  में  यह
 बताया  गया  हे  कि  सीधी  भर्ती  में  भी  रिक्तियां  शेष  पड़ी  जहां  तक  अनुसूचित  जनजातियों  का
 संबंध  है  अधिकारी  संवर्ग  में  13,  कलक  संबर्ग  में  96,  सब-स्टाफ  में  32  और  पदोन्नति  के  मामले  में
 भी  अनुसूचित  जनजाति  की  श्रेणी  में  जे०  एम०  सी०  संवर्ग  में  114  रिब्तियां  शेष  ये  रिक्तियां
 शेष  क्यों  हैं  ओर  कितने  समय  से  यह  बकाया  चल  रही  हैं  ?  क्या  यह  उपयुक्त  अभ्यर्थियों  के  उपलब्ध
 न  होने  के  कारण  है  ?  यदि  यह  उपयुक्त  अभ्यर्थी  न  मिलने  के  कारण  है  तो  अनुसूचित  जनजाति  के
 अभ्यर्थियों  को  आगे  आने  देने  के  लिए  नियमों  में  ढील  क्यों  नहीं  दी  जाती  ?

 श्री  जनादंग  पुजारी  :  बकाया  को  कम  करने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  और  बकाया  में
 कमी  भी  आयी  है|  मैं  माननीय  सदस्य  को  आइवासन  देता  हूं  कि  हमारा  प्रयास  यही  होगा  कि

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  सब  प्रकार  की  सहायता  पहुंचाई
 माननीय  प्रधान  मन्त्री  उनकी  स्थितियों  में  सुबार  लाने  के  लिए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  जाते  रहे

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  कि  हमारे  द्वारा  प्रशिक्षण  देने  के  बावजूद  भी  प्रशिक्षण
 का  प्रत्येत्तर  उत्साहव्घेक  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कितने  लोग
 क्षण  में  उपस्थित  हुए  ।  तो  मैं  उन्हें  इसकी  जानकारी  दे  सकता  हम  और  अधिक  प्रशिक्षण  देने
 के  यथासंभथ  प्रयास

 की  पो०  कुलनदईबेलू  :  हमें  उनका  उद्धार  करना

 क्री  लगाधंग  पुजारी  :  हम  देखेंगे  कि  उन्हें  पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  जाए  ताकि  वे  आगे  बढ़ें  ।

 )

 ह

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  तुलसी  अब  आप  इनसे  दोहा  सुनिए  ।

 श्री  बो०  तुलसो  राम  :  अध्यक्ष  यह  कह  रहे  थे  कि  अपोजीक्षन  वाले  कुछ  ऐसा
 करते  मैं  कहता  हूं  कि  प्रधान  मभ्त्री  जी  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे

 क्री  पो०  कुलमवईवेल  :  वे  पहले  कांग्र  स  दल  के  थे  ।

 रो  बासुदेव  झाचाय  :  लेकिन  आप  नहीं  थे  ।

 प्रो०  बधु  दण्डबते  :  वे  पहले  कांग्र  सी  और  किन्तु  वे  कंसे  कांग्रेसी  हैं  ।

 पहिन्दी ]
 भी  घो०  तुलसो  राम

 :
 प्रधान  मंत्री  जी  सुन  नहीं  रहे  यह  कह  रहे  हैं  कि  अपोजीशनत

 वाले  अपील  कर  रहे  मैं  कह  रहाਂ  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  अब
 आप  खुश  हैं  क्या  ?  यह  मैं  पूछ  रहा  हूं  ।

 हे
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 मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  शेश्यूल्ड  कास्ट  और  शंड्यूल्ड  ट्राइब  के  लोग  काबिल  नहीं  होते  *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ऐसः  नहीं  कहा  ।

 शी  थो०  तुलसी  राज  :  उतने  योग्य  नहीं  हैं  ।

 झ्रथ्यक्ष  महोदय  :  नहीं  यह  नहीं  कहा  |  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  क््वालिफाई  नहीं
 करते  ।

 )

 एक  शलॉननीय  सब्स्थ  :  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  मिलते  ।

 प्रधान  मसत्री  राजीब  :  हो  सकता  है  अनुवाद  में  कुछ  गलती  हो  गई

 पुजारी  जी  अ  ग्रंजी  में  बोल  रहे  आप  हिन्दी  में  सुन  रहे  थे  ।

 भ्रो  थी०  तुलसी  राम  :  अनुवाद  में  अगर  ऐसा  हो  गया  तो  यह  सदन  गड़बड़  में  पड़

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आज  तक  नहीं  पड़ा  तो  आगे  नहीं  पड़ेगा  ।

 ]

 प्रो०  भधु  दच्डबले  :  वास्तव  में  भाषण  से  अनुवाद  बेहतर

 श्री  थी०  तुलसो  राम  :  यह  आपको  पता  जक्लूं  मी  एप्याइंटमेंट  का  सवाल  आता
 चाहे  बंक  में  हो  चाहे  आफिसेज  में  उसमें  लिख  देते  हैं--नान  वह  काबिल  नहीं
 सूटेबल  नहीं  अवेलेबल  नहीं  है  और  कुछ  दिन  बाद  वह  फाइल  जनरल  कंडीडेट  के  लिए  ऊपर  के
 अधिकारी  के  पास  भेज  देते  फिर  जनरल  केडीडेट  के  जिए  एप्र,वल  देकर  जनरल  कंडीडेट  को
 भरते  यह  प्रथा  चली  आ  रही  है  हर  डिपार्टमेंट  के  अन्दर  और  हर  बंक  तो  क्या  इसके  लिए
 मंत्री  जी  कोई  इंक्वायरी  करवायेंगे  और  कया  बोर्ड  आफ  डायरेक्टसं  में  कोई  चाहे  वह

 शैड्यूल्ड  कास्ट  का  हो  या  शैड्यूल्ड  ट्राइव  का  रखने  का  उनका  विचार  है  ताकि  वह  वहां  पर
 शैड्यूल्ड  कास्टस  और  शेड्यूल्ड  ट्राइग्ज  के  राइट्स  को  प्रोटेक्ट  कर  सके  ?  यह  बात  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 झो  जनादंत  पुजारी  :  अनुसूचित  जातियों  अर  अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  की  रक्षा
 सरकार  प्रध,न  मंत्री  ने  राष्ट्र  से  यह  वायदा  किया  जहां  तक  बैंक  के  बोड  में  निदेश्षकों
 की  नियुक्ति  का  संबंध  है  प्रत्येक  बोर्ड  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य

 देक्ष  में  निर्मित  इलेक्ट्रामिक  पुजों  को  लरोद

 +925.  भी  पो०  झार०  एस०  बेंकटेशन
 :  क्या

 प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  और  कम्प्यूटर  क्षेत्रों  द्वारा  देश  में  नि्भित  इलेक्ट्रॉनिक  पुर्जे
 बहुत  कम  क्षरीदे  गए

 1
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पुर्जों  के  उत्पादन  और  इनकी  खरीद  में  इस  समय  कितमा  अन्तर  रहतप

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राश्ष्य  बंत्री  क्या  भहास।भर  पश्साु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रमिको  झ्ौर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  :  क्ले  एक
 विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 बिमरम

 से  :  व्यावसायिक  कीज  अर्औात्र  दूर  शतक  क्रत्तिसका  सश्चा  अम्प्कूटलें  के  लिए
 इस  समय  संघटक  युजों  का  स्वदेशी  शअाधार  प्रचुर  स्त्रत्रा  में  शआ्ादग्रात्  किए  जा  रहे  संघटकु-पुर्जों  की

 हलना  में  अपेक्षाकृत  कम  है  ।  सावंजनिक  तथा  निजी  द्वोनों  ही  क्षेत्रों  विशेष्चकर  रिव्रे

 मुद्रित  परिपथ  संकर  परिपथों  तथा  बड़े  पमाने  के  एकीकृत  बहुत  बड़े  प॑माने  के
 एकीकृत  परिपथों  एस०  आई०/बी०  एल०  एस०  के  क्षेत्रीं  भारी  मात्रा  में  पूंजी
 निवेश  किया  गया  है  तथा  किया  जा  रहा  आमतौर  पर  व्यावसायिक  क्षेत्र  के  लिए  स्वदेश

 में  उत्पादित  संघटक-पुर्जों  की  बिक्री  के  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं

 श्री  पी०  झार०  एस०  बेंकटेशन  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  द्वेश  भें  बज
 उद्योग  को  बचाने  के  लिए  कौन  से  बास्त॒बिक  श्रत्त  ब्रिक्चीय  कदम  उठाग्रे  गए  हैं  भ्त्र  उठाए  जाने  क
 प्रस्ताव  है  ।

 भ्रो  के०  ध्लार०  नारायणन  :  हमने  देश  में  निर्म्रित  बिजली
 के  पुर्जों  के  उद्योग  को  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  जिभैमें  लाइसेंस  सुविधाओं  को  उदार  कुछ  सीमा  तक
 ड्यूटी  से  राहत  देना  तथा  कुछ  अन्य  पभदीं  के  आयात  के  लिए  भी  ड्यूटी  में  छट  देना  शामिल  है
 जिससे  दैश्ष  में  पुजों  के  उत्पादन  में  सहायता  मिलेगी  और  इसी  प्रकार  देश  में  निर्मित  बिजली  के
 फर्जो  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  व  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बहत  से  कदम  उठाएर ु  ८  ट  !  गए

 श्री  प्रो०  प्रार०  एस०  बेंकटेशन  :  देश  में  निर्मित  पुजोंँ  के  उत्पादन  के  लिए  सरकार  ने  कौन
 से  कदमों  को  उठाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?  इस  समय  देश  में  निश्चित  पुर्जों  की  कौन  सी  विभिन््त
 किस्मीं  का  सेमी  कंडक्टर्स  चंडीगढ़  द्वारा  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ?  अथवा  एस०सी०  ए  ल०
 द्वारा  देश  में  निर्मित  पुर्जों  का  उत्पादन  एक  सीमित  रंज  क्यों  कर  रहा  है  जबकि  स्वदेशी  पूर्ण  किसी
 भी  बिजली  की  आइटम  के  लिए  आधार  बनाते  हैं  ।

 क्री  के०  झार०  नारायणन  :  सेमी  कंडक्टर  कम्पलंक्स  इनटी ग्रे  टिड  सरकिट्स  उत्पादन  करने
 चली  एक  बड़ी  फंकट्री  उन्होंने  वास्तव  में  5  माइक्रोन  से  3  माइक्रीन  चिप्स  का  उत्पादन  किय  या
 और  अब  वे  2  माइक्रोन  उत्पादन  की  योजना  बना  रहे

 यह  भी  सच  है  कि  ये  सीमित  संख्या  में  ही
 चिप्स  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  क्योंकि  विभिन्न  प्रकार  के  चिप्सों  के  उत्पादन  में  अभी भी  मितब्ययी
 नहीं  होगा  ।  किन्तु  वे  मुख्यतः  उम  बिप्सों  का  उत्पादन  क्र  रहे  हैं  जिनकी  हमारे  विद्युत  उद्योग  को
 तत्काल  आवश्यकता  है  तथा  हमारा  यह  उदुदेदय

 है
 कि  जिवना  क्षीध्र

 संभव  हो  सके  विस्तार

 ओर  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  माननीय  मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  ब्रताया  है  क्रि
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 सायिक  क्षेत्र  क ेलिए  इस  समय  संघटक  पुर्जों  का  स्वदेशी  आधार  प्रच्चुर  मात्रा  में  आयात  किए  जा
 रहे  संघटक-पु्जों  की  तुलना  में  अपेक्षाकृत  कम  उस  दिन  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  ही  ठीक  बताया
 थी  कि  कुछ  स॑घटंक  जी  बाहेर  सै  आयात  किए  जौ  रहे  भांरेत  मैं  विनिभित  होने  बॉले  संघटकों
 की  तुलना  में  बहुत  सस्ते  हैं  तैथा  इस  प्रकार  इन  पंर  निवेश  की  भां  रही  एक  बड़ी  राशि  व्यर्थ  ही
 चली  उन्होंने  अपने  उत्तर  के  पिछले  मार्ग  में  कहा  है  कि  हन  क्षेत्रों  में  भारी  मात्रा  में  पृ  जी
 निवैश॑  किया  गंगा  है  तंथा  किया  जे  रेहा  क्या  अर्व  मेंत्री  महोदय  माननीय  प्रधान  मंत्री

 के  वक्तव्य  को  देखते  हुए  अप॑ने  उत्तर  में  कुछ  संशीधंन  या  परिवतेन  करेंगे  ?

 श्री  के०  झार०  माशयजत  :  दोनों  वकतव्यों  के  बीच  बिल्कुल  भी  विरोध  नहीं
 अतः  माननीय  सदस्य  ने  जिसका  उल्लेख  किया  उसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  आयात  किए  जा

 रहे  कुछ  संघटक  पुर्जों  के  संबंध  में  ये  निश्चित  रूप  से  सस्ते  हैं  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  मारायण  सिंह  :  मैं  उस  बारे  में  पूछ  रहा  उल्लेख  आपने  अपने  लिखित
 उत्तर  में  किया

 क्री  के०  भार०  नारायणन  :  यदि  कुछ  संधटक  सस्ते  भी  ती  भी  हमारे  लिए  यह  बहुते
 जरूरी  हैं  कि  हम  आत्मनिभंरता  प्राप्त  हम  उनका  देश  मेँ  ही  निर्माण  करने  का  प्रयत्न

 करेंगे  ।

 प्रधाने  मरी  राजोव  :  हुके  स्पष्ट  करने  मैंने  कुछ  दिन

 पहले  ही  सदन  में  यह  अच्छी  तरह  से  स्पष्ट  किया  था  कि  कुछ  ऐसे  पुजं  हैं  जो  बहुत  ही  जरूरी

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  हमारा  जाना  जरूरी  है  तथा  हम  इन  क्षेत्रों  में  चाहे  हमें  इसकी  कुछ
 देनी  पड़े  ।  यह  निवेश  विकास  के  लिएं  तथी  राष्ट्र  के  निर्मीण  को  मंजैगूँत  बनाने  के  लिए  हैं

 तथा  हम  इस  प्रकार  के  निवेश  कर  रहे  मैंने  जो  कहा  थां  वह  यह  था  कि  हमें  एक  ही  समय

 पर  बहुत  से  कार्यों  को  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहिए  ।  हमें  अवश्य  ही  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  को  लेना  चाहिए
 जो  अधिक  संगत  हैं  और  तब  उन  क्षेत्रों  की  गहराई  में  जाये  तैंथा  देखें  कि  हम॑  वंह्तिवं  में  उन  क्षेत्रों

 में  आत्मनिर्भर  हम  यही  करं  रहें  इर्स  उत्तेर  में  तथा  जो  वक्तव्य  मैंने  दिया  उसमें  कोई

 भ्रंतविरोध  नहीं  है  ।
 है

 क्री  प्रमल  दत्त  :  पिछले  दशक  के  दौरान  जो
 हम

 हुआ  मुझे  लगता  है  कि

 वश  वही  पुनरावृत  होनें  जां  रहा  कम  से  कंमें  प5चींस  वं्षों
 के  लिए  इलैक्ट्रानिक  विकास  के

 संबंध  में  निष्किय  रहने  के  हमने  टेलीविजन  स्टेशनों  पर  काफी  धन  व्यय  करके  टेलीविजन

 यूग  में  प्रवेश  किया  तथा  बहुत  से  लोगों  ने  टेलीविजन  खरीदे  जिन्हें  बाहर  से  आयात  किए  गये

 पु्«ों  को  इकट्ठा  करके  केवल  यहां  संयोजन  किया  गया  था  |  इनका  बहुत  थौड़ा  सा  ही  भाग

 भारत  में  बना  था  परिणामस्वरूप  हमने  टेलीविजन  के  माध्यम  से  इलक्ट्रानिक्स  क्राँति

 का  एक  अवसर  खो  दिया  ।  हम  दूर  संचार  मैं  भी  यही  करने  जां  रहे  हैं  क्योंकि  हम  फिर  से  एक
 कदम  आगे  बढ़ा  रहे  हैं  अर्थात्  हम  पुर्जे  यहां  बनाने  के  स्थान  पर  बाहर  से  एक्सचेंज  आयात  कर

 रहे  अतः  हमें  यह  सब  करने  के  लिए  योजना  व  धेर्यें  से  काम  करना  क्या  माननीय

 मंत्री  बताएंगे  कि  एक्सचेंज  जो  हमें  सातवीं  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  यीज॑नाओं  के  दौरान  चाहिए
 उसके  संबंध  में  हमारे  क्या  विचार  किसे  सीमा  तैंके  हम  एक्सचेंज  आयात  करने  जा  रहे  हैं  तथा

 कहां  तक  हम  यहां  इन  संघटकों  का  निर्माण  करने  वाले  हैं  ?
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 प्रो०  सधु  दंडबले  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वे  यहां  नहीं  होंगे  ।

 क्री  के०  झार०  माशायणन  :  हमारा  विचार  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  आगे  बढ़ने  का  तथा
 साथ  ही  साथ  आवध्यक  पूुर्जो  का  उत्पादन  देदा  में  करने  का  एक  कदम  आगे  बढ़ने  के  लिए
 तथा  आत्मनिर्भरता  के  लिए  निरंतर  परिश्रम  आवश्यक  है  तथा  आगे  बढ़ने  के  लिए  यह  आवश्यक
 है  कि  विदेशों  में  उपलब्ध  उच्च  टेबनालोजी  को  प्राप्त  करें  तथा  उसे  विकसित  मैं  आपको
 बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  उद्दंइ्य  उत्त  उप्रायों  का  अनुसरण  करना  नहीं  है  जंसा  कि  केरल
 सरकार  द्वारा  घोषित  किए  गए  हैं  कि  कार्यालयों  तथा  विद्यालयों  में  कम्प्यूटर  प्रयोग  का  निबंध
 किया  हम  आगे  बढ़  रहे  हैं  तथा  हमारा  विचार  है  कि  विकास'के  लिए  यह  सहायता
 आवधयक  है  ।

 थ्री  प्रमल  दर  :  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  संबंध  में  क्या  है  ?

 ही  के०  धार०  नारायणन  :  टेलीफोन  एक्सच ज  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  ने  सस््कृड्राईवर
 टेक्नॉलोजी  का  उल्लेख  किया  किन्तु  इलंक्ट्रानिक्स  क्षेत्र  केवल  25  प्रतिशत  उत्पादन  का
 आयात  किया  जा  रहा  है  तथा  शेष  आज  भी  भारत  में  विनिमित  हो  रही  यह  स्कूड्राईवर
 टेक्नॉलोजी  का  प्रश्न  नहीं  यह  तीव्र  विकास  यह  उपस्करों  तथा  संघटक  पुर्जों  के  विनिर्माण
 क्षमता  का  रचनात्मक  विकास  भाननीय  सदस्य  ने  पूंजी  निवेश  के  संबंध  में  पूछा  हमने

 पंचवर्षीय  योजना  में  संघटक  पुर्जों  के  उद्योग  में  बिक्रास  के  लिए  काफी  भारी  पूंजी  का
 निवेश  किया  है  तथा  यदि  वे  चाहते  हैं  तो  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  मैं  उन्हें  पढ़  सकता

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  ।

 क्री  प्रमल  दत्त  :  आप  वे  अकड़  मुझे  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  झ्ार०  नारायणन  :  मैं  वे  आंकड़े  आपको  भेज  दूंगा  ।

 माचिस  को  डिब्बियों  का  उत्पाशन

 +927.  शी  एस०  जो०  घोलप  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मक्ीनों  से
 ओर  मशीनों  की  सहायता  के  बिना  माचिस  की  डिब्बियोँ  का  प्रति  वर्ष

 कितना  औसत  उत्पादन  किया  जाता  है

 कया  कुछ  वर्षों  से  मशीनों  से  बनाई  जाने  वाली  माचिसों  के  उत्पादन  में  गिराबट

 बाई
 ..

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1980-81  ओर  1985-86  में  पृथक-पृथक  मशीनों  से  और  मशीनों  की  सहायता

 के  बिना  बनाई  गई  माचिसों  उत्पाद-छुल्क  की  दर  क्या-क्या थी  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  शंत्रो  लनाइंस  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  ;
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 वर्ष  1986  के  लिए  मश्लीनीकृत  ओर  ग्रेर-मश्लीनीकृत  क्षेत्रों  द्वारा  माचिसों  के  वाधिक

 उत्प्रादन  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 मशौीनीक्ृत  क्षेत्र  --  250.4  लाख  गुरूस  माचिस  की  डिब्बिया

 गर-मशीनीकृत  क्षेत्र  —  1300  लाख  गुरूस  माचिस  की  डिब्बियां

 '  .  मशोनोीक्ृत  क्षेत्र  में
 बष॑

 1981  से  1986  तक  माचियसों  के  उत्पादन  के

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 हज बरष....्र्््््रः  उत्पादन  (50-50  तीलियों
 मिलियन  गुरूस  डिब्ियों  मे ं)

 1981  29-75

 1982  29.05

 1983  29.09

 1984  28.22
 1985  28.36

 1986  25-04

 उल्लिखित  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  1986  में  विमकीो  द्वारा  भाचिसों  के  उत्पादन  में
 काफी  कमी  आई

 1986 में
 विमको  द्वारा  माचिसों

 के
 उत्पादन

 में
 कमी  आने

 के  कई  प्रकार  के  कारण

 हो  सकते  जिनमें  गेर-मशीनी  कृत  क्षेत्र  द्वारा  माचिसों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होना  भी  शामिल

 1980-81  और  1985-86  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उत्पादित  माचिसरों  पर  उत्पादन

 शुल्क  की  दरें  नीचे  दी
 गई

 हैं
 :

 1980-81

 क्षेत्र  शुल्क  की  दरें  रा
 (50-50  तीलियों  की  प्रति  गुरूस  डिब्बियों  पर  श्पयों

 नाप गत्ते  बाल
 लकड़ी  की  परत

 ॒  ऋझऑझऑऑझऑझ
 वाली

 केवल  हू  ये  और

 भीतरी  बाहय  भीतरी  दोनों

 मशीनीकृत  क्षेत्र  696...  7.20  6.  720

 गैर-मशीनीक्षत  मध्यम  क्षेत्र  4.26  4-50  3.90  ,..  4.50

 कुटीर  उद्योग  क्षेत्र
 5  वयघ  अ््व्््््  ज्््श््््ज्््जज्क््»ण»णआणथणथ।धभधयजजणाा

 ५$2
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 न
 1965-86

 गत्ते  और  कड़ी की  परत  दोनों  ही  तरह  को  माचिसों

 के  लिए  शुल्क  की  दरें  (50-50  तीलियों  की  प्रति  गुख्स
 डिब्ब्ियों  पर  रुपयों

 a  5  +  अतन  पीने  पाया  ता
 दिनाक  मशीनीकृत  क्षेत्र  अधे  मशीनीकृत  गैर-मशीनीकृत  कुंटीर  उद्योग  क्षेत्र

 20  1509 =  1500  लाख

 लाख  रुपए  से  लाख  माथिसों  से  अतषिक

 अनधिक  पूंजी  से  अधिक  की  की  वाधिक  निकासी

 निवेश  हो  )  वाधिक
 निकासी  हो  )

 ee  +---.-  --------  --+-+--
 1.4.85  6.85  5.18  4.50  1.60
 7.5.85

 8.5.85  से  5.85  4.15  3.50  1-60
 31.3.86  तक

 श्री  ज़ो०  घोलप  :  भारत  में  केवल  5  विमको  माचिस  के  यंज़ीकृव  का  रखाने

 हैं  और  उन  5  में  से  एक  मेरे  निर्चाचन  क्षेत्र  स्थित  कुटीर  उद्योगों  की  सुरक्षा  के

 उद्देश्य  से  प्रतिबन्ध  लगशाग्रा  क्रि  यंत्रीकृत  क्षेत्र  7  से  अधिक  माचिस  की

 डिब्बियों  का  उत्पादन  नहीं  करना  चाहिए  ।  परन्तु  वास्तव  में  7  लाख  डिब्बिय़ां  बना  रहे

 बतं॑मान  समय  में  कुटीर  और  यंत्रीकृत  क्षेत्रों  उत्पाद  छुढ़क़  भिन्नता  उत्पाद  शुल्क  का

 पंतर  वर्ष  1979  1.47  र०  तथा  वर्ष  1986  4.25  रू०  था  ।  चूंकि  दोतों  में  उत्पाद  में

 पर्याप्त  अन्तर  यंत्रीकृत  क्षेत्र  का  उत्पादन  में  बिक्री  योग्य  नहीं  है  कामग्रारों  को

 काम  नहीं  मिल  रहा  इसलिए  भारत  में  सभी  यूनियनों  ने सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  है  कि

 सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  तथा  वर्ष  1985  में  पूर्व  उत्पाद  शुल्क  में  जो  अन्तर  था

 उसे  जारी  रखना  मैं  यह  जानवा  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इसकी  जांच  की

 उन्होंने  इस  संबंध  में  क्या  निरणंय  लिए  हैं  ?

 ॥  शी  यंत्रीकृत.क्षेत्र  के  लिए  उल्ड्राद्र  शुल्क  5.85  रुपये  है  और  कुटीर  उद्योग

 के  लिए  यह  1.60  रुपये  यह  सही  है  कि  कुछ  भिन्नता  है  और  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 कटो  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  अभी  बढ़ाये  जाने  वाले  शुल्क  के

 हंबंध  में  सरकार  विचार  कर  रही  है.कि  क्या  कोई  परिवर्तत  किया  जाये  ।

 क्री  एस०  जो०  :  यूनियनों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  कुटीर  क्षेत्र  में  केवल  लकढ़ी  की
 माचिस  की  डिब्बी  तथा  काड-बो्ड

 .  बाक्सों  पर  शुल्क  की  दर  सीमित  कली  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  मुददे  पर  विचार

 औ  जनादन  पुजारी  :  वनों  की  सुरक्षा  तथा  संरक्षण  के  उद्देश्य  पे  हमतें  कार्ड  धो्ड  डिब्बी
 के  उत्पादस  के  लिए  यंत्रीकृत  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  किया

 +20
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 करी  प्रो  धार०  कृधारमंगलम  :  मैं  मद्रास  में  विमक्रो  कारखबने  की  युज्ियन  का
 नेता  हमने  उल्प्ादत्र  इढ़ाते  के लिए  कारखाने  का  आएबत्रिकीकरण  किय्र  ।  अनबन  अत्यविदक
 उत्पाद  शुल्क  के  कारण  आधुनिकीक रण  से  संबंधित  स्थिति  जटिल  हो  रही  है  तथा  कारश्षाने  करे

 उच्च  उत्पाद  शुल्क  के  कारण  आज  बम्द  करना  पड़ा  है  ।  कामग्रारों  को  जबरन  छुट्टी  दी
 जा  रही  क्या  ऐसी  नीति  है  कि  वे  उत्पाद  घुल्क  के  माध्यम  से  आधुनिकीकृत  उद्योग  को  रुग्ण
 बनाना  चाहते  हैं  ?  यदि  ऐसा  ही  है  तो  बतंमान  उत्पाद  शुल्क  सही  है  अन्यथा  केवल  जो  विकल्प
 दिखाई  देता  है  घह  यह  है  कि  उत्पांद  शुल्क  में  अभ्तर  को  कमर  किया  मैं  सरकार  स्रे
 यह  स्पष्टट  कर॑नां  चाहूंगा  कि  पहले  अम्तर  कार्ड  बोर्ड  डिष्बी  पर  आधारित  यहां  तक  कि  जआाज

 कुटीर  उद्योग  मी  मश्चिसों  के  लिए  कार्ड  बोर्ड  की  डिब्बी  बना  रहे  हैं  ओर  ऐसी  स्थिति  है  जहां  भ्रंतर

 इतना  अधिक  है  कि  लग्रभग  50,000  कामयार  बेरोजगय र  हो  रहे  हैं  तथा  रुग्ण  उद्योग  बंद  हो  रहे
 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  गंभीर  है  या  यूं  ही इस  पर  विचार  कर  रही  है  ?  क्या  वे  उत्पाद

 शुल्क  के  अन्तर  को  कम  करेंगे  ?  यह  एक  सीधा  प्रदत

 श्रो  जनादन  पुजारी  :  जंसा  कि  मैंने  बताया  है  कि  रोजगार  बढ़ाने  के  लिए  तथा  कुटीर
 उद्योगों  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  शुल्क  की  दर  कम  है  तथा  यह  कि  यंत्रीकृत
 क्षेत्र  इससे  प्रभावित  है  और  क्या  शुल्क  की  और  कम  किया  यह  बात  घिचाराफीन  मैं

 पहले  इस  मुह  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  ।

 क्रो  भ्राशुतोषष  लाहा  :  विमको  का  एक  कारखाना  मेरे  क्षेत्र  में  है  और  यह  इस

 वर्ष  4  अल  से  बन्द  पड़ा  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  यंत्रीकृत  और  गर-यंत्रीकृत  क्षेत्रों  में

 उत्पाद  शुल्क  में  काफी  अन्तर  लेकिन  लाभ  किसे  मिल  रहा  है  ?  मैं  यंत्रीकृत  क्षेत्र  कुलर
 उद्योग  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  लेकिन  प्रघन  यह  है  कि  लाभ  किसे  भिल  रहः  है  ?  बाह्ततद्  में  उत्पाद

 शल्क  में  अंतर  काफी  अधिक  है  |  बिचौलियों  को  इसका  लाभ  रहा  यह  या

 विनिर्माताओं  को  नहीं  मिल  दो  प्रकार  के  विनिर्माता  हैं--गेर  यंत्रीकृत  और-यंबीक्रत
 क्षेत्र  के  निर्माता  ।  यंत्रीकृत  क्षेत्र  5  रुपये  प्रति  मुरुस  की  कीमत  पर  बेच  रहा  है  98  पंशे  से

 रहे  खुदरा  उपभोक्ता  कीमत  25  पैसे  प्रति  डिब्बी  व्यापारियों  के  लाभ  के  भंतर  की

 शतता  89  टाइना  बिनिर्माताओं  की  बिक्रों  की  कीमत  88  रुपये  प्रति  ग्रुरुख़न  डिन्दी  शुद॒रा
 उपभोक्ता  कीमत  25  पैसे  प्रति  डिब्बी  है  तथा  व्यापारियों  के  लाब  का  प्रंव्रर  125  तक़

 आ  गया  जबकि  यंत्रीकृत  क्षोत्र  में  कीमत  145  रुपये  गुरस  छुदर्ा  उपदोक़ता

 कीमत  25  पैसे  प्रति  डिब्बी  है  तथा  व्यापारियों  के  लाभ  का  भंंतर  24  प्रतिशत  है  ।  इसीलिए  मैं

 मंत्री  महोदय  से  पूछ  रहा  हूं  कि  लाभ  कोन  ले  रहा  यदि  उसी  समय  भ्रंतर  कम-किया

 जाता  है  तो  सरकार  52  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  कर  सकती

 श्री  जनादम  पुजारी  :  ये  सभी  पहलू  विचा[राधीन  हम  उनकी  जांच  कर  रहे  हैं  मैं

 माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  अपने  दरवाजे  बंद  नहीं  किए
 नीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  मैं  बताना-चाह़्ता  हूँ  कि  दिनांक  17.3.85  7.5.1985
 के  बीच  हमने  शुल्क  को  6.85  पंसे  से  कम  करके  5.85  पैसे  कर  दिया  दिनांक  8.5.1985,  को
 इसे  5:85.  पंसे  तक  कम:कड़  द्विस्स  ओर  हम  अभी  भी  जांच  कर  रहे  मैं  इस  बारे  में  पहले

 ही  बता  चुका  हूं  ।
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 थी  एस०  अग्पाल  रेड्डी  +  माततीय  अध्यक्ष  महोदय  यह  राजस्व  का  एक  मामूली  प्रश्त

 नहीं  माननीय  मन्त्री  महोदय  भी  ऐसा  ही  कह  रहे  यह  रोजगार  अबसरों  को  बढ़ाने  के

 छष्टिकोरा  से  औद्योगिक  नीति  अपनाने  का  प्रश्न  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यंत्रीकरण  को  निरुत्साहित  करना  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेढडो  :  एक  विकासशील  राष्ट्र  में  यंत्रीक रण  या  आधुनिकीकरण  में

 हंस  प्रकार  वेभेद  नहीं  करना  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  माचिस  की  डिब्बी  का
 उत्वादन  ऐसा  कार  है  जिसे  यंत्रोकरण  या  आधुनिकीक रण  के  बिना  भी  चलाया  जा  सकता  है

 और  विमको  जैसी  कंपनियों  को  एक  बार  के  लिए  या  हमेशा  के  लिए  बम्द  किया  जा  सकता

 श्री  जनादन  पुजारी  :  यंत्रीकृत  क्षेत्र  को  बन्द  करने  की  सरफार  की  इच्छा  नहीं

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैं  सभी  क्षेत्रों  में  यंत्रीकरण  को  बंद  करने  के  लिए  नहीं  कह

 रहा  मैं  केवल  माचिस  की  डिब्बो  के  बारे  में  कह  रहा

 भ्रो  जनादंन  पुजारो  :  द्वां  माचिस  की  डिब्बी  के  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को

 सन  देता  हूँ  कि  सरकार  का  उद्देश्य  और  नीति  कुटीर  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  की  है  तथा  घुल्क
 रहे हैं  पँसे  से  कम  करने  की  कुटीर  उद्योगों  की  मांग  भी  है  तथा  हम  इन  सभी  बातों  विचार  कर

 रहे  हैं  ।

 ह  श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  आप  विमको  की  मांग  पर  विचार  कर  रहे

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  मैं  माननीय  मंत्री  जो  की  जानकारी  में  वह  बात  लाना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  की  बतंमान  पालिसी  की  बजह  से  बिमको  फंक्ट्री  के  लगभग  50-60

 बर्कंस  बेरोजगार  होने  जा  रहे  हैं  ।  बरेली  मेरे  क्षेत्र  में  एक  इन्डस्ट्री  वहां  इस  तरह  की

 स्थिति  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  तरफ  तो  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इडस्ट्रीज  जिंदा  वहीं

 दूसरी  तरफ  एक  ही  परिवार  की  लगभग  हुए  इंडस्ट्रीज  को  कोटेजे  इंडस्ट्री  के  नाम  पर  बड़ी  छूट

 दे  रहे  हैं  जिनकी  बजह  से  विमको  इंडस्ट्रीज  हिन्दुस्तान  में  बढ़ती  जा  रही  है  और  हमारे  व्कंस  बेकार

 होते  जा  रहे  इन  सब'ब  तो  को  देखते  हुए  क्या  माननीय  मंत्री  जी  अपनी  पालिसी  पर  पुनः  विचार

 उसको  रिव्यू  करेंगे  ताकि  और  इंडस्ट्रीज  भी  जिंदा  रह  सके  ?

 [
 री  जनादंन  पुजारो  :  हम  यंत्रीकृत  क्षेत्र  और  कुटीर  क्षेत्र  की  कठिनाइयों  की  जांच

 कर  रहे  हैं  और  हम  उनका  समाधान

 प्रदूषण  रोधो  कार्यक्रम

 +928.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  कया  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ६. | केन्द्रीय सरकार ने वर्ष के दौरान फौत-कोम से प्रदूषण रोधी कार्यक्रम आरम्भ किए
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 ये  कार्यक्रम  किन-किन  स्थानों  पर  आरम्भ  किये  गये  और

 ईसके  प्रंतर्गत  कितनी  उपलब्धि  प्राप्त  हुई  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  कांयंक्र्मों
 में  वायु  और  जल  की  गुणवत्ता  की  मानीटर  मान  को  का  निर्धारण  तथा  उनका  कार्यान्वयन
 शामिल

 ये  क  मंक्रम  देश  भर  में  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 उपलब्धियों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  जल  और  वायु  की  गुणवत्ता  को  मानीटर  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नेटवर्क
 स्थापित  किया  जा  घुका

 (2)  चरणबद्ध  आधार  पर  कार्यान्वयन  के  लिए  मुख्य  प्रदूषक  उद्योगों  के  बहि:सञ्रावों
 और  उत्सजंनों  के  मानक  निर्धारित  कर  दिए  गए  और

 (3)  पर्यावरण  1986  लागू  कर  दिया  गया  है  जो  एक
 व्यापक  कानून  है  जिसके  अन्तगंत  पर्थावरण  प्रदूषण  के  सभी  पहलुओं  का
 वेश  है  ।

 डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  भारत  में  लगभग  हर  वषं  10  लास  टन  कीटनाशक  दवाइयों
 का  उपयोग  किया  जाता  इन  कीटनाशक  दवाइयों  में  से  70  प्रतिशत  १र  पश्चिमी  देशों
 में  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  विष्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अध्ययन  में  भारत  के  खाद्य  पदार्थों  का  बाहर
 विष्लेषण  किया  गया  और  यह  पाया  गया  क्रि  उनमें  से  50  प्रतिशत  कीटनाशक  दवाइयों  से  संदूषित

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार ने  प्रदूषण  को  कम  करने  तथा  स्वास्थ्य  के
 लिए  खतरे  को  कम  करने  के  लिए  कीटनाशक  दवाइयों  के  अनावह्यक  एवं  बेकार  उत्पादन  पर
 बंध  लगाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  हमें  सन्  2000  तक  सबका
 अच्छा  स्वास्थ्य  के  स्थान  पर  किसी  का  भी  अच्छा  स्वास्थ्य  नहीं  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 प्रष्पक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  चुका

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 रत
 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ह्वारा  ब्यकसाय

 +920.  भरी  मुल्लापल्ली  रामचस्त्रभ  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  कोई  उपक्रम  व्यवसाय  कर  रहे  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  वर्ष  1987-88  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  लीजिग  व्यवसाय  का  बिस्तार  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 श



 भिंशित  86  1987  87
 +-  नी तो

 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्यौरा  कमा  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राक्ष्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  लीजिग  गंर  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  कुछ  एक
 कृत  बकों  की  लीजिंग  कम्पनियों  अथवां  सहायक  कम्पनियों  का  संवधन  करंने  की  अनमति  प्रदान
 कर  दीं  गई  इसके  अलावा  भारतीय  रेलों  तथा  अन्यों  के  लिए  वित्त  पौषण  तथा  लौजिंगे  कौ
 व्यवस्था  करने  के  प्रयोजन  से  1986  में  भारतीय  रेलवे  वित्त  निगम  की  स्थापना  भी  की
 गई  थी  ।  राष्ट्रीय  लघ्  उद्येश्ग  निगम  ने  उपस्कर  लीजिगे  योजना  को  स्थापित  करने  का  निश्चय
 भी  किया

 और  सरकारी  क्षेत्र  में  लीजिग  के  कारोबार  को  फंलाने  का  प्रस्ताव  इस
 कारोबार  की  व्यवहार्यता  और  सक्षमंता  पर  ही  निर्भर  करता  किन्तु  सरेकारों  क्षेत्र  के एककों  पर

 इस  कारोबार  को  चलाने  में  कोई  पाबंदियां  नहीं  बशर्तें  कि  यहं  कौरोबार  उन  एककों  के  संस्थान
 नियभी  में  विहित  उद्देश्य  मूलक  खण्ड  के  उपबंधों  के  अनुरूप  घरकार  के  पास  लीजिंग  कार्यों
 के  विस्तार  के  लिए  कीई  भी  विनिदिष्ट  प्रस्ताव  अनुमोदनाथ्ं  श्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 युंथां  वैशानिकों  को  प्रीत्लाहित  करने  के  लिए  श्र॒जर्सघान  योजनायें

 *  906  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यहं  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश  में  युवा  वैज्ञानिकों  को  विभिन्न  वंज्ञानिक  संस्थानों  और  विष्वविद्यालयों  में
 अपने  अनुसंधान  कार्य  करनें  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  संबंध  में  कोई  योजनाएं

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  समय  कितने  वैज्ञानिक  कार्य  कर  रहे  हैं  और  वे  किनं-किन  अनुसंधान
 नाओं  १२  कार्य  कर  रहें  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  महासागर  विकास  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  झौर  श्र  तरिक्ष  विसागों  में  राज्य  मंत्री  (at री  के०  श्रार०  :

 और  देश  में  विभिन्न  वज्ञानिक॑  संस्थाओं  और  विंश्वक्श्िसियों  में  अनुसंधान
 करने  के  लिए  युवा  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  की  भारत  सरकार  की  अनेक  योजनाएं
 इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 1.  युवा  वशानिकों  के  लिए  योजना  :  इंस  यीजेना  के  भ्रैतगंत  ऐसे  युवा  वेशञानिक  (35  वर्ष  की

 आयु  तक  )  आते  जिनके  पास  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  किसी  भी  क्षेत्र  में  पर्याप्त  पृष्ठभूमि
 ओर  प्रशिक्षण  इसे  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  शुरू  किया  गया  था  और  यह॑  सातवीं
 योजना  अवधि  में  भी  जारी  रखी  गई  जिसमें  युवा  वंज्ञानिंकों  को  प्रोत्साहन  और  सहायता
 देने  १र  अधिक  बल  दिया  गया  है  |  इस  योजना  के  वेशानिंक  और  सामाॉजिक-आथिक
 परियोजनाओं  में  अनुसंधांन  कें  लिए  तथा  बँठकों  और  संगोष्ठियों  और  परिसंवादों  में  आपसी
 विचा  र-विमशं  के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जाता  भप्रंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  और  प्रशिक्षण
 पाठयत्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  यात्रा  संहायंता  दी  जाती  है  तथा  उर्टकृष्ट  अनुसंधान  कार्य  के
 लिए  पुरस्कार दिये

 जाते  हैं  ।

 %
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 2.  युवा  बल्लानिकों  क ेलिए  विज्ञान  शौर  इंजोनियरी  ध्रनसंधान  परिषद  :  विज्ञान  और
 शद्योगिकी  विभाग  की  विज्ञान  और  इंजीनियरी  अनुसंधान  परिषद  योजमा  के  एक  भाग  के  रूप

 वा  अनुसंघान  कार्यकर्त्ताओं  को  देने  के  लिए  एक  नया  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया
 कार्यक्रम  का  उह्ृं श्य  विज्ञान  और  इंजीनियरी  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  के  नये  उभरते
 तथा  अग्रिम  क्षेत्रौं  में  युवा  वेज्ञानिकों  के  नवीन  विचारों  की  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उन्हें

 प्रनुसंघान  सहायता  देना

 3.  विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिकी  के  घुनींदा  क्षेत्रों  में  युवा  वेशानिकों  के  लिए  बेहतर  भ्रवसर  :
 योजना  1986-87  में  शुरू  की  गई  इसका  ऊहू  श्य  विज्ञास  और  प्रौद्योगिकी  के  अग्र-पंक्ति

 के  चुनींदा  क्षेत्र  में  प्रतिभाशाली  युवा  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  को  विख्यात  प्मंतर्राष्ट्रीय
 हैन्द्रों  में  विशेषशों  के  मार्ग  निर्देशन  में  विशेषीकृष्त  प्रशिक्षण  के  अधिक  अवसर  इन  क्षेत्रों  में

 राष्ट्रीय  क्षमतां  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रशिक्षित  जनशक्ति  का  उपयोग  करना  तथा  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  के  चुनींदा  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञता  आधार  बनामा  तथा  उसे  विस्तृत  करना
 लगभग  150  युवा  वेज्ञानिकों  को  उक्त  विशेष  योजनाओं  से  लाभ  पहुंचा

 4.  इन  योजनाओं  के  अनेक  सरकारी  उदाहरणार्थ  वेज्ञानिक  और

 ओऔद्योगिक  अनुसंधान  विश्वविद्यालय  अनुदान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  आदि  युवा  वंज्ञानिकों

 को  पी०  एंच०  डी०  करमे  के  लिए  तथा  विभिन्न  संहथाओं  और  बविष्वविद्यालयों  में  प्रायोजित

 परियोजनाओं  के  लिए  अनुसंधान  फैलोशिप  और  एसोसिएटशिप  देते  हैं  ।  इससे  लगभग  12,200

 युवा  वेज्ञानिकों  को  लाभ  पहुंचा  इन  परियोजनाओं  के  अन्न्तग्रंत  जीवन  रसायन
 भौतिक  विज्ञान  और  इंजीनियरी  विज्ञान  जेसे  विभिन्न  विषय  आते  जिनमें  से  कुछ

 पहले  से  ही  अभिनिर्धारित  प्रस्ट  क्षेत्रों  में  हैं  ।
 भारतीय  भ्रन्तरिक्ष  पभ्रनुसंघान  संगठन  प्रौद्योगिकों  भ्रंतरण

 +929,  भी  हरिहर  सोरन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रंतरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  ने  वर्ष  1986-87  में  उच्चोगों  को  नई
 प्रौद्योगिकियां  प्रदाने  की  और

 प्रदान  की  गई  प्रौद्योगिकियों  का  उद्योग-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिशान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  शोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  जी  हां  ।

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  तथा  प्रंतरिक्ष  विभाग  की  राष्ट्रीय
 सुदूर  संवेदन  एजेंसी  आर०  एस०  ने  भारतीय  उद्योगों  को  अभी  तक  110

 पे न  23  को  और  1987  में गिकियों  का  अन्तरण  किया  जिसमें  से  1986-87  के  दोरान

 तीन  को  लाइसेंस  दिया  गया  इनका  ब्यौरा  दशाने  वाला  विवरण  संलग्न
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 $$$  ऊना  जया  लमजमपयतपै  प"9प
 लालजेर  मारी  थानी  संयंत्र  का  बन्द  होता

 +930,  ओर  शीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  में  तालचेर  भारी  पानी  संयंत्र  के  बन्द  किये  जाने
 के  समय  से  कितनी

 क्या  संयंत्र  में  1986  में  हुई  दुघंटना  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  कर  दी
 गई  है  और  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  गया  और  ।

 संयंत्र  में  तकनीकी  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  इसमें  कौन-कौन  से  सुधार  किये

 गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण

 इलेक्ट्रानिको  झौर  प्रंतरिक्ष  विभाणों  में  राज्य  मंत्री  के०  भ्रार०  :  तलचर

 भारी  पानी  संयंत्र  के  उत्पादन  में  उसके  साथ  लगे  उबंरक  संयंत्र  के  कारण  बार-बार  रुकावटें

 पढ़ने  और  प्रमुख  निवेश-सामग्री  की  सप्लाई  अपर्याप्त  रहने  के  और  भारी

 पानी  संयंत्र  की  अपनी  ही  कुछ  सीमाओं  के  कारण  स्थिरता  नहीं  आ  पाई  इसके

 स्वरूप  संयंत्र  के  बन्द  होने  से  होने  वाली  वास्तविक  हानि  बहुत  अधिक  नहीं  रही  यह  माना

 जा  सकता  है  कि  परिणामस्वरूप  हुई  अनुमानित  हानि  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  के  बराबर

 रही  है  ।

 आग  लगने  की  दुघंटना  का  कारण  यह  था  कि  फ्लेंग्ड  कनेक्शन  में  एक  गेस्केट

 लाइनर  के  खराब  हो  जाने  की  वजह  से  उच्च  दाब  वाली  गंस  अचानक  रिसने  इसके  लिए

 किसी  व्यक्ति  को  ठीक  तरह  से  काम  न  करने  का  दोषी  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।

 ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  उहं श्य
 से  जांच  कार्यों  के  लिए  ओर  बाद

 के  अनुरक्षण-कार्यों  के  लिए ओर  अधिक  कठोर  प्रक्रियाएं  अपनाई  गई  संयंत्र  के  बन्द  रहने  का

 लाभ  संयंत्र  में  अन्य  तकनीकी  सुधार  करने  के  लिए  भी  उठाया  गया  है  जैसे  कि  हीट  एक्सचेंजर
 जिसका  कार्यकाल  सीमित  नया  स्टीम  हीटर  ठोस  अशुद्ध  पदार्थों  को  अन्य

 भागों  में  जाने  से  रोकने  के  लिए  पतले  फिल्टर  लगाना  और  आग  की  रोकथाम  करने  की  व्यवस्था

 को  बेहतर  बनाना  ।

 इंधघन  की  कस  खपत  संबंधी  परोक्षण  प्रक्रिया  थें  परिवर्तम

 +93],  भो  सो०  साथव  रेडडो  :

 भी  एम०  रघुमा  रेडडी  :

 क्या  जिस  संत्री  इंघन  की  कम  खपत  न  करने  वाली  कारों  पर  करों  में  रियायत  के  बारे

 में  25  :  के  अतारांकित  प्रएन  संख्या  452  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इंघन  की  कम  क्षपत  वाली  उन्हें  सी०  सी०  से  अधिक  दाकित

 की कारों पर वित्तीय रियायतें समाप्त करने और फिर उन्हें बहाल करने के कया कारण
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 इंघन  की  कम  ख़पत  लंथंघी  परीक्षण  बरक्रिवा  जोर  बलदण्डों  में  कोन  से  परिवतंन

 किए  गए  .  और

 स्वदेशीकरण  का  पूर्ववर्ती  चरणबद्ध  कार्यक्रम  क्या  था  और  इस  बारे  में  वरंमान
 कार्यक्रम  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  सरकारी  अभिकररणों  द्वारा
 शिफ्रायतों  की  प्रारम्भिक  जांच  से  प्रथमदृष्टया  यई  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  जिन

 कुछेक  मोटर  कारों  के  संबंध  में  वित्तीय  रिआयतों  का  लाभ  उठाया  गया  थी  उनकी
 इंघन-दक्षता  गण  का  निर्धारण  करने  में  कतिपय  अनियमितताएं  की  गई  होंगी  ।  राजस्व  तथा

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  ये  रिआयतें  देना  बन्द  कर  दिया  गया  था  और
 साथ-ही-साथ  इंघन-दक्षता  परीक्षण  कायंविधि  की  उद्योग  मंत्रालय  से  परामर्श्न  लेते  हुए  पुनरीक्षा
 की  गई  परीक्षण  करने  की  संशोधित  और  युक्तियुक्त  कार्यबिधि  के  साथ  इन  रिआयतों
 को  बहाल  कर  दिया  गया  इन  रिआयतों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  स्वदेशीकरण  के  चरणबद्ध
 कार्यक्रम  का  पालन  करना  भी  अनिवायं  कर  दिया  गया

 कातपरणथ

 संशोधित  परीक्षण  कायंविधि  परीक्षण  केवल  वाहन  अनुसंघान  विकाश्व  स्थापना
 में  ही किया  जाना  होता  ये  परीक्षण  यादच्छिक  रूप  से  चयन  किये  गये  5  कारों  पर  किए
 जाने  होते  यह  परीक्षण-रिपोर्ट  केवल  6  महीने  के  लिए  ही  वंध  होमी  ।

 उच्चतर  क्षमता  की  कारों  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  निम्नलिखित  हैं  :

 मा  ..  स्टेन्डई  2000  भारित  औसत  आयात  अम्तंवस्तु

 हु

 रा
 पूवंबती  संशोधित

 प्रथम
 .

 25.52%  32.37%
 द्वितीय  चरण  22.62%

 तृतीय  चरण  उ०  म०  2.75%
 कंटेसा  क्लासिक

 इ  प्रथम  चरण  ट्रांसममिशन  12.15%
 और  रिथर  द्वितीय  चरण  एक्सिल  56.50%  52%,
 प्रीमियर  सोबियत  एन०

 इंजिन  और  प्रथम  चरण  42.75%  .72.75%

 ट्रांसमिशन द्वितीय चरण 54.63% 54.63% #932, श्री के० बो० शंकर गौडा : श्री एस० एम० शुरडडो : क्या प्रधान मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि : 32
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 "ै्पपप्भप/िपपयख/या८

 क्या  विज्ञान  और  शभ्रोद्योगिकी  में  सहयोग  के  नये  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए
 1987  में  एक  सोवियत  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बातचौत  कै  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विज्ञान  और  अौद्योभिको  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्रों  लबा  महासागर  परमएणु
 इलक्ट्रानिकी  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में

 राज्य
 मंत्री  के०  झार०  :

 और  उच्च  स्तरीय  सोबियत  वेज्ञातिक  प्रतिनिधिमंडल  ने  1987  में
 भारत  का  दौरा  दोनों  पक्षों  क ेबोच  विचार-विमर्श  से  दोनों  देशों  के  वैज्ञानिकों/वेशानिक
 संस्थाओं  में  द्विपक्षीय  सहयोग  १र  आगे  विचार  करने  के  लिए  अनेक  क्षेत्रों  का  पता  लगाया
 भया  है  ।

 मुक्तसर  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहायता

 +933.  की  बलबंत  सिह  रामूवालिया  :

 क्री  तेजा  सिह  वर्दो  :

 या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  विष्व  जेंक  के  एक  दल  ने  हाल  ही  में  पंजाब  के  मुक्तसर  क्षेत्र  की  समस्याओं

 को  हल  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए
 उस  क्षेत्र  का  दोरा  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्ष्या

 क्या  सरकार  को  उस  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  से  पंजाब  की  एक  सिंचाई  परियोजना  को  सम्भावित  विश्व  बैंक

 सहायता  के  लिए  अनन्तिम  रूप  से  चुना  गया  परियोजना  घटकों  को  अभी  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  ।  विश्व  बंक  के  एक  दल  ने  अभी  हाल  ही  मैं  हस  बारे  में  पंजाब  के  कुछ  क्षेत्रों
 का  दोस  किया

 इंडियन  भोवरसोज  बंक  हारा  ब्याज  को  विभेदक  दर  योजना  के  प्रन्तेगंत
 ऋणों  का  वितरण

 +944.  भी  धनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  ओवरसीज  बेंक  द्वारा  वर्ष  1984,  1985  और  ,  1986  के  दोरान  ब्याज

 की  विभेदक  दर  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  घनराशि  के  ऋण  वितरित  किए  गये  और  इसके

 लाभाँययों  की  संख्या  कितनी  थी

 है



 लिखित  उत्तर  6  1987  87
 बी

 क्या  वर्ष  1985  के  दौरान  वितरित  की  गई  धनराशि  और  लाभाधथियों  की  संख्या
 काफी  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  योजना  के  कार्यकरण  पर  नजर  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोन  से  कदम

 उठाये  गए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  इंडियन  ओवरसीज

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1984,  1985  और  1986  के  दोरान  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 अन्तर्गंत  उसके  द्वारा  किए  गए  संवितरण  का  ब्यौरा  इस  प्रकार
 —_—

 वर्ष  ऋणकर्ता  खातों  की  राशि

 संख्या

 1984  0.54  10.19

 1985  0.43  7.61

 1986  86  0.46  8.12
 बज न्मेेकनननननीापपपा

 यद्यपि  1984  के  मुकाबले  1985  के  दोरान  संवितरित  राशि  और  सहायता  प्राप्त

 हिताधिकारियों  की  संख्या  में  कमी  हुई  लेकिन  1985  के  अन्त  में  विभेदी  ब्याज  दर

 योजना  के  अग्नरिमों  की  राशि  पिछले  वर्ष  के  कुल  बकाया  ऋणों  का  अभी  भी  1.19  प्रतिक्षत

 इस  प्रकार  बंक  ने  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  1  प्रतिशत  का  निर्धारित  लक्ष्य  पूरा  कर
 लिया  बंक  द्वारा  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  प्रदान  किए  जाने  पर  सरकार
 और  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  निरन्तर  नजर  रखी  जाती

 क्षेत्रीय  पग्रामोण  बंकों  को  हुआ  धाटा

 #935,  श्री  राधाकास्त

 क्री  पशवन्त  राव  गड़ाल  पाठिल  :

 क्या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  भर के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  हो  रहा  घाटा  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  3]  1987  को  कुल  संचयी  घाटा  कितना  था  और  इसके  क्या
 कारण  और

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  और  घाटा  कम  करने  के

 लिए  कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादईग  और  1985
 के  अन्त  में  कार्य रत  188  क्षेत्रीत्र  ग्रामीरा  बँकों  में  से  148  बेंकों  की  संचित  हानियां  61.36  करोड़
 रुपये  की  अधिकांष  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  हानियों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  कारण  हाल  ही  के

 ।
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 कया 6  भप  —

 बर्षों  में  मीतरी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यापक  शासत्रा  प्रति  शाखा  कम  कारबार  और  स्थापना
 में  वृद्धि  ।

 सरकार  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  सम्बन्ध  में  एक  का्यदल  गठित  किया  था
 और  उक्त  दल  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  लाभप्रदता  बढ़ाने  के  लिए
 कई  निर्णोय  लिये  थे  ।  कुछ  महत्वपूर्  निणय  ये  हैं

 (i)  जिन  क्षेत्रीय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  का  रिकार्ड  निरंतर  ठीक  उनके  लिए  विभिन्न

 चरणों  में  अतिरिक्त  शेयर  पूंजी  मंजूर  की

 (1)  प्रायोजक  बंकों  द्वारा  प्रदान  की  गई  पुनवित्त  सहायता  की  ब्याज  दर  कम  की

 (४४)  सांविधिक  नकदी  अनुपात  की  अपेक्षाओं  की  राशियों  को  बेहतर  अ।मदनी  वाली

 प्रतिभूतियों  में  लगाया  जाए  ।

 (1४)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाने  के  क्षेत्र  को  व्यापक  बनाया

 (५)  प्रायोजक  बेंकों  को  धनराशियों  के  कमंचारी  प्रशिक्षण  और  आंतरिक  लेखा
 परीक्षा  में  और  अधिक  सक्रिय  भूमिका  निभानी

 (vi)  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  बारीकी  से  निगरानी  की

 स्वदेशी  संघटक  उद्योग

 +036.  भ्रो  के०  थी०  झंकर  भौडा  ;
 भी  खो०  एस०  बसबराज  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नए  डिजिटल  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  स्वदेक्ली  संघटक  उद्योग  द्वारा
 निर्मित  पुर्जों  के  लिए  आदेशों  को  कमी  के  बारे  में  जानकारी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इलेट्रानिक  उपकरणों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  कितना

 रंखा  गया

 क्या  संघटक  उद्योग  में  आदेशों  की  कमी  के  कारण  स्वदेशी  पुज्जों  के  निर्माण  पिछड़
 जाने  से  इलेक्ट्रा  निकी  योजना  पर  गम्भीर  प्रभाव  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सहायता  देने  हेतु
 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाने  का
 पिचार  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलैक्ट्रानिकी  झौर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :

 वर्ष  1985-86  में  उत्तर  प्रदेश  के  मनकापुर  स्थित  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग
 टी०  में  थी  अ  कीय  इलक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  उत्पादन  आरम्भ  हुआ  ।

 उक्त  यूनिट  के  लिए  जावश्यक  मुद्रित  परिपथ  बोर्डों  सरी०  संकर

 रिले  आदि  जैसे  अधिकांश  संघटक-पुर्जों  का  उत्पादन  स्वयं  इन  इकाइयों  द्वारा  उनके  ही
 "
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 यहां  किया  जाएगा  ।  इस  इन  संघटक-पु  जो  की  बाहरी  ल्लोतों  से  खरीद  करने  की  गु  जाइश

 सीमित  बी  एक्सचेंजों  के  लिए  इलंक्ट्रगनिक  संघटक-पुर्जों  के  स्वदेशीकरणश  पर  हक

 निगरानी  समिति  का  गठन  किया  शया  ताकि  उनकी  स्वदेशीकरण  की  रफ्तारਂ  पर  निगरानी

 रखी.जा  सके  तथा  उसमें  तेजी  लाई  जा  यह्  सख्व्थ  इन  यूनिटों  में  विनिरभित

 संघटक-पुजों  साथ-साथ  बाहसे  स्रोतों  से  प्रप्त  संभटक-पुजों  पर  लिम्र  ख़बी
 रखेगी  ।  बाहरी  स्रोतों  से  प्राप्त  होने  वाले  संघटक-पुजों  के  मूल्यांकन  का  शुरू  कल्प

 जा
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रंतिम  बषं  में  इलकट्रानिक  उत्पादन  का  लक्ष्य  10,860

 करोड़  रुपये  रखा  गया  है  ।

 नही  ।  इलक्ट्रानिक  उद्योग  का  उत्पादन  तथा  उसके  स्वदेशीक रण  का  कारयंक्रम

 संतोषजनक  ढंग  से  आंगे  बढ़  रहा  है  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  को  हासिल  करने  के

 लिए  पुर्जों  के  उत्पादन  में  कोई  रुकावट  आने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 नौबहन  विकास  निभि  समित्ति  हारा  धन  दिया  जाना

 +037.  श्रो  ब्लार०  एस०  माने  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  त्रूटिपूर्णा  मूल्यांकन  किए  जाने  और  घन  दिये
 जाने  में  उदारता  बरते  जाने  के  कारण  किसने  धन  की  हानि  हुई  ओर

 क्या  सरकार  द्वारा  नौवहन  विकास  निधि  सप्तिति'कें  विशभिग्त  कार्यों'की:जांच  शुरू
 की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ताकि  विशाल  परिसस्पत्तियों'कोਂ  बचाया  जा  सके  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  नॉवहमसਂ  विकास
 मिधि  समिति  1986.  के  उपबंधों  के  अनुसार  3  1987  से

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  का  समापन  कार  दिया  गया  है  और  इसके  परिणामस्थरूप

 परिसम्प्त्तियां  तश्रा  देग़ताएं  रत  सरकार  निहित  हो  गयी  भूतपूर्व  नौवहन  विकास
 निधि  समिति  के  प्रति  नौवहन  और  मछली  पकड़  ने  की  कम्पनियों  की  दिनांक  31

 1987  को  देनदारी  की  456.21  करोड़  रुयये  और  2.94  करोड़  रुपये  की  रकमें
 अंतिदेय  हो  गयी  समिति  ने  कानूनी  नोटिस  जारी'किये  थे  और  कुछ  नौवहन  कम्पनियों
 के  संबंध  में  जिन्होंने  अपनी  अदायगी  में  चुक  की  कानूनी  कारंबाई  भी  षुरू  की
 व्यापारिक  जहाजों  और  मछली  पकड़ने  के  ट्रालरों  का-विशपोषण  करने  के  लिए  8,  दिसम्बर
 1986  फोे  “मारतीय:नौबहन,  ऋण  तथा  के  नाम  संगठन  स्थापित
 किया  गया  इस  संगठन  ने  विभिन्न  ऋण  नौवहन  कम्पनियों  की  अथंक्षमता  की  जांच  भी  शुक्र
 कर  दी  है  ।  यह  कमप्रक्री,;अय  क्षण  पायी  वाली  कम्प्रतिसों  कारे  में  पुनरुद्धार
 योजनाएं  तंयर  र  कटेग्री  ।,  भूक्कर्ता  कड़पक़ियों  के  में.बक्रायव  रकृग्नों  की  वसूली  के  लिए  कानून

 अनुसा  का  रंबाई

 न्यू  बेंक  भाफ  इंडिया  को  धाहे  में  रही  क्षाखायें

 +938.  औी  शाप  भगत  पासवान  :  क्या  घित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३६
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 क्या  न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  की  अनेकों  शाक्षाएं  घाटे  में  चल  रही

 ने  अपना  स्वर  जयन्ती  समारोह  मनाने  के  लिए  बिना  निविदाएं  आमंत्रित

 किये  सामग्री  की  खरीद  पर  कितनी  धनराशि  ब्यय  और

 यदि  तोंਂ  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  से  न्यू  बंक  आफ

 इंडिया  सहितਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  अपने  और  हानि  खाते  तथा  तुलन  पत्र  बंककारी

 विनियमन  हामि'खाते  की  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  फार्मों  के  अनुसार  तंयार  करते

 लाभ  और  हामि'खाते  तथा  तुलन-पन्न  में  वर्ष  के  दोरान  बंक  के  केबल  कुल  लाभ/हानि  की

 स्थित्ति  दर्शानी  होती  शाखा-वार  लाभ  और  हानि  प्रकाशित  नहीं  की  जाती  वर्ष  के

 के  लिए  न्यू  बेंक  का  प्रकाक्षितः  लाभ  |  लाख  रुपये  है  ।

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  बंक  की  स्वर्ण  जयन्ती  समारोह  के

 संबंध  में  सामान  खरीदने  के  वास्तें  लगमग  एक  लाख  हजार  रुपये  ख्ं  किए  इसमें  से

 76  हजार  रुपये  के  मूल्य  का  सामान  सरकारी  एजेंसिय्रों/सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/सरकार
 द्वारा  मंजुरशुदा  पूर्तिकर्ताओं  से  खरीदा  केवल  लगभग  30  हजार  रुपये  का  सामान  निविदाए

 आमंत्रित  किए  बगर  अन्य  पूर्तिकर्ताओं  से  स्तरीदा  गया  बंक  के  अनुसार  इसमें  कम  कीमत  की

 कई  वस्तुएं  शामिल  थीं  ओर  ऐसी  खरीद  के  वास्ते  निविदा  आमंत्रित  करने  कीं  विस्तृत  प्रक्रिया
 जरूरी  नहींਂ  समभीः  गयी  ।

 धानप्र  प्रदेश  को  बन््य  जोबों  के  संरक्षण  के  लिए  झ्स्वॉटित  बनशाशिं

 *+939,  भ्रो  थो०  तुलसोराम  :  क्या  पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आरस्भ्र  प्रदेश  को  वस्य  जशिवन  संरक्षण  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ओर  वर्ष
 के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 उक्कत  राज्य  को  सातवीं  पंच्बर्कीय  य्रेजना  की  शेष  अवधि  के  दोरान  कितनी  घनराशि

 उपलब्ध  कराई  और

 आन्प्र  प्रदेश  सरकार  ने  वन्य  जीवों  के  संरक्षण  के  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  किये  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्री  '  मजन  :  आन्ध्र  प्रदेश  को  वन्यजीव  के

 लिए  पिछले  तीन  वर्षों  में  1984-85  में  20.38  लाख  1985-86  में  19.88  लाख  रुपए
 और  1986-87  में  29.11  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 आधार  पर

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  सफलता  हासिल  कर  ली  है  ।

 )  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  अनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  केन्द्रीय  निधियां  सालाना
 बंटित  की  जाती  राज्य-वार  निधियां  निर्धारित  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  गौर  भ्रस्य  वित्तीय  संस्थानों  में  निवेश

 +940.  भी  ए०  सी०  व्मुख्ध  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्र



 लिखित  उत्तरे  6  1981

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गेर-सरकारी  वित्तीय  कम्पनियां
 आकषंक  ब्याज  दर  घोषित  करके  धनराशि  जमा  कर  रही  जिससे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  अन्य
 वित्तीय  संस्थानों  में  निवेश  में  कमी  आ  रही  और

 लोगों  को  अपनी  बचत  की  राशि  वित्तीय  संस्थानों  में  जमा  करने  हेतु  आकर्षित
 करने  के  लिये  कोन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  ओर  गंेर-बंकिंग
 कम्पनियों  द्वारा  स्वीक।र  की  जाने  वाली  जमाराशियों  पर  दी  जाने  बाली  अधिकतम  ब्याज  दर
 ओर  स्वीकार  की  जा  सकने  वाली  जमाराशियों  की  सीमाएं  भारतीय  रिजवं  बंक/सरकार  द्वारा
 निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  गैर-बं  किग  कम्पनियों  द्वारा  दी  जाने  वाली  ब्याज  की  अधिक  दरों  के

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  जुटाई  गयी  घनराशियां
 संतोषजनक  उपलब्ध  आंकड़ों  के  1985  के  अन्त  में  जमाराशियों  की  तुलना

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  जमाराशियों  में  1986  के  अन्त  में  लगभग  13,000
 करोड़  रुपए  (18  प्रतिशत  )  की  वृद्धि  हुई  |  गेर-बं  किंग  कम्पनियों  की  जमाराशियों  में  पिछले  वर्ष
 की  इसी  अवधि  में  केवल  451  करोड़  रुपए  (16  की  वृद्धि  वर्ष  1985-86

 में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  यूनिटों  की  कुल  बिक्री  में  136  करोड़  रुपए  की  वृद्धि
 (18  हुई  ।

 राजस्थान  के  जसलमेर  जिले  के  सोब  गांव  में  स्वापक  पदार्थों  का  पकड़ा  जाना

 +941,  ओ  सामिक  रेड्डी  :

 भी  व॒द्धि  चन्द्र  लेन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  राजस्थान  में  सीमावर्ती  जिले  जेसलमेर  में  सागढ़  पुलिस  स्टेशन  के  अन्तगंत  सौब
 गांव  में  31  करोड़  रुपये  मूल्य  की  हैरोइन  ओर  स्मेक  पकड़ी  गई

 ही  । यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  और

 अपराधियों  के  विरुद्ध  कोन-सी  कायंबाही  को  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाबंन  :  से  प्राप्त  हुई  प्रारम्भिक
 रिपोर्ट  के  जंसलमेर  जिले  के  गांव  सोब  में  दिनांक  6.4.1987  को  321.720  420  किलोग्राम
 हैरोइन  जब्त  की  गई  यह  नशीला  पदार्थ  पाकिस्तान  से  लाया  गया  बताया  गया  एक
 पाकिस्तानी  नागरिक  सहित  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  जिनके  विरुद्ध  का  नून  के  तहत  समुचित
 कारंबाई  की  जाएगी  ।

 .



 16  )  लिखित  उत्तर

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  पिथोरागढ़  जिले  में  एक  कस्तूरी  मृग  अभयारण्य  स्थापित  करने
 का  विचार

 ह  यदि  तो  इस  जिले  में  कस्तूरी  मृग  अम्यारण्य  किस  स्थान  १२  स्थापित  किये
 जाने  का  विचार

 क्या  सरकार  को  उस  क्षेत्र  को  जनता  से  इस  अम्यारण्य  की  स्थापना  के  विरुद्ध  कुछ
 आपत्ततियां  प्राप्त  हुई  भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  !

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्री  मजन  :  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 सरकार  द्वारा  1986  में  पिथौरागढ़  जिले  में  अस्कोट  के  निकट  एक  कस्तूरी  मृग  अम्यारण्य
 की  स्थापना  की  गई

 केन्द्र  सरकार  को  इस  अम्यारण्य  की  स्थापना  के  खिलाफ  ऐसी  आपत्तियां  प्राप्त

 नहीं  हुई  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रन्तर्राज्यीय  राष्ट्रीय  पार्क

 9159.  डा०  बी०  एल०  दोलेश  :

 श्री  सनत  कुमार  मंदल  :

 क्या  पर्यावरण  झोौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  अन्न्तर्राज्यीय  राष्ट्रीय  पार्कों  की  स्थापना  कर  ने  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की

 गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 ये  पार्क  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  और

 इन  पार्कों  की  स्थापना  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  राष्ट्रीय
 उद्यानों  की  स्थापना  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  सीमा  में  आता  भारत  सरकार  ने

 अन्तर-राज्य  उद्यानों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  कोई  रूपरेखा  त॑यार  नहीं  की

 से  प्रएन  ही  नहीं
 परती  भूमि  सुधार

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कया  हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  की  पहल  से  राज्य  सरकार  के  सहयोग  द्वारा

 परती  भूमि  सुधार  हेतु  कोई  कदम  उठाये  गये

 यदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों
 के

 दोरान  हिमाचल  श्रदेक्ष  में  परती  भूमि  सुधार  के

 लिए  कौन-कौन  सी  योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  लागत  आने  का

 अनुमान  है  तथा  योजना  की  अब  तक  की  भ्रगति  क्या  और

 39



 पलिखित  उत्तर  |  6  १987
 हराााणणणणनानाााााााााााााास् का  वर्षों

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सातवीं  मौजना  के  शेष  वर्षों  में  कोई
 नई  योजनाएं  प्रारम्भ  जाएंगी  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  भ्न्सारी  )  :

 राज्य  के  स्कीमों  के  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  सहयोग  से  केन्द्र  सरकार  की  पहल  पर
 वनीकरण  के  जरिए  परती  भूमि  के  सुधार  फी  कई  सस््कौमें  श्रारम्भ  की  मई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  वित्तीय  दी  गई  भोतिक  लक्ष्य  और
 उपलब्धियों  के  स्कीम-बार  ब्यौरे  संलग्न  विवररा  में  दिए

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 जजजज5ः  _
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 10  1909  लिखित  उत्तर
 नव  इऋऊरफ:कॉपफ  उउ  ल्क्ल्इड  ड  ञन्न्नल  ससककचसफ  बन-न----+

 समेकित  प्रामोण  ऊर्जा  कार्यक्रम

 9161.  थ्रो  परसरास  भारहाज  ;  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  ओर

 चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  को  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया
 जायेगा  ?

 योजता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रत  कार्यास्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सुख  :  समन्वित  प्रामीण  ऊर्जा  आयोजन  कायंक्रम  एक  नया  कार्यक्रम  है  जिसे  सबसे  कम
 लागत  पर  घरेलू  और  उत्पादक  कार्यकलापों  के  वास्ते  ग्रामीण  ऊर्जा  की  आवष्यकताओं  की  पूर्ति
 करने  के  लिये  क्षेत्र  आधारित  ओर  खण्ड  स्तर  की  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  योजनाएं  तेयार  करके
 विभिन्न  ऊर्जा  पूर्ति  स्कीमों  को  एकीकृत  तथा  समन्वित  करने  ओर  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 आर्थिक  विकास  की  गति  तेज  करने  के  उदृश्य  से  शुरू  किया  गया  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा
 आयोजन  कारयंक्रम  के  अन्तगंत  1986-87  में  प्रारंभ  की  यई  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  शामिल

 जिसके  तहत  राज्य  स्तर  तथा  जिला/ब्लाक  स्तर  पर  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  सेल

 स्थापित  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  फंले  हुये  और  चुने  हुये  ब्लाकों  में  समन्वित
 ग्रामीण  योजनाएं  तथा  परियोजनाएं  बनाने  तथा  कार्यान्वित  करने  के  वास्ते  इन  सेलों  के  स्टाफ  को

 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  अनुदान  प्रदान  किया  जाता

 (a)  इस  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  वित्त  वर्ष  1987-88  के  दोरान  सभी  राज्यों  तथा  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  126  चुने  हुये  ब्लाक  शामिल  किये  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्रों  में
 राज्य  स्तर  के  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजन  सेल  स्थापित  किये  जा  रहे  और  इन  126
 ब्लाकों  में  ब्लाक  स्तर  के  समन्वित  प्रामीण  ऊर्जा  आयोजन  सेल  स्थापित  किये

 राज्य  परियहन  सेथा  के  लिए  विश्य  बेक  से  ऋण

 9162.  भी  मोहन  भाई  पडेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विएव  बेक  ने  देश  में  राज्य  परिवहन  सेवा  के  लिये  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को

 ऋण  या  सहायता  मंजूर  की

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  को  अब  तक  दी  गई  सहायता/ऋण  का  ब्यौरा  क्या  है
 और  इन  राज्य  सरकारों  के  नाम  कया

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  कई  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  राष्ट्रीयकृत  बस

 बहन  प्रणाली  के  लिये  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  इस  सहायता  की  मांग  की

 (४)  क्या  विएव  बेंक  ने  ऋण  मंज्र  करने  के  लिए  कोई  ढर्ते  लगाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 १३



 लिखित  उत्तर  0556  मई  1981
 -  नजपपपप्पि  पपपएपैयय

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  भंत्राजय  अुंड्ो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ब्रह्म  :  ओर  विश्व  बेंक  समूह  ने  अब  तक  दो  नगर  परिवहन  परियोजनाओं

 के  लिये  धम्बई  और  कलंकेता  में  सहांयता  भंजजूर  की

 इसके  मद्रास  के  लिए  दो  क्षदृरी  श्िकास  प्ररिग्नोज़नाओ्रं  में  फ्रिवहन  के
 संबंध  में  संघटक  आबंटन  किये  गये  विष्व  बैक  द्वारा  बम्बई  नगर  परिवहन  परियोजना  के  लिये

 2-5  करोड़  डांसर  की  राणि  और  कलकताा  नगर  भरिवहम  फरिथोजनों  के  लिये  4.457  करोड़
 डालर  की  राशि  संवितरित  की  गई  मद्रास  नगर  विकास  संबंधी  दो  परियोजनाओं  के  अंधीने
 बिश्व  बंक  द्वारा  87  लाख  डालर  और  130.  लाख  डाप्षर  की  राक्षि  मंजूर  क्रो  भ्रई  है
 विशिष्ट  रूप  से  परिवहन  संघटकों  के  भंतगंत  सहायता  के  रूप  में  यश्षपि  मद्गस  शहरी  विकास
 संबंधी  पहली  परियोजना  के  भ्रंतगंत  सहायता  का  पूरणां  ग्रे  उपयोग्ग  कर  लिया  भक्त  है  त्थाएप

 दूसरी  परियोजना  इस  समय  कियान्बयनाधीन  है  ।  आदय  की  जातो  है  कि  पररमोजला  के  पूस  होने
 के  साथ  ही  स्वीकृत  राशि  की  पूरी  तरह  से  तिकास्ली  कर

 क्यिव  बक  से  प्राप्त  संबवित  रणों  की  राशियों  विदेशी  सहायता  '  फ्रप्त  परियोजनाओं  के
 लिमे  केर्द्रीय  सहावता  संबंधी  मौजूदा  व्यवस्थाओं  के  के  साथ  बांटा  गया

 और  नहीं  |  फिर  विश्व  बैंक  को  सहायता  के  लिये  प्रस्तुत  की
 तमिलनाडु  शहरी  विकास  भरियोजना  में  पल्लवन  प्रिबहन  निगम्र  को  सुटढ़  बढ़ादे  संबंधी
 संघटक  शॉमिल  किया  गया  ि

 ओर  विष्व  बेंक  द्वारा  परियोजना  के  लिए  अभी  तक  कोई  ऋण
 मंजूर  नहीं

 किया  जया
 ह

 एरैटेड  बरेंटर  पर  उत्पाद  छुल्क  सें  ब्ढि

 9163,  आओ  प्सानस्द  फ्झक  :  क्या  मंत्रगे  यह-बताने  की  क्षपत  करने  कि  :

 एरेटेड  वॉटर्,पर  उत्पाद  घुल्क  में  किज्ञनी  बृद्धि  की  यई  दे  ओर  इसके  क्या  कारण
 ओर

 एरेऐेड  बॉटर  को  माइकेट  मौजनां  में  श!निल  लिये'जेानें  फे  किस  सद  पर
 उत्पाद  शुल्क  में  बचत  होती  है  ?  ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  भोर  )  काित  जम  प्र
 उत्पादन  शुल्क  1987  के  बजट  में  बढ़ाया  गया  था  ।  बोतलों  में  शीतल  पेयों  और  सोडे  पर  शुल्क

 20  और  15  पैसे  श्रेति  बोतल  बढ़ाया  गया  जो  शीतल  पेय  भर  सौडा  बोतलों  मे
 भिन्न  पैकेजिग  में  बेचे  जाते  हैं  उनकी  दर  60.८  और  40%  से  बढ़ाकर  75%  और  60%
 कर  दी  गई  भयंडवेट  काया  जाम  साथ-साथ  वातित्त  लत्र.प्रर  भी  दिया  गध्मा  था॥  इससे  '  वातित
 जल  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  पिल्फर  प्रूफ  शीश  की  बीतलें'आादि
 जैसी  निविष्टियों  पर  प्रदत्त  शुल्क  का  क्रेडिट  वातित  जल के  निर्माताओं  को  दे  द्विया  ग्रय्ञा  शल्क
 में  बढ़ोतरी  के  एक  हिस्से  प्रतिपूरत्ति  मॉडवैट  के  माध्यम  से  दिये  गये  लांभ  द्वारा  ही
 अरिरिक्त  संसाक्षण्रों  को

 बढ़से  के  लिये  यह  अंग्रेत्तरी  कीजई।ाहै  और  इस  बप़ोत्तरी  से  एक  वर्ष  में
 17  करोड़  रुपये  का  राजस्व-भाग  होने  की  आशा  है
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 निगमित  करों  में  राज्यों  का  हिस्सा

 9164  भो  ध्रार०  एम०  भोये  :  क्या  किश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निगमित॒  करों  की  प्रा  यों  को  राज्यों  के  साथ  बांटने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  ब्न््त्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  दत  :  और  जी  अभी  सरकार  के  पास  निगम  कर  से  प्राप्त  होने  वाली
 रकमों  को  राज्यों  के  साथ  बांट  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पूराइटिड  कशिस्ल  बेंक़  का  ऋण  जमा  भ्रमपात

 9165.  थ्ले  प्तीक्ष  ऋाग्  सिन्हा  :  क्या  किल्ल  मन््जी  यह  बततने  की  कृपा  करंगसे  कि  :

 क्या  थूसनाइटिड  कमशियल  फलकत्ता  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  निर्धारित
 अंफप्सन  ऋरख  असमा-अजुपात  जुटाने  में  अब  तक  असफल  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  स्ब-रोजगार  योजनाओं  के  अन्तर्गत  बहुत
 से  आवेदकों  जिनके  मामले  बेंक  के  विचाराधीन  ओर  अधिक  उचित  सहायता  नहीं  मिल

 रही

 क्या  बंक  बड़े  घरानों  से  वसूल  न  होने  वाले  ऋणों  के  मामले  में  भी  अम्तप्न  स्त

 यदि  तो  उक्त  मामलों  के  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  भौर  उनका  ब्योरा  क्या

 ओर

 इस  बैंक  के  क्रार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिग्रे  ओर  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  बताया  है
 कि  हछसने  श्वेंक्रों  के  कुल  ऋण  जमा  अलुप्रात  के  संबंध  में  कोई  निश्चित  मामदंड  निर्धारित  नह्हीं  किये

 लेकिन  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  बेंकों  को  ग्रामीण  ओर  अध  शहरी  क्षेत्रों
 मे ंस्थित  अपनी-अपनी

 शाखाओं  के  सम्बन्ध  मे ंअलिल  भारत  आधार  पर  अलग  से  60  प्रतिशत  का  ऋण  जमा  बनुपात
 प्राप्त  करने  के  लिये  कहा  1985  के  अन्त  में  यूको  बंक  का  उसकी  ग्रामीण  और  अधे

 शहरी  शास्तओं  का  ऋण  जमा  अभुपात  कऋरणणशः  50.3  प्रतिशत  और  41.3  प्रतिशत

 यूको  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  हालांकि  बेंक  को  अस्थाई  रूप  से  ऋण  पर  कुछ  रोक

 लंगानी  पड़ी  थी  लेफिन  ये  प्रतिबन्ध  प्रत्यय  कृषि  अग्रिमों  भौर  स्वरोजगार  समन्वित  ग्रामीण

 विकास  योजना  आदि  जैसी  अन्य  प्रायोजित  योजनाओं  के  प्रंतग्रंत  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  लागू  नहीं

 होते  थे  और  छसके  विपरीत  बैंक  ने  प्रँ्यमिक्रता  प्राष्त  क्षेत्र
 को

 अधिक  ऋण  सहायता  देकर  अपने

 ऋण  जमा  अबुपात  को  बढ़ाने  का  अयास  किया

 और  यूको  बैंक  ने  बताया  है  कि  मझोले  और  बड़े  तथा  साथ  ही  साथ  लघु
 उ्योग्र  क्षेत्र  के  भन्तगंत  क

 द्वारा  वित्त  पोधित  कई  एकक  बस्द  हो  गये  31

 1986  तक  रुग्ण  एककों  में  यूको  बंक  की  अन्तग्रस्त  राष्ियों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :

 र
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 (  रकम  करोड़  रुपये  में )

 संख्या  राशि

 मभौले  और  बड़े  44  119.66

 लघु  उद्योग  875  ee  53.31

 बंक  ने  बताया  है  कि  अवरुद्ध  खातों  क़ी  समीक्षा  करने  और  देय  रक्मों  की  वसूली
 अथवा  संभावित  अर्थक्षम  रुग्ण  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी  गई  है  यूको
 बैंक ने  अपनी  परिचालनात्मक  क्षमता  ओर  वित्तीय  अरथंक्षमता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  1986
 और  1987  के  लिये  द्विवाषिक  कार्य  आयोजनाएं  भी  तंयार  की  हैं  ।

 झनिवासो  मारतायों  हारा  उच्च  प्रौद्योगिको  परियोजनाप्ों  पर  ही  पूजी  निवेश

 9166.  भरी  मानिक  सान्याल  :  क्या  विश  मन््जत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  अनिवासी  भारतीयों  के  एक  दल  और  उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  बीच
 1987  में  हुई  एक  बंठक  में  यह  निरणंय  किया  गया  कि  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा

 उच्च  प्रौद्योगिकी  परियोजनाओं  पर  ही  पूजी  निवेश  करने  की  अनुमति  दी  जानी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  सन््त्रालय  में  राज्य  भन््त्री

 ब्रह्म  दस्त  )  :  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 जल  प्रदूषण

 9167.  भी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषज्ञों  ने  नदी  जल  में  प्रदूषण  का  पता  लगाने  के  लिये  कुछ  नये  तरीके

 सित  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  अन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 तरीकों  में  दूरस्थ  कम्प्यूटरीकृत  प्रदूषण  प्रबोधन  प्रणालियां  और  जैव-रसायन  .
 आक्सीजन  मांग  का  तीव्र  आंकलन  शामिल

 सातवों  पंचबर्षोय  पोजना  में  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  रहने  बासी  परियोजनायें

 9168.  भ्रो  चिन्तामणि  लेना  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  कितनी  रियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  और  बजट

 में  प्रावधान  प्रारम्भिक  भूल  लागत  का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  इन  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  किये  बिना  कार्यक्रम  को  निर्धारित  समय  पर
 पर  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 धोजना  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यात्थयन  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सुख  ओर  सातवीं  योजना  में  1.4.85  से  1.12.86  तक  20  करोड़  रुपये  से
 अधिफ  लागत  वाली  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  सेलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 अनुसूची  के  अनुसार  लागत  वृद्धि  के  बिना  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  का  मूल
 उत्तरदायित्व  परियोजना  प्राधिकारी  और  प्रशासनिक  मंत्रालय  पर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 लय  समय-समय  पर  निम्नलिखित  की  आवश्यकताओं  पर  जोर  देता  रहा  है  ताकि  परियोजनाएं
 अनुसूची  के  अनुसार  और  स्वीकृत  लागत  में  पूरी  हो  जाएं  ।

 (1)  वास्तविक  परियोजना  रिपोर्ट  तथा  कार्यान्वयन  योजनाएं  तैयार

 (ii)  परियोजना  के  लिए  सरकार  की  औपचारिक  स्वीकृति  मिलने  तक  भूमि  अधिग्रहण
 के  लिये  अग्रिम  कायंवाही  का  परियोजना  स्थल  पर  आधारी  संरचना  का
 विकास

 (ii)  शुरू  से  आखिर  तक  पर्याप्त  निधि  सुनिद्िचित

 (iv)  मासिक  प्लेक्ष  रिपोर्ट  प्रणाली  के  माध्यम  से  प्रभावी  प्रयोधन  ;

 (५)  परियोजनाओं  को  जल्दी  पूरा  करने  के  लिये  परियोजना  प्राधिकारियों  पर  सतत्
 और

 विक्रेताओं/संभरकों  द्वारा  नाजुक  उपस्करों  की  सप्लाई  में  विभिन्न  ठेकेदारों
 और  निर्माण  एजेंसियों  द्वारा  जनशक्ति/निर्माण  उपकरणों  को  अपर्याप्त  रूप  से
 विभिन्न  नियामक  एजेंसियों  आदि  की  अनुमति  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  जंसी  समस्याओं
 के  मंत्रालयी  विषयों  के  समाधान  के  लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  समन्वय  बंठकें

 रना  ।

 विवरण

 ]  1985  से  1986  तक  सातवीं  पंचवर्धोाय  योजना  के  दौरान  20  करोड़  रुपये

 झोौर  इससे  क्प्रघिक  लागत  बालो  पनुमोदित  क्षेत्र  को  परियोजनाएं

 क्रास०
 .

 परियोजना  अनुमोदन  की  अनुमोदित
 |

 प्रत्याशित
 तारीख  माल  लागत  (1.12.86

 लागत
 ०  )

 a
 2  4  5

 परमाणु  ऊर्जा

 1.  हैवी  वाटर  हजीरा  4/86  422-71  42241

 47
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 1  2  3
 ः

 4  5

 .  मंथान  जी०  टी०  वी०  1/86  44-57  33.42

 3.  मेजिया  तापीम  बी०  सी०  )  $/86  566.00  56.00

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस

 4...  कैप्टिव  पावर  प्लांट-एच  पी  सी  एल  बम्बई  10/85  43.72  45.72

 5.  क़प्टिव  पावर  प्लांट-बी  पी  सी  एल  11/85  43.61  43.61

 6.  विकासशील  ड्िलिंग  रिगों  एन  जी  11/85  90.75  90.75
 का  अधिग्रहण

 उवरक

 42,  क॑प्टिय  पावर  परियोजना-मटिडा  एफ  एल  )  69.52  110.00

 8.  क॑प्टिव  पावर  परियोजना-पानीपत  5/85  69.32  110-00

 9.  विद्युत  अपघटन  संयंत्र  बदलना  एफ  न
 28.65  28.65

 रसायन  झौर  पंद्रो-रसायन

 10.  परियोजना  सी  3/86  74.35.  74.35

 11.  कंप्टिप  पावर  प्लांट  और  मिश्षित  चक्र  7/185  72.51  72.51

 )

 सरकारो  उच्चयम

 12.  एक्स-रे  और  प्राफिक  आर्ट  हिन्दुस्तान  का  निर्माण  $/86  174.43  168.12

 सागर  विभालन

 13.  48  हैलिकाप्टरों  का  अधिग्रहण  सी  5/86  276.95  276.95

 14.  कंप्यूटर  सुविधा  बढ़ाना  12/85  26.15  26.15

 15.  इंडियन  एअर  लाइंस  का  बेड़ा  बढ़ाना  2/86  1238.37  1238.37,  ॒
 एअर

 रेलवे

 कुमेदपुर-नई जलपाईगुड़ी लाइन 3/86 42.92 42.92 तंदूर-मिलखेद रोड लाइन 3/86 ताम्बरम-चिंगलपट्दू लाइन 2097... 27.90 गरुना-ईटावा 3/86. 20. सतना-रीवा 3/86 38.73... 38.7३ स्पिरिंग निर्माणी ग्वालियर 3/87 35.00 35.00 48
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 22.  रेल-कोच  कपूरथला  8/85  180.00  295.00

 23.  डीजल  कम्प्रेशर  पटियाला  3/86  92-11  133.84

 24.  विशाखापतनम  परिधीय  3/86  27.18  27.18

 25.  विखरोली-चौथा  पंसेनन््जर  टमिनल  3/86  24.38.  24.38
 भू-तल  परिवहन

 26,  3  एल  टेन्डरों  का  अधिग्रहण  4/86  111-30  127.04

 (0.26  एम  डी  डब्ल्यू

 27.  दूसरी  तेल  हल्दिया  2/86  35.71  37.78

 28.  अहमदाबाद-बडोदरा  एक्सप्रसवे  1/86  128-40  137.20

 29.  कलकत्ता-पालसिट  खंड  1/86  48.60  48.60

 30.  नागपुर-हैदराबाद--राष्ट्रीय  1/86  29.30  29.30
 को  मजबूत  करना

 31.  थाने-नासिक-राष्ट्रीय  राजमार्ग  3  को  मजदूत  करना  1/86  29.00...  29.00

 32.  वाराणसी  बाई-पास  गंगा  पुल-राष्ट्रीय  राजमार्ग  2  1/86  41.60  41.60

 33.  मद्रास-बेल्लू  पुरम  क्षेत्रीय  विकास  राष्ट्रीय  राजमार्ग  45  1/86  45.60  45.60

 34.  मुरथल  कमल  क्षेत्रीय  विकास  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1  1/86  42.50...  42.50

 35.  सरहिन्द-जालंधर  खंड  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1  1/86  66.00...  66.00

 कोयला

 36.  सोनपुर  बाजारी  ए-ओसी  71/85  192-96  192.96

 37.  कालीदासपुर-यूजी  11/86  47.95.  47.95

 38.  कंप्टिव  पावर  सी  4/86  49.20...  49.20

 39.  कंप्टिक  पावर  सी  सी  4/56  49.20...  49.20

 40.  कंप्टिव  पावर  4/86  49.20...  49.20

 41.  खादिया  5/85  400.00  421.16

 42.  गेवरा  विस्तार-ओसी  9/85  50.08  224.39

 43.  अमृत  नगर  यूजी  9/85  10.85  65.45

 44.  डी  एण्ड  एफ  रोपवे  ल  )  1/87  21.32  21.32

 45.  बंगवार  यूजी  5/55  25.14  30.50

 49
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 1  2  3  4  5

 46«  दीपका  ओसी  6/85  56.05.  59.30

 4%.  ठांड्सी  यूजीਂ  9/85  51.58  51.58

 48.  रोभागुंडम  ओसी  1/87  147.16  147.16

 49.  गोकवरी  खामी  10  ए  यूजी  5/85  27.31.  27.31

 50.  रविन्दर  खानी  यूजी  3/86  29.78...  29.78

 51.  केन्द्रीय  कार्यशाला  चन्द्रपुर  12/85  23.97  23.97

 52.  400  कि०्वा०  ट्रांसमिशन  लाईन  8/86 =  25071.  250.71

 मंसस  इण्डियन  टोबको  कम्पनी  लिसिटेड  द्वारा  उत्पाद  कर  झपवबंचन

 9169.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 उत्पादन  छुल्क  में  करोड़ों  रुपये  की  अपवंचन  करने  पर  इंडियन  टोबेको  कम्पनी
 कलकत्ता  को  जो  आरोप  पत्र/नोटिस  जारी  किए  गये  थे  उसका  कया  परिणाम  निकला है

 धर

 इस्र  कम्पनी  से  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  की  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कौन  से  उपाव
 किए  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  मंश्खय  में  राज्य  मंद्री  जनादंग  :  अनुमान  है  कि  यह  प्रइन  मैसर्ज
 इ  डियन  टोबेको  कम्पनी  तथा  अन्य  सात  सिगरेट  निर्माता  कम्पनियों  जो  लगभग  803.78
 करोड़  रुपयों  के  कुल  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अपवं  चन  में  ग्रस्त  27-3-1987  को  तामील  किए
 गए  कारण  बताओ  नोटिस  के  संबंध  में  है  ।  मेसर्ज  इडियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  ने  22-4-198:
 को  मूल  रिकार्ड  की  जांच  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  और  उत  कुछ  दस्तावेजों  की  प्रतियां
 मांगौ  थीं  जिनके  आधार  पर  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  उनको  अपनी  जांच
 पूरी  और  कारण  बताओ  नोटिस  के  बारे  अपना  उत्तर  देने  के  लिए  15  दिन  का  समय  दिया

 था  ।

 अपवंचन  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  वसूली  का  मामले  में  न्यायनिर्णय
 लिए  जाने  के  बाद  ही  उठेगा  ।

 सड़क  परिवहन  विश  पोषण

 9170.  ध्ते  जाधनल  प्रमेदिम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  सड़क  परिवहन  वि  पोषण  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  का
 अनुरोध  करने  वाले  उम्मीदवारों  की  कपेक्षित  योग्यता  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  क्या  तरीके  और

 अपनाई

 $0 ra
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 कया  यह  सुमिश्चित  करमे  के  लिए  सरकार  का  कोई  और  कायंवाही  करने  को
 विद्यार  है  फि  परिवहन  क्षेत्र

 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकीं  से बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  सुविधाएँ
 छासानी  से  उपलब्ध  हो  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1985  और  1986  के  लिए  परिवहन  वित्त  पोषण  के  लिए
 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए  गए  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  (  से  प्राथमिकता  प्राप्ल
 क्षेत्र  के  भ्रंतगंत  प्रस्तावित  वाहन  सहित  अधिक  से  अधिक  6  वाहनों  बाले  लघु  सड़क  परिवहन
 चालकों  को  बेंकों  द्वारा  अग्रिम  मंजूर  किए  जाते  उन  सभी  प्रस्तावों  जो  जाभिक  रूप  से
 सक्षम  और  तकनीकी  रूप  से  संभाव्य  होते  लघु  सड़क  परिवहन  चालकों  को  ऋण  मंजूर  करने  के
 प्रयोजन  से  बैंकों  द्वारा  विचार  किया  जा  सकता  भारतीय  बैंक  भे  बकों  से  कहा  है  कि
 शाखाओं  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मुद्वित  आवेदन$फार्मों  का  पर्याप्त  स्ट/क  होमा  चाहिए  ।  इभ  फार्मों  में
 माजिन  और  प्रतिभूति  संबंधी  शर्ते  दी  गई  होनी  चाहिए  ।  बेंक  ऋण  से  खरीदे  गए  वाहनों  को  बैंकों

 के  पास  प्रतिभूति  के  रूप  में  दरष्टिबन्धक  रखना  होता  चू  कि  लघु  सड़क  परिवहन  चालकों  को
 ब्ंक  अग्रिम  देने  से  संबंधित  वर्तमान  झत।प्रक्रियाएं  फर्थाप्त  इसलिए  उनमें  संशोधन  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 1984  और  1985  के  झ्ंत  में  पश्चिम  अंधांल  में  लघ  सड़क  और  जल  परिवहन
 चालकों  के  नाम  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अप्रिमों  की  बकाया  रकमें  नीचे  दी  गई
 बर्ष  1986  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 एप
 दिसम्बर  के  भ्रंत  तक  खातों  की  संख्या  बकाया  अब्विम॑  रुपए )

 1984  54124  128.10

 1985  56631  133.86
 — ol

 मुद्रण  कर्मचारियों  के  लिए  झ्न्तर  विमागोय  समिति

 9171.  भी  सेय्द  जाहबुददीन  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथे  बेतन  आयोग  ने  मुद्रण  कमंचारियों  के  बेतनमान  आदि  निर्धारित  करने

 के  लिए  एक  अन्तर-विभागीय  समिति  के  गठन  की  सिफारिदाय  की

 कया  सरकार  ने  उस  बीच  स्रमिति  का  गठन  कर  लिया

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  ओर  बिदेश  पद  क्या  और

 मदि  समिति  का  अभी  तक  भ्ठत़  नद्टीं  किया  गया  तो  हसमें  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  व्यय  बिलाण  में  राज्य  संत्रो  बो०  के०  :  से  चौये

 केन्द्रीय  वेतभ॑  आयीग॑  की  रिंपोर्ट  के  भांग  पैरा  11.71  में  दी  गई  सिफारिश  के  अनुसरण  में

 .
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  ने  अब  समिति  का  गठन  कर  दिया  10  1987  को  अधिसूचना
 सं०  ओ-7034/37/86-सीडीएन/पीएसपी  की  प्रतियां  अलग  से  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं

 अन्य  बातों  के  समिति  के  गठन  और  उसके  विचाराथ्थ  विषयों  का  उल्लेख  किया

 गया

 बनों  का  नष्ट  होते  जाना

 9172.  श्रोमती  एस०  पोी०  झांसो  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  प्रायोजित  अध्ययन  की  ओर

 आकर्षित  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  प्रतिवर्ष  270  लाख  एकड़  वन  नष्ट  किए  जा  रहे

 यदि  तो  भारत  में  प्रति  वर्ष  कितने  एकड़  वन  नष्ट  किये  जाते  ओर

 वन  कटाई  रोकने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्रौ  लियाउरंहमान  हां  ।

 राष्ट्रीय  दूरस्थ  संवेदी  अभिकरण  के  अनुसा  वर्ष  1972-75  से  1980-82  के  दौरान

 भारत  में  वननाशन  की  वाधिक  दर  1.3  मिलियन  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  थी  ।

 वननाहान  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 1.  प्रतिवर्ष  5  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  में  जलावन  की  लकड़ी  और  चारे  की  पौधरोपण
 के  उद्देश्य  से  1985  के  दौरान  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की
 गई

 2.  हिमालय के  क्षेत्र  में  जल  और  वृक्ष  संरक्षण  और  अन्य
 वनरोपण  कार्यक्रम  ।

 3.  राज्य  सरकारों  को  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  गये  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  प्राकृतिक  वनों  की  पूर्णा  कटाई  से  बचना  और  जहां  फसल  अथवा  अन्य
 वर्धन  महत्व  के  पुनरुद्धार  के  लिए  ऐसी  कटाई  अपरिहाय॑  तो  पहाड़ियों  में
 10  हेक्टेयर  और  मैदानों  में  25  हेक्टेयर  तक  सीमित  कर  देनी

 (2)  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  के  लिए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  एक  हजार  मीटर  से  ऊपर  पेड़ों
 की  कटाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करना  ।

 (3)  पहाड़ी  और  पवंतीय  क्षेत्रों  में  उन  नाजुक  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण  करना  जिन्हें
 वनों  की  कटाई  से  सुरक्षा  प्रदान  करना  और  जहां  तत्काल  जोरदार  बनरोपण
 करना  अपेक्षित  हो  ।

 (4)  भौगोलिक  क्षेत्र  के  4  प्रतिशत  भू  भाग  को  वन्यजीव  राष्ट्रीय
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 और  जीवमंडल  रिजर्वों  आदि  जैसे  सुरक्षा  क्षेत्रों  के  रूप  में  अलग
 रखना  ।  हि

 4.  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  अवसंरचना  का  विकास  और  वंधानिक  उपबन्धों  का
 5.  वन  भूमि  के  ग़रेर-वन  प्रयोजनों  हेतु  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  वन  )

 1980  का  अधिनियमन  ।

 6.  भूम  कृषि  पर  नियंत्रण  ।

 7.  घरेलू  ओर  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  जलावन  की  लकड़ी  के  बदले  में  ऊर्जा  के  वैकल्पिक
 स्रोतों  का  विकास  |

 8.  रेलवे  स्लीपरों  और  भवन  निर्माण  में  लकड़ी  के  स्थान  पर  वैकल्पिक  सामग्रियों
 का  उपयोग

 9.  वन  उत्पादों  के  लिए  उदार  आयात  नीति  ।

 10.  लकड़ों  के  विकल्प  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योगों  को  वित्तीय  प्रोत्साहन  देना  ।

 उड़ोसा  में  गरोबी  निवारण  कार्यक्रम

 9173.  श्री  नित्यानन्द  मिश्र  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 क्या  उड़ीसा  में  विभिन्न  गरीबी  निवारण  कायंत्रमों  की  प्रगति  पर  निगरानी  की
 जा  रही  और  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन््त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सुस्त  :  हां  ।

 उड़ीसा  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अन्त्गंत

 हुई  भोतिक  तथा  वित्तीय  प्रगति  नीचे  दी  गई  है  :

 विशीय  निष्पादन

 इकाई  आवंटित  राशि  उपयोग  में  लाई  गई
 राशि

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  2972.04  2819.17

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  2026  2813.96

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  2187.00  2578.86
 कारयेक्रम
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 कार्यक्रम  का  इकाई  लक्ष्य  उपलब्धि
 नाम

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  परिवारों  की  2.54  2.08
 संख्या  मे ं)

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजमार  कार्यक्रम  सृजित  रोजगार  150-00  181.77
 भ्रम  दिवस  में  )  ५

 प्रामोण  भूमिहीन  सोेजगार  गारंटी  138.00  166.93
 कार्यक्रम

 टिप्पणो  :  इसके  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गाश्टी  कार्यक्रम  के  अस्तर्यत  श्षाद्ञाग्न  की  निम्नलिखित  मात्रा  का
 आवंटन  और  उपयोग  किया  गया  था  :

 कार्यक्रम  का  इकाई  आवंटन  उपयीग*

 नाम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  मी०  टन  44040  49271

 प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  मी०  टन  36263  33104.13
 कार्यक्रम
 _  __  --

 पत्यधिक  झायात  शुल्क  लगाने  के  कारण  त्रिवेशाम  हवाई  परडंडे  १९  दोवा  से  को  गई  वस्लुएं

 9174,  भी  वक्कम  पुरुषोसमन  :  क्या  चित्त  म॑त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 शत  तीन  वर्षी  के  दौरान  वर्षवार  जिंगेकद्रम  हवाई  अडड  पर  सीमा  शुल्क  अधिकारियों
 ने  कितने  सूल्य  की  वस्तुएं  बरामद  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  त्रिवेम्द्रभ  हवाई  अड्डे  पर  बहुत  अधिक  शुल्क  लभाये  जाने
 के  कारण  दावा  न  की  गई  वस्सुओं  के  मूल्य  का  वर्षवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  वर्ष  1984,  1985  और

 1986  के  दौरान  त्रिवेन्द्रम  हंथाई  अड्डे  पर  पकड़े  गये  निषिद्ध  मांल  का  कुल  मूल्य  नीचे  दिया

 गया
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 वर्ष  हवाई  अड्डे  पर  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य
 रुपयों  में )

 1984  1.84

 1986  3.85

 ऐसी  वस्तुओं  जिनके  सम्बन्ध  में  विभिन्न  कारणों  से  दावा  न  किया  गया
 गे  बे  हि  +  हि

 है
 सीमा  शुल्क  ऋधिनियब  की  धाराओं  के  अधीन  अभिगृहीत  कर  लिया  जाता  यात्रियों  द्वारा

 रण  बिना  दाव ेके  रूप  में  छोडी गयी  वस्तओं के  स
 मं

 शुल्क
 अदा  न  कर  पाने  के  कारण  बिना  दावे  के  रूप  में  छोड़ी  गयी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  अलय  से

 नहीं  रखे  जाते
 आंकड़े

 वर्ष  1984,  1985  और  1986  के  दौरान  तिवेन्दम  हवाई  अड्डे  पर  बिना  दावे  की  पड़ी

 हुई  वस्तुओं  का  नहीं  कि  भारी  शुल्क  लगाए  जाने  के  कारण  से  ऐसा  कुल  मूल्य  नीचे

 दिया  गया  है  :---

 वर्ष  हवाई  अड्डे  पर  बिना  दावे  के  रूप  में

 पड़ी  जब्त  की  गयी  वस्तुओं  का  मूल्य
 रुफ्यों में  )

 1984  0.48

 1985  0.71

 1986  2.38

 बल  संरक्षण  कार्य  में  प्रादेशिक  सेला  का  शामिल  होगा

 9175.  भरी  वृद्धि  चन्द्र  जेस  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंये  :

 क्नों  के  संरक्षण  ओर  विशेषकर  इन्दिरा  गांधी  नहर  के  संदर्भ  में  प्रादेशिक  सेना  ने

 क्या  भूमिका

 इस  सं  बंध  में  अब  कक  क्या  परिणाम  ब्राप्त  हुए  और

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रादेशिक  सेना  की  सेवाओं  का  उपयोग  करके  इन्दिरा
 गांधी  नहर  के  अन्य  क्षेत्रों  में  परिस्थिति  की  ओर  वनों  के  संरक्षण  संबंधी  कार्य  को  झीघ्र
 करने  का  है  ?  ड््पा

 पर्यावरण  झौर  बन  मन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  जियाउरंहमान  :
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 स्थितिकी  पुनः  स्थापन  कार्य  के  लिए  प्रादेशिक  सेना  के  पेट  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पारिस्थिति लिए  प्रादेशिक  सेना  के  पेटन  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पारिस्थितिकी
 करृत्यक  बलों  को  काये  में  लगाया  गया  है  और  1983  से  इन्दिरा  गांधी  नहर  के  बायें
 किनारे  पर  एक  कृत्यक  बल  वनरोपण  और  सिलवी  पास्चुरल  का  काय॑  कर  रहा

 कृत्यक  बल  द्वारा  प्राप्त  परिणाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 फक्रियाकलाप  सफलता

 (1)  नयी  पौधरोपण  33,11,356

 (2)  आपातकाल  का  रिप्लेसमेंट  5,35,770

 (3)  बाड़ा  लगाना  1,54,660

 (4)  घास  की  पटिटयां  लगाना  )  3,425

 (5)  घास-पात  से  ढकना  1,765

 (6)  सिंचाई  के  लिये  क््यारियां  1,9

 (7)  पौधों  की  गोड़ाई  19,25,  974

 (8)  पोधों  की  निराई  1,27,310

 (9)  वृक्ष  की  सुरक्षा  के  लिए  मड़ेया  2,133

 (10 )  बाड़ों  का  रख-रखाव  (  मीटर  )  25,650

 (11)  पुनः  सिंचाई  पौधों  की  संख्या )  29,00,913

 गुजरात  को  सम्बित  परियोजनाएं

 9176.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजो  माई  क्या  योजना  सनन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  परियोजनाओं  के  संबंध  में  गुजरात  सरकार  ने  पिछले  चार  महीनों  के

 दौरान  केन्द्रीय  सरकार  को  मंजूरी  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया

 किन-किन  १  रियोजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई  ओर

 किन-किन  पश्योजनाओं  को  अभी  मंजूरी  दी  जानी
 है  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  सम्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्रालय  में  राज्य  सन्त्री

 सुख  राम  )  गु  जरात  सरकार  से  इस  अवधि  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  का

 विद्युत  के लिए  गेस  का

 50

 -
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 सूखा-प्रस्त  क्षेत्रों  मे ंपीने  क ेपानी  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  विशेष  अतिरिक्त
 केन्द्रीय  सहायता

 सूरत  के  निकट  कृवास  में  पटाखा  काम्सलंस  की

 जनजातीय  तालुका  व्यारा  में  इलेक्ट्रानिक  काम्पर्लक्स  की  स्थापना  ।

 और  इन  प्रस्तावों  की  विभिन्न  संबंधित  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  में  जांच  की  जा

 रही

 विभिन््म  योजनाझ्रों  के  प्रस्तगंत  लाभान्वित  अनुसूचित  जातियों  के  परिवार

 9177.  भरी  झ्रननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कल्याण  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत
 तीन  वर्षों  के दौरान  विभिन्न  अनुसूचित  जाति  विकास  योजनाओं  के  अन्तगंत  लाभान्वित  हुए
 अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 कल्पाण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  गिरिधर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 सूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  कम्पोमेंट  योजनाओं  सी०  को  क्रियान्वित

 क्र  रहे  20  राज्यों  और  4  केन्द्रशासित  प्रदेशों  में  आथिक  रूप  से  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जाति

 के  परिवारों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1984-85,  85-86  झ्रौर  86-87  के  दोरान  20  सूत्रों  कार्यक्रम  के  सूत्र  7
 के  भ्रन्तगंत  प्राथिक  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  पग्रनुसचित  जाति

 परिवारों  की  संह्या  दशाने  बाला  विवरण

 लाभान्वित  अनुसूचित  जाति परिवारों

 सं०  क्षेत्र
 की  संख्या

 1984-85
 1985-86

 1  2

 ना
 3  4

 ____  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  259631  288242  304513

 2.  असम  32437  13604  14967

 3.  बिहार  320463  258549  238094

 4.  गुजरात  70328  51550  44804

 5.  हरियाणा  52824  46054  46278

 6.  हिमाचल  प्रदेश  34606  27042  32087

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  3814  4297  1687*

 8.  कर्नाटक  57817  102960  95874*

 तप , न
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 टी  डसससअ  कस  सस  सससक्स्कफचििी  घ
 1  2  :  3  4  5

 9.  केरल  63836  37741  60783

 10.  मध्य  प्रदेश  193392  2  187203  188113

 11.  महाराष्ट्र  106440  111038  99795

 12.  मणिपुर  1409  300  360  |

 13.  उड़ीसा  102624  78658  97874

 14.  85083  61044  64179

 15.  राजस्थान  122802  120607  99519*.

 16.  सिक्किम  1131  1168  \1065

 17.  तमिलनाडु  219913  208206  216243

 18  त्रिपुरा  7588  4367  5421

 19.  उत्तर  प्रदेश  479635  379639  314770*

 20.  पद्चम  बंगाल  290017  278054  222869

 21.  चंडीगढ़  617  488  533

 22.  दिल्ली  9192  8346  8029

 23.  दमन  और  दीव  2123  1409  1544

 24.  पांडिचेरी  4661  2344  2714

 जोड़  2622383  2272930  2162115.
 त+मजज+ः

 अनन्तिम  हैं  तथा  संशोधित  किये  जा  सकते  हैं  ।

 *#आंकड़े  केवल  1987

 दिल्ली  में  ब्रलतेपण  कार्यक्रम

 :  9178.  भी  थिरंजोलाल  हर्मा  :  क्या  पर्यावरण  झौर  वन  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  दिल््लौ  के  तमाम  रिज  क्षेत्र  में  वन  लगाने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया
 गया  और

 यदि  तो  योजना  की  मुरुष  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 श्र्यवावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  रफ़्य  सन्त्रो  जियाउरंहमान  और

 दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  के  रिज  क्षेत्र  में  इसकी  सुरक्षा  परिरक्षण  और  संरक्षण  के  लिए

 सर
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 वृक्षारोपण  के  लिए  एक  ग्रोजना  को  प्रंतिम  रूप  दिया  इस  उहं  श्य  के  लिग्रे  1987-88  में  एके
 लाख  रुपए  की  व्यवस्था की  गयी

 इन्डस्ट्रीव्ल  टाक्शोकोलोको  रिसर्च  झूटर  झोर  मेसननल  बोटानिकल  रिसन्न  इम्स्टोट्यूट
 द्वारा  प्रक्रिया  प्रस्तुत  करना

 9179.  थो  सोी०  जंगा  रेडडी  :
 डॉ०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  प्रथान  समन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 )  क्या  वेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  की  लखनऊ  ह्थित  दो
 शालायें  इंडस्ट्रियल  टाक्सीकोलोजी  रिसर्च  सेंटर  और  नेशनल  बोटानिकल  रिसर्च  इं्द्रीट्यूट  बर्च

 1983  से  पेटेन्ट  के  लिए  एक  भी  प्रक्रिया  दर्ज  कराने  में  विफल  रही  और

 उन  पर  आज-तक  प्रायक-पृथक  कुल  कितता  रकब  किया  गमाहै  मोर  मत  क्रीम
 के  दौरान  प्रतिवर्ष  उनका  सामूहिक  वाषिक  व्यय  कितना  था  ?

 विज्ञान  और  ब्रौद्योगिशी  मन्त्रालयथ  में  राज्य  मन्त्री  शथा  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  शौर  झ्न्तरिक्ष  विभागों  में  साज्य  मन््त्री  स्प्रार०  राष्ट्रीय
 वनस्पति  विज्ञान  अनुसंधान  संस्थान  बी०  आर०  द्वारा  आरंभ  किया  गया

 संधान  और  विकास  एण्ड  कार्य  गैर  कृषिਂ  पीधों  की  जातियों  स्पीशीज  प९  वनस्पति
 विज्ञान  अनुसंधान  संबंधी  है  और  उसी  प्रकार  औद्योगिक  विष  विज्ञान  अनुसंधान  केरद्र  ली०
 मार०  लखनऊ  का  कार्य  क्धि  ब्रिजशात  और  भोयोतिक  स्वास्थ  संग्रंधी  है  जिन्हें  उन  प्रक्रमों
 के  विकास  के  लिए  तैयार  नहीं  किया  जाता  जिसका  पेटेन्ट  किया  जा  क्षके

 अब  तक  इन  संस्थालों  पर  कुल  व्यय  क्रक्सः  13.71  करोड़  रुपये  भोर  ,21.90  करोड़

 रुपग्रे  है  ।  बर्ष  19  83-84,  1984-85  भोर  लिए  इन  सस्थातों  का  कुल  पसंयुकत  व्यय

 3.02,  3.78,  और  4.79  करोड़  रुपये

 उपभोकक्ताझों  को  करों  के  ज़ाम  पहुंचाता

 9180.  श्री  ष०  एम०  सईद  :  क्या  वित्त  घन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ब्यापारिक  और  ओद्योगिक  गुहों  द्वारा  उत्पाद  शुल्कों  अथवा

 शुल्क  में  की  गई  कमियों  और
 में

 दी  गई  सियायतों  के  लाभ  उ्पभोषत|+ओं  तक  पहुं  ब्राये
 में  हुई  प्रगति  का  पुनरीक्षण  किया

 क्या  सरकार  का  ऐसे  सभी  मामलों  में  रियायते  समाप्त  क  श्ते  का  विचार  है  ज़िनमें

 करों  के  लाभ  उपभोक्ताओं  तक  नहीं  पहुंचाये  जाते  हैं

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  मामलों  पर  निगरानी  रखने  और  उनकी  सूचना  देने  के  लिये

 $9



 लिखित  उत्तर  6  1987

 तन्त्र  स्थापित  किया  है  जिनमें  निर्माताओं  ने  अपने  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिए
 कोई  कार्यवाही  नहीं  और

 (2)  यदि  तो  इस  संबंध  में  प्राप्त  जानकारी  का  मदवार  ब्यौरा  क्या  है  !

 विक्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  जनादंन  से  बजट  में  कई  जिसों

 पर  छुल्क  से  राहत  या  तो  छुल्क  दरों  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  कमी  करके  अथवा  मॉँडवेट  का  विस्तार

 करके  दी  गई  थी  ।  व्यापार  और  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बंठक॑  करके  उन  पर  इस  बात

 की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  था  कि  छुल्क  में  दी  गई  राहतों  का  लाभ  उपभोक्ताओं  तक

 भी  पहुंचाया  जाए  कई  प्रकार  की  वस्तुओं  जंसे  सस्ते  सस्ते  चाकलेटों  और

 ट्यूब  लाइटों  की  कीमतों  में  कुछ  कमी  हुई  बाजार  मूल्य  का  निर्धारण  केवल  सीमा  शुल्क  ओर

 उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  परिवतंनों  द्वारा  ही  नहीं  वरन्  विविध  कारणों  द्वारा  किये  जाते

 बजट  में  दी  गई  शुल्क  की  रियाय्रतों  को  सामान्य  रूप  से  समाप्त  करने  को  इसलिये  उचित  नहीं
 माना  जा  सकता  कि  जिस  माल  के  लिये  ये  रियायतें  दी  गई  थीं  उनकी  कीमतों  में  कोई

 पातिक  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 समेकित  प्रामोण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  प्ल्तगंत  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 9181.  श्रीमतो  डो०  के०  भण्डा री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कायंक्रम  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  के  लिये  कार्यकर्ताओं  के  चयन
 के  मानदंड  क्या  ओर

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  प्रशिक्षण  कार्यक्रम
 आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सुख
 :  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  विशेष  रूप  से

 राज्य  और  जिला/खंड  स्तर  के  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  व्यावसायिक  स्टाफ  के
 लिए  ये  एकक  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजन  कायंतक्रम  की  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तगंत
 स्थापित  किये  गये  हैं  जो  1986-87  से  शुरू  की  गई  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कायंत्रम  के  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  वाले  अन्य  अधिकारियों  में  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के आयोजन
 ओर  कार्यान्वयन  में  सम्मिलित  राज्य  आयोजन  ओर  ग्रामीण  विकास  विभागों  के  कमंचारी  तथा
 समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिये  जिम्मेवार  राज्यों  के  नोडल  अभिकरणों  में  कार्यरत
 सरकारी  और  व्यावसायिक  अधिकारी  शामिल

 1987-88  के  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  की  मुख्य  संस्थाओं  में  6  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  करने  का  प्रस्ताव  1988-89  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  अभी
 तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकित्र  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंलगभग  12  प्रशिक्षण
 क्रम  का  आयोजन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कृषि  बिकास  के  लिए  डेनमार्क  से  सहायता

 9182.  भोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वित्त  क्षंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  डेनमार्क  राज्यों  में  कृषि के  विकास  के  लिये  आधिक  सहायता  देता  रहा
 और  *

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  राज्यवार  और  वरषवार  कितनी  सहायता
 प्राप्त  हुई  हैं  ?

 पंट्रोलियम भोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 ब्रह्म
 जी  हां  ।

 लाख  डेनिश  क्रोनर )

 राज्यवार  तथा  वर्षवार  आंकड़े  एस  प्रकार  हैं  :---

 1984  1985  1986

 कर्नाटक

 कृषि  तथा  मीन  क्षेत्र  22.032  15.216  19.126

 महाराष्ट्र
 कृषि  जी०  ओ०  गेर
 सरकारी  1.258  0.664  2.590

 अध्य  प्रवेश

 कृषि  1.142  षून्य  शून्य

 उड़ोसा

 कृषि  1-142  ष्न्य  षून्य

 तमिलनाडु

 कृषि  घून्य  शून्य  5.518

 केन्द्रीय  क्षेत्र  )  4.036  1.133  2-890

 गेर  सरकारी  संगठन  जोड़  2-268  0.331  षून्य

 )  28.352  16.349.  27.534

 सरकारी  संगठन  )  3.526  0.995  2.590

 — "T —  -

 राष्ट्रीय  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  बंक  में  भ्रनुसूचित  जाति/भनसूचित  जनजाति  के
 व्यक्तियों  के  लिए  रिक्तियां

 भरी  डो०  बो०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कूपि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  में  इसकी  स्थापना  से  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  पदोन्नति  के  लिए  रिक्तियां  भरने  में  पिछला

 बकाया

 यदि  तो  इसके  क्या  कार

 :
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 पिछले  बकाया  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 पिछला  बकाया  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  हाँ  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  क्रमीण  विकास  वेंक  ने  बताया  है  कि  प्रदोन्नतियों  में  पिछली
 पूरक  संवर्ग  में  पात्र  कमंचारियों  का  पर्याप्त  संख्या  सें  न  मिलना  है  ।

 पिछली  बकाया  की  स्थिति  निभ्नानसार  है  :-.
 राम  ४,

 से  पदोन्नति  पिछली  बकाया

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति अबकी

 क्लर्क  ग्रेड  1]  से  क्लक  ग्र  22  (85  के  24

 समूह  ख  से  ग्रढ्  क(अधिका री  37  (84  के  )  3  (84  के  )
 $$$  ऊनिपभपपपनयन  न्पनपपनाा

 पदोन्नतियों  में  समूह  से  ग्रंड  अर्थात  व्वथिपिकीय  से  अधिकारी  संवर्ग  में

 पिछली  बकाया  को  पूरा  करने  के  बंक  ने  1986  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 नजातियों  के  उम्मीदवारों  के  वास्ते  एक  विशेष  पदोन्नति  परीक्षा  आयोजित  की  थी  और  मानकों

 में  यथासंभव  अधिकतम  ढील  देकर  39  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  घोषित  किया  गया  अनुसूचित
 जातियों  जनजातियों  के  इन  39  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  आगे  पिछली  बकाया
 समाप्त  हो  जायेगी  ।

 केन्त्र  से  कर्कषट्टक  को  संसाधनों  का  प्सन्तरण

 9184.  भरी  बोरेन्त्र  पाटिल  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  संसाधनों  के  अन्तरण  के  मामले  में  कर्नाटक  का  स्थान  राष्ट्रीय  औसत  से

 नीचे  और

 यदि  तो  संसाधनों
 को

 प्राप्त  करने  के  मामले  में  कर्नाटक  राज्य  को  हुये  घाटों

 को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  नये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाण  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  गढ़वो  )  :  नहीं  ।

 प्रएन  द्वी  नद्टीं

 सीमा  शुल्क  समाहर्ता  के  कार्यालयों  हारा  विदेशी  वस्तुझों  का  निपटान

 9185.  प्रो०  चन्द्र  मानु  बेबी  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  दो

 बर्षों  के  दोरान  ब्ष  1987  तक  सीमाघुलक  समाहर्ता  के  कार्यालयों  द्वारा  कितने  मूल्य  की  विदेशी

 बस्तुओं  का  निपटान  किया  गया  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  जनादंन  :  समस्त  भारत  में  वर्ष  1985,  1986
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 और  1987  1987  के  दौरान  निपटाये  गग्मे  जंड्सजुदा  माल  का  मूल्य  नीचे  दिया
 गया  है  :--

 र्क्ष  निपटाये  गये  माल  का  मूल्य

 रु०

 1985  79

 1986  105

 1987  21  )

 रुपये  के  मूल्य  में  कमो

 9186.  भ्री  सल्येज  माशय्ण  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1986  और  1987  के  बीच  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  डच

 मार्क  की  तुलना  में  39  प्रतिशत  और  येन  की  तुलना  में  35  प्रतिशत  कमी  हुई  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विश्वार  अन्य  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य
 निर्धारित  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  को  जारी  रखने  का  है  ?

 पंट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  ड्यूश  माक  और  जापानी  येन  के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बेंक  की  क्रय

 दर  पहली  और  पहली  को  इस  प्रकार  थी  ;

 विदेशी  करेंसियों  की  प्रति  इकाई
 ग

 जा
 ग

 पहली  पहली  ५५  मूल्यह्रास

 जापानी  ग्रे  0.0602  0.0822  -:26.76

 रुपए  की  विनिमम  दर  मुख्य  रूप  से  उन  देक्षों
 की

 करेसियों  की  डाली  के  मूल्य  के

 संदर्भ  में  निर्धारित  की  जाती  है  जो  भारत  के  साथ  प्रमुख  व्यापारिक  भागीदार  देद्य  रुपए  तथा

 अन्य  करेंसियों  के  बीच  विनिमय  में  ऊपर  की  ओर  तथा  नीचे  की  ओर  होने  वाले  परिबतंन  इन
 करेंसियों  के  मूल्य  में  होने  वाली  घट-बढ़  पर  निर्भर  करते  हूँ  ।  परिवर्तनशील  विनिमय  दरों  के  युग
 में  रुपए  के  विनिमय  मूल्य  में  प्रायः  ऐसे  परिवर्तन  होना  एक  साम्तान्य  बात  विदेशी  करेंसियों

 के  संदर्भ  में  रुपए  का  मूल्य  निर्धारित  करने  की  मौजूदा  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  का  इस  समय

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 ध्रांप्र  प्रवेश  में  बेरोजगार  ध्यक्तियों  को  ऋण

 भरी  बो०  तुलसी  राम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बेंकों  ने  प्रत्येक  वर्ष  मे ंकितने  बेरोजगार
 व्यक्तियों  को  ऋण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितने  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण  दिये
 जाने  की  आशा

 इस  अवधि  के  दोरान  कितने  आवेदन  पत्र  रह  किये  गये  और  उसके  क्या  कारण
 और

 आंध्र  प्रदेश  में  अधिकाधिक  संख्या  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को
 यह्  सुविधा  उपलब्ध

 कराये  जाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  माननीय
 सदस्य  का  आशय  वर्ष  1983-84  में  आरम्भ  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार
 योजना  के  अन्तगंत  मंजूर  किये  गये  ऋणों  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  लिये  आंध्र  प्रदेश  के  संबंध

 प्रायोजित  और  मंजूर  किये  गये  आवेदनों  की  संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 वर्ष  लक्ष्य  प्रायोजित  आवेदनों  मंजूर  किये  गये  आवेदनों
 की  संख्या  की  संख्या

 19  83-84  20000  2540]  14781

 984-85  15100  28401  13084

 1985-86  85-86  17300  20815  16518

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1986-87  से  संबंधित  पूरी  सूचना  अभी
 प्राप्त  नहीं  हुई  आवेदनों  को  रद्द  करने  के  मुख्य  कारण  हैं---योजनाओं  के  अन्तगंत  निर्धारित
 किये  गये  मानदंडों  के  अनुसारं  आवेदकों  का  पात्र  न  निर्धारित  लक्ष्यों  के मुकाबले  जिला
 उद्योग  केन्द्र  कृतिक  वल  द्वारा  अधिक  संख्या  में  आवेदनों  का  स्पांसर  किया  जाना

 योजना  के  अन्तगंत  राज्य-बार/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  वास्तविक  लक्ष्य  सरकार  द्वारा
 अलग-अलग  वर्ष  के  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते  वर्ष  1987-88  के  वित्तीय  वर्ष  और  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  अवधि  के  लिए  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  लक्ष्य  अभी  निर्धारित  नहीं
 किए  गये  हैं  ।  इस  योजना  के  लिये  अखिल  भारत  आधार  पर  कुल  वाधिक  लक्ष्य  2.5
 लाख  हिताधिकारी  रखा  गया

 सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  नियमित  रूप
 से  नजर  रखी  जाती  हैं  ताकि  आंध्र  प्रदेश  समेत  सभी  राज्यों  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति
 हिचत  की  जा

 व
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 न्नीयीफछ लल्  अ  अपना

 विकासशीतत  देशों  के  सम्मैलत में  किए गए  भिर्णय

 9188.  भी  एच०  एन०  नन्जे  गोडा  :

 श्री  एस०  एम०  गुरड़डी  :

 जीमती  धसपराजैश्यरी

 क्या  प्रधान  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकासशील  देशों  के  प्रतिनिधि  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  संवर्धन  के  संबंध  में
 विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिये  अप्र  1987  में  एकत्रित  हुये  थे  ;

 यदि  तो  किन-किन  देकों  ते  सम्मेजन  में  भाग  और

 इसमें  क्या  निर्शय  लिये  गये  और  इससे  माश्क  कहां  तक  लाभाग्बित  होगा  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  प्रंत्रो  तंथा  बहुललांचर  परमाणु
 इलकट्रानिको  झोौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  सरकार

 को  अप्र  1987  में  हुई  इस  प्रकार  के  किसी  सम्मेलन  की  जानकारी  नहीं  है  ।  हालांकि  नई  दिल्ली
 में  20  से  25  1987  तक  प्रौद्योगिकी  तथा  विकास  फर  एक  अनन््तर्शाष्ट्रीप  संगोष्ठी

 हुई  हस  संगोष्ठी  में  बिकसित  तथा  बिकासशील  दोनों  देक्षों  के  प्रतिनिकियों  ने  भाण  लिया

 मिम्नलिखित  26  विकासशील  देशों  तथा  14  विकसित  दैशों  के  प्रतिनिधियों  ने
 संगोष्ठी  में  भाग  लिया  ।

 (1)  विकासशील  देश

 कोरिया  जम

 निका
 और  यमन  अरब  गणराज्य  ।

 (2)  जिकलित  देश

 एफ०  आर०  जी०  छी+

 अमरीका  तथा

 प्रौद्योगिकी  तथा  विकास  पर  भ्रंतर्राष्ट्रीय  संगोष्ठी  में  तीन  प्रस्ताव  स्वीकार

 किए  गए  ।  ये  हैं  :

 नई  विललो  में  वेशानिकों  कौर  प्रौौद्योगिफोबियों  को  हसमें  उल्लेख  किसा  गया  है
 कि  प्रौद्योगिकी  को  मानव  जाति  की  एक  सामान्य  निधि  के  रूप  में  माना  जाना  विकद्चित

 देशों  को  चाहिए  कि  वे  विकास  के  विभिन्न  चरणों  में  जो  देश  हैं  उतको  बिना  किसी  भेदभाव  के

 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  अपनाने  में  पूर्णा  ओर  स्वतंत्र  रूप  से  सहायता  करें  ।  इसमें  यह  भी  बताया

 गया  है  कि  मानव  जाति  के  उपयोग  के  लिए  विज्ञांन-विरोधी  तथा  प्रौधोगिकौ-विरोधी  प्रवृत्तियों
 को  बदलने  में  वेशानिकौं  की  भी  भूमिका  है  ।

 9
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 निरस्त्रीफरण  शोर  विकास  पर  प्रस्ताव  :  इसमें  सन्यीकरण  भोर  मानव  जाति  के  सवंनाश
 को  रोकने  में  वेशानिकों  की  भूमिका  का  उल्लेख  *  या  है  ।  सभी  स्त्रोतों  का  उपयोग

 समचे  विश्व  मल  गो  के  जीवन  स्तर  मे  सुधार  करने  के  लि  ए  करना  चा  ।:  ए  है

 जारी  समिति  के  संबंध  में  प्रस्ताव  :  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  जारी  समिति  जिसे  नये

 विष्वव  के  लिये  वंशानिक  और  प्रौद्योगिकीविदਂ  के  नाम  से  संबोधित  किया  जाना  का  गठन  किया

 गया  है  जिसका  कार्यालय  दिल्ली  में  यह  मंच  मानव  कल्याण  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 के  दृष्टतम  उपयोग  के  लिये  कार्य  करेगा  ।

 प्रौद्योगिकी  को  मानव  जाति  की  सामामभ्थ  निधि  के  रूप  में  समभकर  प्रौद्योगिकी

 तरण  का  संवर्धन  एक  दीर्घावधि  लक्ष्य  भारतीय  वंज्ञानिकों  ने  विकास  के  लिये  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिकी  के  रचनात्मक  प्रयोग  की  दिशा  में  जन  सामान्य  की  विचारधारा  को  प्रभावित
 करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  ।  !

 ऋण  को  दरों  में  कटौतो

 9189.  भी  बालासाहिब  बिद्ले  पाटिल  :  क्या  वित्त  भन््त्रो  लोक  सभा  में  31  1987
 को  ब्याज  की  दरों  में  परिवतंन  और  संबद्ध  मामलों  के  संबंध  में  की  गई  घोषणा  के  बारे  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहकारी  खरीद  एजेंसियां  और  उद्योग  आदि  को  बेक  से  ऋण  की  दरों
 में  कटौती  का  किस  प्रकार  लाभ  प्राप्त  होने  की  आशा

 क्या  सरकार  ने  ब्याज  की  दरों  में  समान  कमी  की  है  अथवा  छोटे  तथा  बड़े  ऋण
 प्राप्सकर्त्ताओं  के  लिये  खंड  पद्धति  अपनाई  और

 यदि  अ्याज  की  दरों  में  खंड-वार  कमी  की  गई  है  तो  मध्यम  और  बड़े  ऋण

 प्राप्तकर्ताओं  पर  यह  दरें  किस  प्रकार  लागू  होंगी  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  धनराशियों  की  लागत
 को  कम  करने  के  विचार  से  अनुसूचित  वारिज्यिक  बंकों  की  15  प्रतिशत  से  ऊंची  ब्याज  दरों  में  1

 1987  से  1  प्रतिशक्न  बिन्दु  की  कटोती  कर  दी  गई  ब्याज  की  दरें  खंडों  में  नहीं  घटाई
 गई  उधार  की  दरों  में  जो  कमी  की  गई  उससे  उद्योग  सावंजनिक  वसूली/विवरण
 एजेंसियों  के  कई  वर्गों  के  कार्यकर्त्ताओं  को  राहत  मिलेगी  |  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगंत

 उन  वर्गों  पर  लागू  ब्याज  दरों  जंसे  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र
 के  अन्तर्गत  निर्यात  ऋण

 जिनमें  पहले  से  ही  काफी  रियायत  दी  गई  कोई  परिबतंन  नहीं  किया  गया  ।  लघु  उद्योग
 मिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  हैं  ओर  मझोले  तथा  बढ़  ऋणकर्सा  गंर  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र

 के  अन्तगंत  आते

 परती  भुभि  का  विकास

 9190,  भ्री  श्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  पर्यावरश  झौर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  वर्ष  1987-88  के  दोरान  परती-भूरि  के  विकास  के  लिये  कितनी  धनराश  खर्च  की  जाएगी  ?
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 प्रयविरण  झोर  बन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  भन्सारी )  :  वर्ष  1987-88
 में  परती  भूमि  विकास  सहित  सामाजिक  वानकी  ख  किये  जामे  वाली  अनुमानित  कुल
 राशि  652  करोड़  रुपये  है  ।  ह  ः

 देश  में  विकसित  प्रौद्योगिकियां  ॥

 9191.  श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  हमष्री  विभिन्न  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  और  वैज्ञानिक  संस्थाओं  द्वारा  देश

 विकसित  की  गई  प्रौद्योगिकियां  हमारे  उद्यमियों  और  उद्योगों  को  स्वीकार  नहीं  और
 तो  इसके  क्या  कारणा  हैं

 विज्ञान  भर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  झार०
 :  जी  नहीं  ।

 देश  में  विकसित  अधिकांश  प्रौद्योगिकियां  उद्योगों  को  स्थानान्तरित  की  गई  हैं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  *

 में  ही

 नया  निर्गंभ  बाजार  क

 9192.  भीमती  ऊषा  चौधरी  :

 ओोमतो  माधुरी  सिह  :  ि
 क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  व  ह  पु  ॥

 कया  सर॑कार  को  नये  पूजी  निगंमों  सम्बन्धी  मामलों  तथा  खराब  शेयरों  कीं  संख्या
 के  बारे  में  जानकारी  है  जिनमें  निवेशकर्त्ता  को  बहुत  कम  आय  होसी  है  या  कई  बार  बेईमान
 मियों  द्वारा  जनता  के  साथ  धोखा  किया  जाता

 )  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  वर्ष  क्या .उपाय  के  दोरान  बहुत  कम  लाभांश

 की  घोषणा  की  है  या  कोई  लाभांश  नहीं  और
 शा

 निवेश  कर्त्ताओं  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 ब्रह्म  :  से  सामान्य  शेयरों  के  साव॑जनिक  निगंमों  के  प्रति  वर्ष  सार्बजनिक  के

 दौरान  ग़र-सरकारी  निगमित  क्षेत्र  का  प्रत्युत्तर  सामान्यतः  संतोषप्रद  रहा  कतिपय  सार्बजनिक

 निगंमों  जो  संपुष्ट  प  रियोजनाओं  के  बारे  में  थे  ओर  प्रतिष्ठा  प्राप्त  संवर्धंकों  के  समूहों
 ने  संवधित  किया  जनता  ने  अत्यधिक  उत्साह  से  ग्रहण  किया  ।  तथापि  निवेशकर्ता  सामान्य

 प  से  ऐसी  बिल्क॒लं  नई  परियोजनाओं  में  पूजी  लगाने  के  मामले  में  संवरणझीले  प्रवृत्ति  अपना  रहे

 जिनका  परिपोषण  ऐसे  नए  संवधंकों  ने  किया  जिनकी  पूर्व  सफलताओं  का  कोई  रेकार्ड

 मोजूद  नहीं  है  ।  ।

 2.  लाभांझ  संवंधी  जानकारी  कम्पनियों  के  तुलनापन्रों  में  दी  गई  सरकार  हस

 कारी  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  संकलित  नहीं  करती  ।

 3.  यदि  घोखाबड़ी  के  वि  नदिष्ट  मामलों  की  सूचना  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  को  समय  पर  दी

 जाएगी  तो  उन  पर  संम्बद्ध  कानूनों  और  मभग्ं-निर्देशों
 के

 उपबन्धों
 क ेअनुसार  विचार  किया  जाएगा

 ओर  जहां  कहीं  औवश्मेक  होगा  उपयुक्त  कारंवाई  भी  की-जायेगी
 ।  झ
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 4.  स्टाक  एस्सचेंनों  भोर  प्रतिभूति  उद्योग  के  विभियनन  के  लिये  सरकार  ने  एक  अलग
 बोढं  की  स्थाबना  करने  का  फंसला  किया  है+  अन्य  कार्यों  के  साथ-साथ  यह  बोर्ड  निवेक्षकों  के
 अधिकारों  के  व्यापारिक  कुप्रथाओं  के  निवारण  तथा  स्टाक  एक्सचेंजों  और  प्रतिभ्रूति  उश्योम
 के  विनियमन  और  व्यवस्थित  कार्यचालन  को  सुनिष्तितत  करने  के  लिए  आवद्यक  कायंवाही  भी

 करेगा  ।

 केरल  में  प्रीति  भ्यक्तित  निवेदं  भौर  प्रंति  ध्यक्ति  ध्ाय

 9193.  श्री  ठी०  बश्चोर  :  क्या  योजना  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  अन्य  र/ज्यों  की  तुलना  में  के  रश्न  में  प्रति  व्यक्ति

 निवेश  और  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी-कितनी  और

 केरल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाबधि  के  दोरान  ब्रति  व्यक्ति  आय  ओर  प्रति  व्यक्ति
 निवेश  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 योजना  अम्त्रालय  में  राज्य  मन्चो  तथा  कार्यक्रम  कार्याश्थयम  मन्ज्रालम  में  राज्य  मन््त्रो

 सुख  :  छठी  योजना  के  प्रंतिम  बच  में  राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  आय  और  राणज्यों
 की  छठी  योजनाओं  के  प्रंतगंत  प्रति  व्यक्ति  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 केरल  की  सातवीं  योजना  के  लिये  परिव्यय  2100  करोड़  रु०  निर्धारित  किया  गया
 जो  छठी  योजना  के  1550  करोड़  रु०  के  परिड्यव  की  अपेक्षा  लगभव  35.5  प्रतिश्नत  अधिक
 राज्य  योजना  में  रोजगार-सुजन  ओर  गरीबी  उन्मूलन  के  ऐसे  कार्यक्रमों  पर  अधिक  बल  दिया  गया

 है  जो  उत्पादनकारी  ओर  आय  सूजक  हैं  ।

 विवरण

 छूठो  योजना  के  दौरान  राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  प्राय  भौर  व्यय

 राज्य  रु  1984-85  की  कौमतीं  छठी  योजना  1980-85  80-85  के  दौरान
 .  पर  प्रति  व्यगित  अभय  राज्य  योजनाओं  के  अन्तगंत

 प्रति  व्यक्ति  व्यय

 (Re)  (९०)

 _  रटै  ...
 3३

 आंध्र  प्रवेश  1996  587
 '
 अरुणा चल  प्रदेश  2160  3333

 असम  1821  612

 बिहार  1418  404

 धुजरात  2961  1691

 हरियाणा  3259  1149

 हिमाचल  प्रदेश  2213  1502

 जम्मू  एवं  कश्मीर  2075  1474
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 कर्नाटक  2189  686

 केरल  206...  624

 मध्य  प्रदेश  1716  709

 महाराष्ट्र  3203  994

 मणिपुर  2200  1626

 मेघालय  1727  1838

 मिजोरम  x  2795

 नागालंण्ड  उण्न०  2723

 उड़ीसा  1534  572

 पंजाब  4103  1080

 राजस्थान  19  90  589

 सिक्किम  उन्म०  4322

 तमिलनाडु  2128  77

 त्रिपुरा  उ०्न०  1351

 उत्तर  प्रदेश  1782  563

 पश्चिम  बंगाल  2594  428

 स्रोत  :  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  लेखा

 टिप्पणौ  :  (1)  कालम  (2)  में  दिए  गये  नवीनतम  अनुमान  (27.4.87)  पहले  के  अनुमानों  का

 अतिक्रमण  करने  वाले  हैं

 (2)  कालम  (3)  के  आंकड़े  वर्ष  1983  के  जनस्ंछ्या  अनुमानों  के आधार  पर  निकाले
 गये  हैं  ।

 प्रन्तरराष्ट्रीय  शांति  उद्यान

 9194.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 श्री  एम०  वो०  कन्रास्मेसर  भ्रूति  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारत-घीन  सीमा  पर  स्थापित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  शांति

 उद्सनों  की  तरह  देश  के  अन्य  मानों  में  ब्री  शांति  उच्चान  स्थापित  करने  का  विचार  और

 69
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  कब  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  )  ;  जी

 प्रएन  ही  नहीं

 प्रामोण  बेंकों  को  शांखाएं  खोलना

 9195.  डां०  गौरीहंकर  राजहंस  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  बेंकों  के अधिकारियों  और  कमंचारियों  ने  ग्रामीरा  क्षेत्रों  में  नई

 शाखाएं  खोलने  संबंधी  नीति  का  पुनर्रीक्षण  करने  के  लिए  सरकार  को  अम्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  और  सरकार  को

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  कायंक रण  से  संबंधित  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे  में  इन  बंकों  के  अधिकारियों

 और  कर्मचारियों  से  समय-समय  पर  अमभ्यावेदन  और  मांग  पत्र  मिलते  रहते  लेकिन  इन

 अम्यावेदनों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  कमंचारियों  के  वेतन  ओर  अन्य  लाभों  के  साथ
 पदोन्नति  के  अवसरों  और  नए  शाखा  विस्तार  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  क ेअधिक  हिस्से  पर  जोर

 दिया  जाता  है  ।

 बेंक  भ्रधिकारियों  के  वेतनमानों  के  संबंध  में  श्ापन

 9196.  ओ  बो०  कृष्ण  राब  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  बेंक़  अधिकारी  संघ  ने  सरकार  को  बेंकों  के  अधिकारियों  के
 वेतनमानों  में  असंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  ज्ञापन  दिया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 वित्त  सन््त्रालय  में  राज्य  ससत्रो  जनावंन  ओर  सरकार  को
 अखिल  भारतीय  बेंक  अधिकारी  संघ  से  बकों  के  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  असंगतियों  के  संबंध
 में  हाल  में  कोई  शापन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 बिहार  में  तालम्दा  भौर  नेघादा  जिलों  में  बेक  ऋण

 9197.  थ्रो  कुंवर  राम  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  नालन्दा  ओर  नेवादा  जिलों  में  प्रमुख  बैंकों  के  का  की  पुनरीक्षा
 की  गई  े  ।

 ह

 क्या  इन  बेकों  ने  स्व-रोजगार  योजनाओं  के  अम्तर्गंत  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  कर
 लिया

 यदि  तो  इन  बेंकों  की  प्रत्येक  शाला  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने
 शिक्षित  और  अदविक्षित  बेरोजगार  को  उन्हें  आत्मनिर्भट  बनाने  के  लिए  ऋण
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 ad  नया  पे
 उनमें  से  कितने  प्रतिशत  लोग  वास्तव  में  आत्मनिर्भंर  हुए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कनादंत  :  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित
 किया  है  कि  नालन्दा  और  नेवादा  के  जिलों  समेत  बिहार  में  अग्रणी  जिम्मेदारी  वा  ले  सभी  बेकों

 के  समग्र  कार्य  निष्पादन  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  निगरानी  समिति  द्वारा  समीक्षा  की  जा
 रही

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  बेकों  की  वर्तमान  आंकड़ा

 सूचना  प्रणाली  के  अन्तर्गत  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  संबंध  में  जिलावार

 सूचना  एकत्र  नहीं  की  जातो  उक्त  योजना  को  कार्यान्बित  करने  वाले  सभी  भारतीय

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---
 का

 1983-86
 ..

 1984-85
 1985-86

 लक्ष्य  29,000  14,500  29,600

 उपलब्धि  14,230  14,806  26,376
 ऋण  की  रकम  रुपए  2278.64  2674.97  5055.03

 बेंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रइन  में.पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त

 नहीं  होती  ।

 मेमतिक  अ्रमिकों  के  वेतन  को  दरों  में  संशोधन

 9198.  श्री  सोमजी  माई  डामर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नंमत्तिक  श्रमिकों  के  वेतन  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  ओ०  के०  :  से  श्रम
 मंत्रालय  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहा

 झनुसूचित  जाति  विकास  निगम  के  कार्यकरण  को  समोक्षा

 9199.  श्री  बी०  श्रोनियास  प्रसाद  :

 डा०  बी०  एल०  हालेश  :

 क्या  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विभिन्न  राज्यों  के  अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  के  कार्यकरण
 की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार
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 कल्क्ज्+ज--+मज््ज्ाा+घ+ज्+्+््््+््र तो  तत्व  ््न  तल  तहत

 यदि  तो  पुुनरीक्षा  किस  तरह  से  की  भौर

 अनुसूचित  जातियों  के  परिषारों  के  विकास  के  लिए  बेहतर  सुविधषायें  प्रधान  करने

 हेतु  सरकार  का  और  कौन  से  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  गिश्घिर  :  और  विभिम्न  राज्यों
 में  अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  के  कार्य  की  भारत  सरकार  की  ओर  से  कृषि  वित्त  निमम

 सी०  द्वारा  निगमों  के  का्यकलाओं  बिवेचनात्मक  मूल्यांकन  के  माध्यम  ख्रे  लगातार
 समीक्षा  की  जाती  निगमों  के  निदेशक  मण्डल  में  भारत  सरकार  द्वारा  मनोनीत  सदस्य  तथा
 कल्याण  मंत्रालय  के  अधिकारी  भी  बोड  की  बंठकों  में  विचार-विमर्श  के  दोरान  तथा  निभमों  के
 कार्यक्षेत्र  के  क्षेत्रीय  दौरे  करते  हुए  निगमों  के  कार्य  की  समीक्षा  करते

 राज्य  सरकारें  बिशेष  कम्पोर्नेंट  योजना  तैयार  करती  हैं  तथा  उनका  क्रियान्वयन
 करती  हैं  और  भारत  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  विशेष
 रूम्पोनेंट  योजना  के  अतिरिक्त  विशेष  केन्द्रीग  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 कर्नाटक  में  क्ग्राय-कर  ग्रधिकारियों  को  सरकारो  धावास

 9200.  भ्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रग्यर  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 बंगलौर  में  कर्नाटक  सकिल  में  स्थित  आय-कर  विभाग  में  ऐसे  कर्मचारियों  की  कुल
 संख्या  कितमी  जिन्हें  सरकारी  आवास  आवंटित  नहीं  किए  गए

 बंगलोर  में  स्थित  आय-कर  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  कितने  क्वार्टर
 निर्माणाधीन

 इन  क्वार्टरों  का  निर्माण  कब  तक  पूरा

 आय-कर  विभाग  कर्नाटक  स्किल  के  लिए  कवार्टरों  के  निर्माण  हेतु वर्ष  1987-88
 के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 प्रस्तावित  क्वार्टरों  को किस  आधार  पर  आवंटित  किया  जाएगा  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  पुजारी  )  :  928.

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  अभी  हाल  ही  में  1.54  करोड़  रु०  की  अनुमानित
 लागत  जिसमें  विभागीय  प्रभार  शामिल  नहीं  112  क्वार्टरों  का  निर्माण  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  दिया  न

 निर्माण-कायं  शुरू  होने  की  तारीख  से  दो  से  तीन  वर्ष  पश्चात्  ।  आधा  रशिला  दिनांक

 22-3-1987  को  रखी  गई

 कुछ  नहीं  ।

 (5)  आयकर  पूल  में  उपलब्ध  क््यार्टरों  का आवंटन  राजस्व  बिभाग

 1964  में  निहित  उपबंधों  के  अनुसार  किया  जाता

 द््
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 झ्रमुसूचित  जाति/सगुसूचित  जनजाति  प्राथुक्त  का  पद

 9201.  भरी  रास  प्यारे  सुभत  :  क्या  कल्याण  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  का  पद  समय-समय  पर

 रिक्त  रहा

 यदि  तो  यह  कितनी  बार  ओर  कितनी  अवधि  के  लिये  रिक्त  रहा  ओर

 इस  अवधि  के  दौरान  आयुक्त  के  पद  पर  काये  करने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम
 क्या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिघर  :  हां  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न
 .  विवरण

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  आयुक्त  के  रूप  में  सामान्यतः  ज्ञात  अनुसूचित  जाति/जनजाति
 के  विशेष  अधिकारी  का  निम्नलिखित  अवधि  के  दौरान  खाली

 1  1962  से  24  1962

 25  1966  से  3  1966

 22  1970  से  30  1971

 20  1976  से  23  1976

 24  1981  से  10  1986

 संविधान  के  अनुच्छेद  338  के  अधीन  केवल  विशेष  अधिकारी  ही  इस  अनु*छेंद  के  प्रयोजन
 के  लिए  कार्य  करने  हेतु  प्राधिकृत

 जिस  अवधि  के  दौरान  विशेष  अधिकारी  का  पद  ख्लाली  रहता  है  उस  अवधि  में  विशेष

 अधिकारी  के  संवंधानिक  कायं  किसी  अन्य  अधिकारी  द्वारा  पूरे  नहीं  किये  जाते  ।
 |

 रुपये  के  मूल्य  में  गिरावट

 9202.  भीमतोी  बसबराजेदबरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  जापानी  पौंड  स्टलिग  और  अम  रीकी

 डालर  की  तुलना  में  भारतीय  रुपये  के  बाहय  मूल्य  में  तेजी  से गिरावट  आई

 यदि  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  ढडव  मार्क  की  तुलना  में  रुपये  के

 मूल्य  में  कुल  कितनी  संचयी  कमी  और

 इसके  मुख्य  कारण  क्या
 हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 |



 लिखित  हततर  i  oe  “6  1987
 —___——

 पेट्रोलियम  पोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 ब्रह्म  :  और  भागाती  पोंड  संशुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  तथा

 ड्यूड  माक  के  संबंध  में  भारतीय  रिज़र्व  बेंक  की  क्रय  दर  पहली  1985  और  31
 1987  को  इस  प्रकार  थी  :--

 करेसियों  की  प्रति  इकाई  )

 कंरेंसियों  के  माम  पहली  1985  31  1987  की
 की  स्थिति  के  अनुसार  स्थिति  के  भ्रनुसार

 येन  0.0493  0.0880

 पोंड  स्टर्लिय  15.4100  20-7100

 संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  12.3457  12.8700

 ड्यूथ  माक  4.0437  7.1429 9

 रुपए  की  विनिमय  दर  मुख्य  रूप  से  उन  देशों  की  करंसियों  की  डाली  के  मूल्य  के
 संदर्भ  में  निर्धारित  की  जाती  है  जो  भारत  के  साथ  प्रमुख  ध्वापारिक  भागीवार  देश  रुपए  तथा
 अन्य  करेंसियों  के  बीच  विनिमय  दर  में  ऊपर  को  भोर  तथा  नीचे  की  ओर  होने  वाले  परिवर्तन  इन
 करेंसियों  के  मुल्य  में  होने  वाली  घट-बढ़  पर  निर्भर  करते  परिवतनशील  विनिमय

 द॑
 प्य  दरों  के  युग

 बनिमय  मूल्यों  में  प्रायः  ऐसे  परिवर्तन  होना  एक  सामान्य  बाते

 बुधवा  राष्ट्रीय  पार्क  के  बांधों  के  लिए  गलियारे  की  स्थापना

 9203.  भ्रों  दिग्विजय  सिंह  :  क्या  पर्यावरण  झभौर  बन  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  फि  ;

 क्या  बांधों  को  दुधवा  राष्ट्रीय  पार्क  से  किशनपूर  ले  जाने  के  लिए  गलियारे  की

 स्थांपना  करने  संबंधी  प्रस्ताव  बर्ष  1981  में  किया  गया

 यदि  हां  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया

 क्या  इस  प्रकार  के  गलियारों  से  बांधों  द्वारा  मनुष्य  की  हत्या  किये  जाने  की  घटनाओं

 में  कमी  और

 तावित  गलियारे  की  स्थापना  कब  की  जायेगी  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  सन््त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  (  हां  ।

 प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया

 ऐसी  सम्भावना  है  कि  ऐसे  गलियारे  बांघों  ढ्वारा  मनुष्यों  की  हत्या  करने  की  घटना

 को  कम  कर  देंगे  ।

 फ
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 1909  +लज्षित  कक

 प्रस्ताव  में  22  राजस्व  गांबों  के  खेती  योग्य  भूमि  का  अधिग्रहण  करना  अपेक्षित  है
 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इसे  ध्यावहारिक्र  नह्लीं  प्या  भ्रस्ताबित  गलियपरे  को  निकट

 भविष्य  में  स्थापित  होने  की  संमावता  बगह्ढीं  है  ।

 जयपुर  शेयर  बाजार  के  मामले  में  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  +  ..

 9204.  श्री  श्ञांति  धारीवाल  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  के  भिरणंय  को  देखते  हुये
 जयपुर  शेयर  बाजार  को  मान्यता  प्रदान  करने  को

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  विस  मंत्रालय  में  रफ़्स  संत्रो

 ब्रह्म  से  सरकार  ने  जयपुर  में  स्टाक  एक्सचेंज  की  स्थापना  किये  जानें  के
 संबंध  में  संवर्धकों  के  विभिन्न  वर्गों  से  चार  प्रस्ताव  प्राप्त  किये  इ्सलिश  संबद्ध  विभिन्न  वर्गों
 के  संवर्धकों  के  दावों  और  प्रत्िद्राब्रों  क ेबीच  तालमेब  बिठाये  जाते  को  अक्षस्रकता  में
 स््टाक  एक्सचेंज  की  स्थापना  किये  जाने  के  लिये  संदर्ंकों  के  को  भ्ंतिम  रूप  से  निर्धारित
 करने  के  प्रंयोजन  से  राजस्थान  सरकार  को  पहले  ही  अनुरोध  कर  दिया  गया  रॉज्य  सरकार
 से  सिफा  रिशें  प्राप्त  होने  के  पश्चात्  इस  मामले  मैं  मिर्णेय  किया  जावेगा  ।

 हु

 ः  जप

 भारत  झौर  भंगोला  के  बीच  समम्हौता

 9205.  भी  जो०  एस०  बसबराजू  ;
 क्री  एच०  एन०  तन्जे  गौडा  :

 क्या  प्रधान  मनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत॑  क्षौर  प्रंगोला  ने  तकनीक्ो  ओर  सांस्कृतिक  उ्हयोग  के  लिए
 ५  एक  समभोते  पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इससे  दोनों  बेशों  कितथा  छाभाहोड़ा  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  बिका  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  भोौर  प्रतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्ार०  :  जी

 भारतीय  छात्रवृत्तियों  और  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  संयुक्त  प्रयासों
 और  लघु/मध्यम  उद्योगों  की  सूचना  के  जनसंचार

 और  पयेटन  में  सहयोग  के  द्वारा  सहयोग  का  विचार  संचार  के  क्षेत्र  में  सहयोग के  लिए  एक
 अतिरिक्त  प्रोटोकाल  पर  हस्ताक्षर  किये  हूँ  ।

 जीर



 लिशित  उंत्तरे  1987

 (  ग  )  अझंगोला  को  प्रौद्योगिकी  के  विशेषशता  और  रोजगार  के  अवसर  बढ़ने  तथा

 इसके  औद्योगिक  ढांचे  के  निर्माण  से  लाभ  भारत  को  इस  रूप  में  लाभ  होगा  कि  वह
 अफ्रीका  के  अग्रणी  देश  के  साथ  अपनी  एकता  को  प्रदर्शित  कर  सकता  है  और  साथ  ही  तकनीकी

 प्रौद्योगीकगी  और  उपकरणों  तथा  मष्नीनरी  के  निर्यात  द्वारा  भी  हमारे  देश  को  लाभ

 होगा  ।

 कागज  सिलों  के  लिए  ग्रपशिष्ट  संसाधन  संयंत्र

 9206.  भरी  श्लोकांतदत्त  नर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विभिन्न  कागज  मिलों  अपशिष्ट  पदार्थों  क ेसंसाघन  और

 छीजन  का  निपटान  करने  के  लिए  उचित  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  की  सलाह  दी

 क्या  इस  प्रकार  की  प्रोद्योगिको  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित

 की  गई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कागज  मिलों  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  भस्त्री  जियाउरंहमान  प्रस्सारी):(क)  हां  ।

 और  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुपालन  के  लिए  निर्धारित

 समयावधि  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 _ संशोधित  बहिल्रावों  में  से कुल  जेव-रसायन  आक्सीजन  मांग  ओर  निलम्बित  ठोस  भार
 का  90  प्रतिशत  1987  तक  कम  किया

 ह

 सभी  पैरामीटरों  के लिए  सीमाओं  को  जैसा  कि  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक

 में  निर्धारित  किया  सभी  लघु  उद्योगों  द्वारा  1988  तक  पूर्णां  रूप  से

 पालन  किया

 देश  में  271  लुगदी  और  कागज  यूनिटों  में  से  68  यूनिटों  ने  पूर्ण  बहिस्राव  उपचार

 संयंत्रों  की  व्यवस्था  की  है  और  80  यूनिटों  ने  आंशिक  बहिल्लाव  उपचार  सुविधाओं  का  प्रबन्ध

 किया

 पू'जो  बाजार  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव

 9207.  भी  प्रतापराव  बो०  भोसले  :

 श्री  जगनताथ  पटनायक  :

 कया  जित्त  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूजी  बाजार  को  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  कतिपय  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या



 ३6  19097  )  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  पूंजी  बाजार
 को  प्रोत्साहन  देने  की  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  शेयर

 वापस  खरीदने  वाली  कुछ  विशेषज्ञ  एजेन्सियां  नियुक्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  एक  ऐसी  नई  संयुक्त  हुंडी  आरम्भ  करने  का  विचार  कर

 रही  जिसमें  लाभांश  का  एक  भाग  निश्चित  होगा  और  एक  भाग  अनिष्िचत  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किये

 जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ब्रह्म  :  से  सरकार  द्वारा  पूजी  बाजार  की  स्थिति  की  लगातार  समीक्षा

 की  जाती  है  ।  एक  समय  में  अनेक  नये  उपायों  पर  विचार  किया  जा  सकता  जब  तक  इन
 उपायों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  दिया  जाता  तथा  सरकार  द्वारा  इनकी  घोषणा  नहीं  की  जाती
 तब  तक  उनके  संबंध  में  कुछ  भी  कहना  समय  पूर्व  होगा  ।

 सिडिकेट  अंक  में  झ्रनुसुचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  झ्धिकारियों  को  पदोन्नति

 9208.  भ्री  गंगा  राम  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिडिकेट  बैंक  में  1  से  11,  11  से  और  111  से  1४  तथा  इसमें  ऊपर
 मान  में  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  एवं  योग्यता  के  आधार  पर  की  जाती

 सिंडिकेट  बेंक  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  प्रत्येक  ग्रेड  और  वेतनमान
 में  कितने  अधिकारियों  की  पदोन्नति  की

 क्या  सिंडिकेट  बैंक  के  प्र  बन्धक  पदोन्नतियों  के  मामले  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  प्रबन्धकों  को  आरक्षण  प्रदान  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  जनादंन  :  सिडिकेट  बेक  ने  बतांया

 है  कि  अधिकारी  वर्ग  में  एक  स्केल  से  दूसरे  स्केल  में  पदोन्नत  बंक  की  चयन  पद्धति  के  आधार  पर

 की  जाती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  प्रत्येक  प्रेड  और  स्केल  1  से  स्केल  1५)  में  पदोन्नत

 किये  गए  अधिकारियों  की  संख्या  के  अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित  जनजातियों  के

 कारियों  के  आंकड़े  कोष्ठकों  में  हैं  :--

 ण गा  स्केल  |  से
 __  स्केल  स्केलता  से)७

 500  250  (2)  38  (--)
 400  (20)  रत

 वर्ष  में  कोई  पदोन्नति  नहीं  की
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 और  सिंडिकेट  बैक  ने  बताया  है  कि  आरक्षण  योजना  अधिकारी  संवर्ग  के

 अन्दर  होने  वाली  पदोन्नतियों  '
 नही  में  सभी  पदोन्नतियां

 पद्धति  द्वारा  की  जाती  हैं  ।

 पेंद्रानभोगियों  के  बकों  से  पंशन  लेने  संबंधी  घिकल्प  बेकों  को  भेजने  में  विलंब

 9209.  श्री  श्रवादि  चरण  दास  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  क्रि  बेंकों  के  माध्यम  से  पेंशन  के  भुगतान  के  संबंध  में  पेंशनभोगियों
 के  विकल्प  संबंधी  आवेदन  दिल्ली  राजकोष  से  संबंधित  बैंकों  को  नहीं  भेजे  गये

 यदि  तो  इसमें  विजम्व  के  क्या  कारण  और

 इन  आवेदनों  को  शीघ्र  बैंकों  में  भेजने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि

 भविष्य
 में

 पेंशन  बंकों  से  प्राप्त  की  जा  सके  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंदान  मंत्रालय  में  उप  सन््त्री  बोरेन  सिह  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 भ्रनुसूचित  ज्ञाति/श्रनुसुचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  की  सम्पर्क  श्रधिकारिबों

 के  रूप  में  नियुक्त

 9210.  श्री  मोहन  लाल  भिकराम  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 यों  के  कल्याण  और  घिभिन््न  आरक्षण  आदेशों  के  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकारी

 वि  में  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  अधिकारियों  को  ही  सम्पर्क  अधिकारियों  के  रूप  में
 लियकतल  क  र्  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मन््त्रालय  में  उपमन्त्रो  बोरेन  सिंह  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  प्रशासन  के  प्रभारी  उप  सचिव  अथवा  इस  प्रयोजन
 वे

 लिए  पदनामित  कोई  जो  कम  से  कम  उप  सचिव  स्तर  का  मन्त्रालय/विभाग  के

 अधीन  संगठनों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  से  संबंधित
 मामलों  के  बारे  में  सम्पक  अधिकारी  के  रूप  में  काय॑  करता  इस  प्रकार  उपयुक्त  स्तर/रैंक
 के  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  किसी  अधिकारी  के  लिए  सम्पर्क  अधिकारी  के  रूप  में  कार्य
 करने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  |  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  संबंधित  आदेशों
 का  कड़ाई  से  पालन  किए  जाने  के  लिए  अनुदेशों  के  संदर्भ  सरकार  का  यह  विचार  है  कि
 सम्पकं  अधिकारी  इस  बात  पर  घ्यान  दिये  बिना  कि  वे  fi

 ता/समुदाय  के  उन्हें  आबंटित व्यों
 का  पूरी  तरह  निष्पाद  में  समथ

 |

 3s
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 श्राठथों  पंचवर्षीय  यीजना  का  दृष्टिठकोण  पत्र

 9211.  श्री  स्वामी  प्रसाद  सिह  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  के  विचार  के  लिए  आठवीं
 वर्षीय  योजना  का

 दृष्टिकोण  पत्र  तैयार  करने  का

 यदि  तो  इसकी  रूपरेखा  क्या

 क्या  यह  पिछली  प्रथा  से  कुछ  हट  कर  है  i,  तो  किस

 इस  प्रस्तावित  दृष्टिकोण  की  विशेष  की  विशेष  बातें  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दृष्टिकोण  पत्र  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 जाएगा  और  विशेष  प्राथमिकता के  क्षेत्र  क्या  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सुख  :  हां  ।

 से  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  आंठवीं  योजना  पर  कुछ  आन्तरिक  वि

 विमर्श  आरम्भ  किये  हैं  जो इस  विषय  पर  विचारों  की  आरम्भिक  आदान-प्रदान  करने  की  प्रकृति

 के  दिनांक  13-15  1987  को  आयोजन  और  विकास  से  संबंधित  तथा  इनः  नभव

 रखने  वाले  विशिष्ट  व्यक्षिययों  क ेसाथ  एक  बैठक  भी  की  गई  फिर  भी  अर्भ  गरी  जल्दी

 बताना  संभव  नहीं

 राजस्थान  द्ारा  श्राठवें  बित्त  श्रायोग  के  पंचाट  का  कार्यान्वित  न  किया  जाना

 9212.  श्री  श्ररविन्द  मेतास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजस्थान  सरकार

 चारियों
 को

 प्रतिपूरक  भत्ते  भुगतान  के  लिये  आठवें  वित्त  आयोग  के  पंचा  कार्यान्वित  नहीं

 कर  रही  है  और  इस  प्रकार  अनजातीय  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिए  कुशल  कर्मचारियों  को  हतोत्साहित
 कर  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बी०  के०  :  और

 स्थान  सरकार  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 तैनात  कमंचारियों  को  प्रतिपृति  भत्ते  की  अदायगी  के  लिए  आबंटित  राशि  इस  सम्बन्ध  में

 उनके  द्वारा  कृतिषय  कठिनाइयां  महसूस  किए  जाने  के  ऐसे  क्षेत्रों  में कमंचारियों  के  लिए

 मकानों  का  तिर्माण  करने  के  लिए  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव  किया  मामला  भारत

 सरकार  के  विचाराधीन

 शेयरों  की  खरीद  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  का  उल्लंघन

 9213.  श्री  तम्पन  थामस  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  अनुमति  के  बिना  शेयरों  की  खरीद  पू'जी  निवेश  के

 संबंध  में  विदेशी  मुद्रा  वितियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  उल्लंघन  के  संबंध

 में  1985-86  में  कितने  नोटिस  जारी  किए  गए

 क्या  कुछ  व्यक्तियों  ने  जिनके  विरुद्ध  इस  प्रकार  के  नोटिस  जारी  किए  गए  थे  अपने

 जवाब  सीधे  मंत्री  को  भेज  दिये  और
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरां  क्या  है  ?

 पेदोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री ]
 ब्रह्म

 से  |  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 बंकों  द्वारा  भ्निवाय  जमा  राशि  का  भुगतान

 9214.  भी  डाल  चन्द्र  जन  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंकों  द्वारा  अनिवार्य  जमा  योजना  के  अन्तर्गत  जमा  राष्षि  का  ब्याज  सहित

 भुगतान
 प्रतिवर्ष  पहली  अप्रैल  से  प्रारम्भ  किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  बंकों  द्वारा  लाखों  जमाकर्ताओं  की  अनिवार्य  जमा  राशि

 का  अभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  के  कोई  आदेश  और  यदि  नहीं  तो  जमा  राशि  का

 भुगतान
 न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  बी०  के०  :  जी
 सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  वापसी  अदायगी  प्राप्त  करने  के  लिए  जमाकर्ता  द्वारा  जमा  कार्यालय  में

 एक  आवेदन  पत्र  देना  होता  है  ।  26  1986  को  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  बैंकों  को  देय
 तारीख  पहली  1987)  से  काफी  पहले  ब्याज  का  हिसाब-किताब  तैयार  रखने  के

 कउा्ज  +कीी  ऊँ  तर  रे  त्ी  जव॑
 व  ने  १हली

 लिए  हिदायतें  जारी
 को  हें  ।

 19  9  1987  को
 भारतीय  रिजर्व

 बक  ने  १हली  1987
 से  वापसी  अदायगियां  जारी  करने  के  लिए  और  हिदायतें  जारी  की

 इंडियन  झ्रोबरसीज  कलकत्ता  में  श्रधिकारियों  का  निलंबन

 9215.  डा०  बी०  वेंकटेश  :  क्या  बित्स  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  ओवरसीज  कलकत्ता  क्षेत्र  में  बहुत  से  अधिकारियों  को  पार्टियों
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 कौ  ऋरणा  देने  में  कथित  भूटि  किये  जाने  के  आधार  पर  वर्ष  के  दौरान  निर्लेबित  कर  दिया
 गया

 क्या  अब  यह  बात  सिद्ध  हो  चुकी  है  कि  उक्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  बैंक  शाखाओं  के
 कुछ  प्रबन्धकों  को  बंक  के  अन्य  अधिकारियों  से  आदेश  प्राप्त  होने  में  विलम्ब  के  कारण  बैंक  और
 पार्ध्यों  के  व्यापक  हितों  में  कार्य  करना  पड़ा  और  निर्णय  लेना  पड़ा

 क्या  बंक  द्वारा  दिये  गये  ऐसे  ऋण  ओर  अग्रिम  राशियां  देने  के  मामले  में  पर्याप्त
 सुरक्षा  बरते  जाने  की  व्यवस्या  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  और  इण्डियन
 सीज  बैक  ने  बताया  है  कि  यह  सही  नहीं  है  कि  कलकत्ता  क्षेत्र  के  उसके  कई  अधिकारियों  को
 पार्टियों  को  दिये  गये  अग्निमों  से  संबंधित  कथित  गलत  व्यवहार  के  आधार  पर  वर्ष

 के
 दौरान  बेक

 सेवा  से  निलम्बित  कर  दिया  गया  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1986
 कलकत्ता  क्षेत्र  के  एक  प्रबन्धक  की  खरीद  में  उसके  द्वारा  की  गई  चूकों/अनियमितताओं
 के  कारण  निलम्बित  किया  गया  था|  बेंक  ने  आगे  चलकर  यह  भी  बतागा  है

 कि  वर्ष  1987  में
 कलकत्ता  क्षेत्र  कै  एक  अन्य  प्रधनन््थक  बेहिसाब  अस्थायी  ओबव  रह्डापट  देने  के  कारण  निलम्बित
 कर  दिया  गयां  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  महीं  उठते  ।

 बोलांगोर  झांचतिक  प्राभीण  बंक

 9216  भरी  शरिजल्लस  पाणिभ्रही  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  के  कमंचारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 राज्य  में  प्रचलित  वेतनमान  प्राप्त  करने  के  हकदार

 क्या  बोलॉगीर  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक  के  कमंचारी  उड़ीसा  सरकार  के  कमंचारियों
 के  स्तर  और  पद  के  सम्मान  वेतन  ढांचे  के  अनुसार  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :  प्रादेशिक  भ्रामीण
 बैंक  1976  की  धारा  17  (1)  के  दूसरे  परन््तुक  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वेतन  तथा  संबंधित  भत्तों  के  मामले  में  राज्य  सरकार  के  ऐसे  पर  निर्धारित
 किए  जिनकी  तुलना  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बँकों  के  क्ंचारियों  के  पदों  के  साथ  की

 कारी  के  पद  को  खण्ड  विकास  अधिकारी  क्षेत्रीय  पयंवेक्षक  को  विस्तार  अधिकारी
 या  इसके  समकक्ष  पद  के  और  वरिष्ठ  क्लक  कम  कंशियर  और  कंनिष्ठ  क्लेक  कम

 कैशियर  की  जिला  प्राधिकरणों  के  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  और  अवर  श्रेरीीी  लिपिकों  के  पैदों

 के  बराबर  गया  है

 ह
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 और  बोलनगीर  आंचलिक  ग्राम्य  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  माननीय  उड़ीसा
 उच्च  न्यायालय  द्वारा  जारी  स्थगन  आदेश  के  कारण  तुलनीय  पदों  के  संशोधित  वेतनमानों  को

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  ग्राम्य  बक  द्वारा  दिहाडी  पर  रखे  गए  कमंचारियों
 को  राज्य  सरकार  की  प्रचलित  दरों  के  अनुसार  संशोधित  व्यवस्था  का  पहले  ही  अनुपालन  किया
 जा  रहा

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शेयर  पू  जी

 9217.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  विक्त  मंत्रों  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  राष्ट्रीयकृत  बँकों  की  शेयर  पूजी  में  कितना  प्ंंशदान
 किया  गया  है  और  वर्ष  1987-88  में  उनके  पूजी  आधार  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  बेकवार
 कितने  पअ्रंशदान  की  व्यवस्था  की  गई

 इस  प्रकार  का  बेंकवार  भ्रंशदान  किस  तरह  से  निर्धारित  किया  जाता  है  और  यदि
 इस  पर  कोई  ब्याज  लिया  जाता  है  तो  उसकी  दर  क्या

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  बेकों  द्वारा  इस  प्रकार  की  घनराशि  को  ठीक  प्रकार  से
 खर्च  करने  अथवा  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  निदेश  करने  पर  यदि  कोई  निगरानी  रखी  जाती  है  तो
 किस  प्रकार  रखी  जाती  और

 क्या  इन  प्रतिभूतियों  से  प्राप्त  होने  वाले  ब्याज  को  बेंकों  की  मूल  पू  जी  में  जमा  कर
 दिया  जाता  है  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  उसका  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावन  :  वर्ष  1986-87  में  20

 कृत  बैंकों  की  शेयर  पू  जी  में  सरकार  द्वारा  400  करोड़  रुपये  की  राशि  का  अभिदान  किया

 अभिदत्त  राशि  का  बँकवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  20  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की

 शेयर  पूजी  में  अभिदान  के  लिये  1987-88  के  बजट  अनुमानों  में  200  करोड़  रुपये  की  रकम  रखी

 गयी  यह  रकम  अभी  जारी  नहीं  की  गई

 से  प्रत्येक  बंक  के  लिए  अतिरिक्त  पूजी  का  निर्धारण  बेक  के  जमा  अनुपात
 की  तुलना  में  उसकी  खुद  की  घनराशियों  के  संबंध  में  उसकी  सापेक्ष  स्थिति  तथा

 उसकी  आंतरिक  वित्तीय  शक्ति  के  आधार  पर  किया  गया  इस  अभिदान  की  राशि  पर  बकों

 द्वारा  कोई  ब्याज  देय  नहीं  होगा  ।  उन  सभी  बेंकों  ने  जिन्हें  अभिदान  की  पूरी  राशियां  प्राप्त  हो
 गयी  अभिदान  की  पूरी  रकम  7.75  प्रतिशत  प्रति  वाषिक  की  ब्याज  वालो  विशेष  अपरक्राम्य

 प्रतिभतियों  में  लगा  दी  इन  प्रतिभूतियों  से  प्राप्त  ब्याज  की  राशि  बकों  के  पूजी  आधार  में

 नहीं  जोड़ी  जाती  बल्कि  इसे  बेक  की  आमदनी  माना  जाता

 विवरण

 करोड़  रुपये

 1.  इलाहाबाद  बेंक  10.00

 2.  बेंक  आफ  बड़ौदा  16.00

 3.  बेंक  आफ  इंडिया  27.00
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 4.  बेंक  आफ  महाराष्ट्र  8.00

 5,  केनरा  12.00

 6.  सँँद्रल  बैंक  आफ  इंडिया  27.00

 7.  देना  चेक  7.00

 8.  इंडियन  बैंक  10.00

 9.  इंडियन  ओवरसीज  बंक  32.00

 10,  पंजाब  नेशनल  बेक  52.00

 11.  सिडिकेट  बैंक  9.00

 12.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  14.00

 13.  यूको  बेंक  57.00

 14.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  75.00

 15.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामर्स  6.00

 16.  आन्ध्र  बेंक  5-00

 17.  कारपोरेशन  बेंक  2.00

 18.  न्यू  बैंक  आफ  इण्डियां  8.00

 19.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  13.00

 20.  विजया  बेंक  10.00

 जोड़  400.00

 विभागोय  पदोन्नति  समिति  में  प्रनुसुचित  जाति/पनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य

 9218  भ्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  जिस  ससन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बैंकों  को  विभागीय  पदोन्नति  समितियों/चयन  बोर्डों  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  को  उस
 स्थिति  में  शामिल

 न  करने  के
 अनुदेश  दिये  हैं  जहां

 एक  श्रेणी  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  पहले  ही  न्यूनतम

 अपेक्षित  प्रतिशतता  से  अधिक

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  कोई  मामला
 आया  है  जहां  सहायक  कर्मचारी  की

 लिपिक  संवर्ग  में  पदोन्नति/सहायक  कमंचारी  की  भर्ती  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति/चयन

 बोर्ड  में  अनुसूचित  जा  ति/अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  को  शामिल  नहीं  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :  जी

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 है|

 33

 $3



 लिखित  उत्तर  6  1987

 और  हाल  ही  में  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया
 सरकार  के  मार्गनिर्देशों  पर  अमल  न  किये  जाने  के  बारे  में  जो  अम्यावेदन  प्राप्त  होते  बे
 तोर  पर  संबंधित  बेक  के  पास  उचित  कारंबवाई  के  लिए  भेज  दिए  जाते

 कम्प्यूटरों  पर  कार्य  करने  के  लिए  विशेष  भस्ता

 9219.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बकों  के  लिपिकीय  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  को  कम्प्यूटरों
 पर  कार्य  करने  के  लिए  विशेष  भत्ता  दिया  जाता  है

 यदि  तो  उन  बेकों  के  नाम  क्या  हैं  जो  यह  भत्ता  दे  रहे  हैं  और  उनके  द्वारा  दी
 जा  रही  माप्तिक  भत्ते  की  राशि  का  ब्यौरा  क्या

 उन  बंकों  के  नाम  कया  हैं  जो  बंक  शाखाओं  में  कम्प्यूटर  पर  कार्य  करने  वाले  अपने
 लिपिकीय  कमंचारियों  और  अधिकारियों  को  कोई  भत्ता  नहीं  दे  रहे  और

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  अलग-अलग  प्रक्रियां  अपवाये  ज़ादे  के  कण  कारण  हैं  और
 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  एकरूपता  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  भारतीय  बैंक  संघ  और
 अखिल  भारतीय  कर्मकार  संघ  के  बीच  29  1987  को  हुए  समभौते  की  शर्तों  के  अनुसार
 एडवांस्ड  लेजर  पोस्टिग  मशीनों/एडबांस्ड  इलक्ट्रानिक  एकाउंटिंग  मशीनों  के  आपरेटरों  को  350
 रुपये  प्रतिमास  विशेष  भत्ता  दिया  जाता  कम्प्यूटरों  पर  काम  करने  के  लिये  अधिकारियों  को
 किसी  प्रकार  का  विशेष  भत्ता  दिये  जाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 उन  सभी  बंकों  जिनकी  ओर  से  उक्त  समभोौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  350
 रुपए  का  भत्ता  रूप  से  देने  को  अपेक्षा  को  जातो

 कम्प्यूटरों  की  कोमत

 9220.  श्रो  एच०  बी०  पादिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देक्ष  में  कम्प्यूटरों  की  कीमतें  कम  करते  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 क्र  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कीमतों  में  किस  सीमा  तक  कमी  किये  जाने  का  भ्रस्ताव

 इस  समय  कम्प्यूटरों  का  कितनी  कम्पनियां  निर्माण  कर  रही  और

 कम्प्यूटरों  के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विज्ञान  धोर  प्रौद्योगिको  संजाल्तप  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलंक्ट्रानिकी  झोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  श्रार०
 :  हां  ।

 सरकार  ने  वष  1984  में  एक  नई  कम्प्यूटर  नीति
 की

 घोषणा  की  जिसके  अन्तर्गत  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  के  समतुल्य  कीमतों  पर  नबीनतम  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  कम्प्यूटरों  के  बिनिर्माण  तथा

 84
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 आधिक  व्यवहायंता  के  अनुरूप  स्वदेशीकरण  की  प्रक्रिया  को  क्रमिक  रूप  से  बढ़ाने  पर  जोर
 दिया  गया

 सरकार  संगठित  लघ  उद्योग  के  इन  दोनों  हो  क्षेत्रों  में  लाइसेंस  प्रदान  करने
 क्री  उदार  नीति  का  अनुपालन  कर  रही  उत्पादन-क्षमता  पर  लगे  प्रतिबन्ध  लगभग  हटा  दिये

 गये  परियोजनाओं  के  लिये  डिजाइन  तथा  ड्राइंग/तकनीकी  जानकारी  का  मुक्त  रूप  से  आयात
 करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  एकाधिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार  पद्धत्ति  अधिनियम

 आर०  टी०  की  धारा  21  तथा  22  के  अन्तर्गत  एम०  आरण०  टी०  पी०  विषयक  छ्ठ
 भी  विशद्षिष्ट  रूप  से  प्रदान  की  गई

 स्वदेश  में  ही  विनिर्भित  कम्प्यूटरों  की  कीमतों  में  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  तथा  प्र
 स्पर्धा  के  स्तर  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  गिरावट  आ  रही  सरकार  का  लक्ष्य  यह  है  कि
 कीमतों  को  घटाकर  उन्हें  यथासंभव  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  अनुरूप  लाया

 लगभग  142  इकाइयों  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  यहां  इसका  उत्पादन  हों
 रहा

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  एक  अस्तमंत्रालयी  स्थायी  समिति  कार्य  कर  रही  है  जिसे

 यह  अधिकार  प्रदान  किया  गया  हैकि  वह  एक  ही  स्थान  पर  सभी  तकनीकी  पहलुओं  पर

 कार्यवाही  करे  कि

 एस्टरकार्ड  इंटरनेशनल  को  बिल्ली  में  कार्यालय  खोलने  की  झनमति  देना

 9221.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मास्टरकार्ड  इंटरनेशनल  की  इस  क्षेत्र  में  बढ़ते  हुए  क्रेडिट  कार्ड  बाजार
 में  प्रवेश  का  लाभ  उठाने  की  दृष्टि  से  नई  दिल्ली  में  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  दी

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  को  उसकी  माह्टरका्ड
 नेशनल  स्कीम  के  अन्तर्गत  निर्यात  और  व्यापार  गृहों  के  चयन  के  लिये  खुला  परमिष्ट  जारी  करने
 की  अनुमति  दी

 क्या  इन  परमिटों  के  एबज  में  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  को  मंजुरी  भारतीय  रिजर्व
 बेंक

 से
 पहले  ही  लेनी  और

 सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  परमिटों  के  किसी  भी  प्रकार  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  धझोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य

 ब्रह्म  :  से  सूचना  इकट्ठी  क़्ीज

 सभा-पटल  पर  रख्र  दी  जाएगी  ।

 सिक्कों  का  उत्पादन  भौर  भ्रायात

 9222.  भी  सत्तत  कुमार  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 रही  है  और  उपलब्ध होने  पर  यथाबल



 लिखित  उत्तरै
 ु

 6  1987

 सिक्कों  का  देश  में  विशेष  रूप  से  कलकत्ता  टक्साल  में  बढ़ाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये

 क्या  कलकत्ता  टकसाल  का  विस्तार  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  मूल्यों  के  कितनी  लागत  के  सिक्कों  का  आयात  किये
 जाने  की  संभावना  है  और  इनका  किन-किन  देज्ञों  स ेआयात  किया  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  पूर्वोपाय  किये  गये  हैं  कि  इन  सिक्कों  में  नकली
 अथवा  कटे  हुये  अविश्वसनीय  सिक्के  न  हों  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  कलकत्ता  टकसाल  सहित  भारत
 सरकार  की  टकसालों  में  सिक्कों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किये  गये  उपायों  में  से  कुछ
 इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  अधिक  उत्पादन  के  लिये  प्रोत्साहन  योजना  शुरू  करना  ।

 6)  कार्य  के  घन्टे  प्रति  सप्ताह  प्रति  पारी  बढ़ाकर  60  कर  दिये  गये  हैं  ।

 (iii)  कलकत्ता  टकसाल  में  दूसरी  पारी  शुरू  की  गई

 (५)  ठक्सालों  के  आधुनिकीक  रण  के  भंग  के  रूप  में  24  नई  सिक्का  ढलाई  प्रेसें  स्थापित  की

 गई  हैं  जिसमें  से  6  कलकत्ता  टकसाल  में  14  ओर  सिक्का  ढलाई  की  प्रेसें  स्थापित  की  जा

 रही  हैं  ।

 (५)  20,000  लाख  अदद  सिक्के  प्रति  वर्ष  वाधिक  क्षमता  की  एक  नई  टकसाल

 उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  की  जा  रही  है  ।  यह  1988-89  में  उत्पादन  करना  छुरू  कर

 इन  उपायों  के  फलस्वरूप  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कलकत्ता  टकसाल  में  उत्पादन  में

 निम्न  प्रकार  वृद़ि  हुई  हैः

 अदद )

 1984-85  4320

 1985-86  8730

 1986-87  11030'

 आधुनिकीकरण  के  जरिए  टक्सालों  की
 क्षमता  में  वृद्धि  करने के

 उद्दंएय  हरे  को  अध्ययन  करने  का  काम  सौंपा  गयाथा  और  उनकी  रिपोट

 विचाराधीन

 12500  लाख  अदद  स्टेनलेस  स्टील  के  जिसमें  50  पैसे  के  3000  लाख

 अदद  25  पैसे  के  4000  लाख  अदद  सिक्के  और  10  पंसे  के  5500  लाख  अदद  सिक्के

 शामिल  जिनकी  लागत  16.62  करोड़  रुपये  क ेलिए  रायल  कनाडी  कताडा  को



 16  1909  लिखित  उत्तरे

 आ्डर  दिये  गये  इनके  1987  और  1988  के  दौरान  प्राप्त  हो  जाने  की  आज्ञा  इसके

 यू०  के०  से  रुपए  के  1445  लाख  अदद  सिक्कों  और  दक्षिण  कोरिया  से  50  पैसे  के

 800  लाख  अदद  सिक्कों  की  अल्प  मात्रा  जो  1985-86  में  दिये  गये  आडंर  में  से  शेष  रहते
 बषं  के  दोरान  प्राप्त  हो  जायेगी  ।  *

 सिक्कों  का  आयात  उन  विदेशी  टकसालों  से  किया  जाता  है  जिनकी  विष्वव  सनीयता
 की  ख्याति  और  सुरक्षा  वर्षों  के  दोरान  प्रतिष्ठित  ये  टकसालें  उसी  प्रकार  सुरक्षा  संबंधी
 सावधानियों  का  पालन  करती  हैं  जिस  प्रकार  भारत  की  टकसालों  में  किया  जाता  आयातों

 के  लिए  हमारे  प्रबन्धों  में  भी  उचित  सुरक्षा  उपाय  सुनिष्तिचत  किये  गए  हैं  ।

 पोर्ट  श्राफ  घन्टਂ  के  निकट  भारतीय  पोतों  का  पकड़ा  जाना

 9223.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  विल्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  रोटरडम  में  हालंण्ड  के  न्यायालय  के  आदेश  पर  पोर्ट
 आफ  घेन्टਂ  के  निकट  फ्लाशिंग  रोड  पर  सिन्धिया  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  दो  पोत

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पोतों  को  छड़ाने  और  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  कौन
 से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  हां  ।

 बकाया  रकमों  की  अदायगी  न  करने  के  कारण  कुछ  ऋणकर्ताओं  द्वाशा  दायर  कौ
 गई  याचिकाओं  के  परिणामस्वरूप  अदालत  के  आदेश  पर  दो  जहाज  पकड़  लिये  गये  थे  ।

 इन  जहाजों  के  पकड़े  जाने  से  पता  पैदा  होने  वाले  मुद्दों  की  जांच  करने  के  लिए
 अधिका  रियों  का  एक  दल  भेजा  गया  भारतीय  नौवहन  ऋण  ओर  निवेश  कम्पनी  के  नाम  से

 एक  संगठत  की  स्थापना  की  गयी  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विभिन्न  रुग्ण  नौवहन  कम्पनियों
 की  सक्षमता  की  जांच  करेगी  और  जो  कम्पनियां  सक्षम  पायी  जायेंगी  उनके  पुनरुद्धार  के  संबंध
 में  मिली-जली  योजनाएं  तंवार  करेगी  ।

 परमाणु  भौषधि  के  प्रध्ययन  को  बढ़ावा  देने  को  योजना

 9224.  भ्री  मुल्लापल्लो  रामचन्व्रन  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परमाणु  रिएक्टर  दुघंटना  की  स्थिति  में  होने  वाले  सम्भावित

 विकिरण  के  चिकित्सकीय  प्रभावों  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  की  परमाणु  औषधि  के  अध्ययन  अनुसंघान  को  बढ़ावा  देने  की  कोई

 ग्रोजना  है  ?



 सिशित  उत्तर  6  1989

 विज्ञाम  भौर  प्रौद्योगिको  भम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  महासागर  परमाण  ऊर्जा

 इलेक्ट्रालिको  झौर  झस्तरिक्ष  विभाणों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  झार०  :  ओर  (er)
 ऊर्मा  विभाग  के  वेशानिक  इस  संबंध  में  अपने  को  अवगत  रखते  हैं  कि  परमाणु

 में  हो  सकने  वाली  दुघंटनाओं  तथा  उनके  परिणामस्वरूप  फंल  सकने  वाले  विकिरण  की  अप्रत्याक्षित

 स्थिति  उत्पन्न  होने  पर  चिकित्सा  सम्बन्धी  देखभाल  के  लिए  क्या  करना  आवश्यक

 सरकार  ने  न्यूक्लियर  चिकित्सा
 के

 क्षेत्र  में  अमुसंघान  और  विकास  कार्य

 निदान  और  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  न्यूक्लियर  ओऔषधों  के  अनुप्रयोग  का  पता  लगाने  और

 फिजिशियनों  और  तकनीषज्ञों  के  लिए  न्यूक्लियर  चिकित्सा  संबंधी  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों

 की  व्यवस्था  करने  के  उद्द  श्थ  से  दिल्ली  में  इंग्टी  ट्यूट  आफ  न्यूक्लियर  मेडिसिन  एण्ड  इलाइड  साइंस

 की  तथा  बम्बई  में  एक  विकिरण  चिकित्सा  केन्द्र  की  स्थापना  की  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने

 अनेक  विकिरण  भेषज्ञों  के  उत्पादन  के  लिए  न्यू  बाम्बें  मे ंआइसोफार्म  की  और  अस्पतालों  को  इन

 विकिरण  भेषज्ञों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  दिल्ली  तथा  डिब्रूगढ़  में  क्षेत्रीय  वितरण  केन्द्रों

 की  स्थापना  की  है  ।

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  धनराशि  नियतन  सम्बन्धी  मानदंड

 9225.  भरी  मुल्लापल्लो  रामचखन  :  क्या  योजना  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  प्रतिवर्ष  राज्यवार  धनराशि  का  नियतन
 करने  के  सम्बन्ध  में  कौन  से  मानदंड  निर्धारित  किये  गए  और

 क्या  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  अधिक  संख्या  वाले  राज्यों  को  अन्य  राज्यों
 की  तुलना  में  अधिक  धनराशि  आवंटित  की  जाती  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 सुख  :  ओर  समेकित  ग्रामीण  विकास  कारयंक्रम  के  घनराशियों  के  राज्यवार
 वाधषिक  आवंटन  के  निर्धारण  का  मुख्यतः  गरीबी  के  परिणाम  पर  निर्भर  करता
 सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  50  प्रतिशत  आवंटन  गरीबी  के  परिमाण  पर  तथा  50
 प्रतिशत  खंडों  की  संख्या  के  आधार  पर  किया  गया  ।  1987-88  के  दोरान  दो  तिहाई  धनराशि  क
 आवंटन  गरीबी  के  परिमाण  तथा  एक  तिहाई  राशि  का  आवंटन  खंडों  की  संख्या  के आघार  पर
 किया  गया  है  ।

 भारतीय  भ्रौद्योगिक  ऋण  भ्रौर  पूंजी  निवेश  निगम  का  रुग्ण  एककों  को  सक्षम
 बनाने  का  प्रस्ताव

 9226.  श्री  मुल्लापल्लो  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  केरल  में
 विद्य  मान  उन  रुग्ण  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  पूंजी  निवेश
 निगम  ने  पुनः  सक्षम  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश

 निगम  उन  एककों
 के  पनरुद्धार  के  लिए  मिली  जुर्ल  योजनाएं  त॑ंयार  करता  है  जिनमें  उसकी  अग्रणी

 [  संस्थागत  जिम्मेदारियां  होती  हैँ  ।
 निगम  ने  बताया  है  कि  केरल  राज्य  में  उसने  मंसस॑  मियर  टायसं
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 लि०  और  मेंससे  केरल  हल क्ट्रिक  लंम्प्स  वक्स  नामक  दो  एककों  के  बारे  में  उपयुक्त  मिली-जुली
 योजनाएं  तेयार  की  हैं  जिनका  अम्य  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  द्वारा  अनुमोदन  किया  जाना  तीन

 अन्य  एककों  के  बारे  में  निगम  उनके  अथंक्षम  पहलुओं  पर  विचार  कर  रहा

 बिक  मंत्री  की  मज़ब्र  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बंठक

 9227.  डा०  बी०  बेंकठेश  :  क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  वित्त  मंत्री  ने  1987  में  देश  के  मजदूर  संघों  के  अग्रणी  नेतांओं  के  साथ
 बैठक  की

 यदि  तो  बैठक  में  किन-किन  विषयों  पर  बातचीत  की

 क्या  उद्योगों  के आधुनिकीकरण  में  मजदूर  संधों  को  श।मिल  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  और  वित्त  मंत्री  ने  मजदूर  संघों  के  नेताओं  विभिन्न

 हितों  के  प्रतिनिधियों  के  वर्ष  1987-88  के  वजट  को  तंयार  करने  के  संदर्भ  में  अथंव्यवस्था
 की  स्थिति  पर  उनके  विचार  प्राप्त  करने  के  लिए  बंठक  मजदूर  संघों  के  नेताओं  ने  अर्थ
 व्यवस्था  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  अपने  विचार  प्रकट  किए  ।

 और  औद्योगिक  विवाद  1947  में  ओर  1957  में  हुए  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन  के  सत्र  में  स्वीकार  किए  गये  युक्तिकरण  सम्बन्धी  आदर्श  समभौते  में
 श्रमिकों  के  हितों  के  संरक्षण  के  साथ-साथ  युक्तिकरण  आदि  के  कारण  होने  वाले  किसी  भी
 बर्तन  की  दिल्या  में  कामिकों  अथवा  श्रमिक  संघों  के  लिए  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  के  उपबंध  हैं  ।

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  अपनाई  गई  प्रशासनिक  व्यवस्था  भी  जिसे  1984  में  सरल  बनाया  गया

 कम्प्यूटरों  के  आयात  की  दक्षा  श्रमिकों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान

 करती  है  ।

 बेकों  के  श्रधिकारियों  को  सबारो  मत्ता

 9228.  डा०  बी०  बेंकटेक्ष  :

 श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :

 क्या  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  समान  वेतनमानों  के  अधिकारियों  की  सवारी  भत्ते

 के  भुगतान  पर  किए  गये  व्यय  की  के  लिए  पात्रता  तथा  उसकी  राशि  के  बारे

 में  समानता  नहीं

 सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  विभिन्न  वेतनमानों  के अधिकारियों  को  सवारी  भत्ते  के  लिए

 पात्रता  और  उन्हें  देय  राशि  सम्बन्धी  नियम  क्या  और
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 सरकार  ने  सभी  राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  समान  वेतनमानों  बाले  अधिकारियों  को  सवारी
 भत्ते  पर  किये  गये  व्यय  की  में  समानता  लाने  हेसलु  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 विश  मंतालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  :  से  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के
 कारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सवारी  भत्ते  की  अदायगी  की  व्यवस्था  नहीं  राष्द्रीयकृत

 का  रबार  के  हित  में  अधिकारियों  द्वारा  सवारी  पर  किए  गये  वास्तविक  खर्च  की  मासिक

 आधार  पर  एक  मुद्दत  प्रतिपूति  करते  भारतीय  रिजव  बंक  संघ  ने  अधिकारियों  की  सवारी

 देने  के  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  सम्मुल्न  एक  योजना  रखी  इस  योजना

 अधिका  रियों  के  ग्रेड  के  अनुसार  100  रुपये  से  150  रुपये  प्रति  मास  के  हिसाब  से  उन

 अधिका  रियों  की  प्रतिपूर्ति  की  जायेगी  जिनके  पास  अपने  वाहन  नहीं  जिन  अधिकारियों  के  पास

 अपने  वाहन  हैं  वे  125  रुपये  से  350  रुपये  तक  प्रति  मास  के  हिसाब  से  या  प्रति  मास  20  लीटर
 से  70  लीटर  तक  पेट्रोल  की  लागत  के  हिसाब  से  अपने  कर  क्षेत्र  तथा  ग्रे  ड/वितनमान  के  अनुसार

 प्रतिपूर्ति  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 स्टेट  बेंक  झ्राफ  इंदोर  के  श्रधिकारियों  का  स्थानांतरण

 9229.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  बिका  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ते  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  के  प्रधान  कार्यालय  में  कायंरत

 वरिष्ठ  अधिकारियों  को  स्थानान्तरित  करने  के  आदेश  जारी  किये  :

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  को  अन्य  बेकों  में  कब  तक  स्थानान्तरित  कर  दिया

 उक्त  बंक  द्वारा  सरकार  के  आदेझ्षों  का  अब  तक  अनुपालन  न  करने  के  क्या  कारण
 और

 क्या  सरकार  का  इन  मामलों  में  कायंवाही  करने  का  विचार  और  यदि  तो
 कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  नहीं  ।

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 भव

 प्रमुसुचित  जातियों/प्रनुसुचित  जनजातियों  के  भ्रस्थायी  कर्मचारियों  का  स्थायी  संवर्ग  में  बिलय

 9230,  श्री  एस०  तंगराजु  :  क्या  बिक्ष  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  बेंक  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  अस्थायी
 स्टाफ  कर्म  चारियों

 का  जो  250  दिन  से  अधिक  समय  तक  कार्य  कर  कर  घुके  स्थायी  संवर्ग  में

 विलय  करने  पर  विचार  कर  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारਂ
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 ल्ज्ज्  कल

 क्या  ग्रह  तत्संबंधी  सरकार  की  नीति  के  अनु

 इस  बारे  में  कौन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  भन््त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  जनादंन  :  से  इंडियन  बैक  ने

 सूचित  किया  है  कि  बंक  में  अधीनस्थ  कर्मचारियों  की  नियमित  आधार  पर  भर्ती  छद्री  रिक्तियों
 के  जिनकी  सूची  द्वारा  बंक  जिलावार  रखी  जाती  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  भेजे  गए
 उम्मीदवारों  के  पंनलों  में  से.की  जाती  बँक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  पिछली  बकाया  को  समाप्त  करने  के  उहं  श्य  से  उसने  अपने  सभी  भंचल
 कार्यालयों  को  (1)  छुट्टी  रिक्तियों  के  वास्ते  अनुमोदित/रखे  गए  उम्मीदवारों  के  पैनल  में  उपलब्ध

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  यदि  आवश्यक  तो  सामान्य
 उम्मीदवारों  की  वरिष्ठता  को  नजरअन्दाज  भ्रधीनस्थ  संवर्ग  के  पदों  को  जल्दी  से  भरने  और
 (2)  यदि  वतंमान  पंनलों  में  पर्याप्त  संख्या  में  आरक्षित  श्रेणियों  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  न
 तो  सम्बद्ध  रोजगार  कार्यालयों  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की

 ई  सूचियां  मंगाने  के लिए  आवश्यक  निर्देश  दे  दिए  हैं  ।

 पश्चिम  जमंनी  से  सहायता

 9231.  श्री  पो७०  ध्लार०  एस०  बेंकटेशन  :

 करो  एल०  एम०  गुरड़डी  :
 भ्रो  जी०  एस०  बसवराजु  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987  के  दोरान  पश्चिम  ज  म॑ंनी  से  किसी  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में

 सहमति  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्राप्त  होने  वाली  इस  सहायता  से
 किन  परियोजनाओं  में  घन  लगाया  जाएगा  ?

 पंद्रोलियम  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तया  बिक्ष  मंत्रालस  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  दर्त  :  हां  ।

 नई  दिल्ली  में  9  1987  को  निष्पन्न  भारत-जर्मन  संघीय  गणराज्य  की  वाधिब
 वित्तीय  वार्ता  के  दोरांन  यह  तय  हुआ  था  कि  जर्मन  संघीय  गणराज्य  सरकार  1987  में  वित्तीय
 सहयोग  के  लिए  3950  लाख  डंयशमाक  की  राशि  और  तकनीकी  सहायता  के  लिए  390  लाख

 ड्यूशमार्क  की  राशि  उपलब्ध  उपर्यक्त  वित्तीय  सहयोग  की  राशि  तथा  पृवव॑वर्ती  वर्षों  के

 आवंटनों  की  357  लाख  ड्यूहामार्क  की  अग्र॑णीत  एवं  अप्रयुक्त  राध्षि  से  वित्त  पोषित  की  जाने
 बाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  सामान्य  बस्तु
 सहायता  450  लाख  ड्यूशमार्क

 (४)  पूंजीगत  वस्तुएं  600
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 (iii)  ओद्योगिक  विकास  बैंक  600

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  300.

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  300

 (iv)  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  स्थानीय  लागत  सहायता  800  लाख  ड्यूहामार्क

 156  लाख  ड्यूझमार्क
 डी०  एफ०  सी०  250

 जलपूर्ति/ब्लैक  बोर्ड  योजना  कायंक्रम  400  लाख  ड्यूशमार्क

 (५)  मिश्चित  वित्त  व्यवस्था  परियोजनाएं  1857  लाख  ड्यूबामार्क

 ह

 कोयला  500  लाख  ड्यूशमार्क

 कम्पांइड  साकिल  पावर  स्टेशन
 उ०  मा०  प्राप्ति  संयंत्र  )  752  लाख  ड्यूशमार्क

 नेवेली  500  लाख  ड्यूशमार्क
 के  लिए  विद्युत  केन्द्र  कोयला  परियोजना  विषयक

 शुष्क  बेनिफिशियशेन  लाख  ड्यूशमार्क
 टमिनल  वकक्से  विश्तपोषण  )  5  लाख  ड्यूहामार्क

 कलज्क

 जोड़  4307  लाख  ड्यूशमार्क

 तकनीकी  सहायता  के  अन्तर्गत  आवंटित  390  लाख  ड्यूशमार्क  की  राक्षि  में  से  वित्तपोषित
 की

 जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार ड्यूशमार्क ) दूल रूप लुधियाना 20 « अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर आर० एल» ) 36 +--समुद्रीय इंजीनियरी मद्रास 60 भई परियोजनाएं आई० टी० भद्गास चार नए एककों का संवर्धन संवर्धन 50 भौतिक विज्ञान दिल्ली ने मापतौल के राष्ट्रीय मानकों का संवर्धन 80 390 लाख ड्यूशमार्क 92
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 तमिलनाडु  में  इलक्ट्रानिको  उद्योग  समूह  को  स्थापना

 9232.  भी  पी०  झ्लार०  एस०  वे  कठेझस  :  क्या  प्रधान  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  एक  इलेकक््ट्रानिकी  उद्योग  समूह  की
 स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  मंजुरी  हेतु  भेआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  भ्ौर  प्रंतरिक्ष  विभोगों  में  राज्य  मंत्रो  के०  प्लार०  :  जी

 श्रएन  ही  नहीं

 तमिलनाडु  में  बेक

 9233.  भी  पी०  झार०  एस०  बेंकटेशन  :  क्या  बितत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  कितने  बेक  और

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उनके  कारोबार  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने
 बताया  है  कि  तमिलनाडु  के  विभिन्न  जिलों  में  चार  बंकों  अर्थात्  केनरा  इंडियन  ओवरसीज
 बंक  और  भारतीय  स्टेट  बैक  की  अग्रणी  जिम्मेदारी  है  ।

 वर्ष  1985-86  के  तमिलनाडु  में  अग्रणी  बेकों  वर्ष  1985-90  की  शाखा

 लाइसेंसिंग  नीति  में  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  शाखाएं  खोलने  के  लिए  पात्र  ग्रामीण  और

 शहरी  केन्द्रों  का  पता  लगाने  के  वास्ते  अग्रणी  बंक  समूह  गठित  दिए  जिला  परामरशंदात्री

 समितियों  की  बंठकों  का  आयोजन  वर्ष  1986  की  वार्षिक  काये  योजना  तंयार  करने  के

 लिए  उपाय  दिए  और  तमिलनाडु  में  ग्रामीण  अथं-व्यवस्था  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  सभी  ऋण  दात्री  संस्थाओं  के  प्रयासों  का  समन्वय  करने  के  लिए  नेतृत्व  प्रदान

 किया  ।

 ध्रंटाकंटिक  क्षेत्र  स ेकिल  मछली  प्राप्त  करना

 9234.  भीसती  किशोरी  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारतीय  प्रंटाकंटिक  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  भ्रंटाकंटिक  क्षेत्र  सै  क्रिल

 प्रछल्ली  प्राप्त  करने  का  कार्यक्रम

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए
 क्या  ऐसा  कैवल  अनुसंधान  कार्यों  क ेलिए  था  या  वाणिज्यिक  बिक्री  के  और

 यदि  यह  वाणिज्यिक  बिक्री  के  लिए  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  आधिक  १ह५ओं
 की  जांच  की  है  ?

 विज्ञान  शौर  प्रौज्योगिको  भंतालय  में  राम्य  मंत्री  तथा  महास्तागर  परमाणु

 श्र
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 इलेक्ट्रानिकी  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कें०  भ्रार०  :  और
 जी  श्रीमान  ।  क्रिल  मछली  पर  वैज्ञानिक  अनुसंधान  काय॑  हाथ  में  लिया  गया  है  और  पिछले
 अभियानों  के  दौरान  क्रिल  के  प

 बनाबट  आदि  पर
 उपयोगी  वैज्ञानिक  आंकड़े  एकत्रित  किए  गए  हैं  ।

 ः

 एकत्रित  किए  गए  क्रिल  मछली  के  नमूने  यूरंतया  अनुसंधान  के  प्रयोजनों  के
 लिए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इंडियन  टोबेको  कम्पतो  लिसिटेड  पर  उत्पाद  शुल्क  को  बकाया  राशि

 9235.  श्री  चिस्तामणि  जेना  :

 श्रो  मोहम्मद  महफ्ज  भझलो  खां  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करंगे  कि  :

 मैससे  इंडियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  पर  उत्पादन  शुल्क  के  कुल  कितने  मामले  हैं
 और  31  1986  की  स्थिति  के  अनुसार  इंडियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  पर  उत्पाद  घुल्क

 कुल  कितनी  राशि  बकाया

 क्या  मैसस  इंडियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  ने  कुछ  मामलों  में  रोकादेश  प्राप्त

 किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  रोकादेशों  को  रद्द  करने  के  लिए  और  मेंससं  इंडियन  टोबेको
 कम्पनी  लिमिटेड  से  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  31.3:1986  की

 स्थिति  के  विभिन्न  प्राधिकरणों  और  न्यायालयों  में  बिभिन्न  अवस्थाओं  में  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  के  ऐसे  लगभग  29  मामले  बकाया  पड़े  हुए  थे  जिनमें  मंसर्जं  आई०  टी०  सी०  ग्रस्त

 है  और  स्थान  आदेशों  द्वास  प्रभावित  वरतंमान  मूल्यांकन  तथा  अन्य  निर्धारण  सिद्धान्तों

 को  अन्तिम  रूप  म  दिए  जाने  की  दृष्टि  से  उत्पादन  शुल्क  की  बकाया  राश्नि  की  मात्रा  सही  रूप  से

 नहीं  श्रताई  जा  सकती  है  ।

 यह  सच  है  कि  मंसर्ज  आई०  टी०  सीं०  लि०  ने  थर्मीकरण  आदि  से  संबंधित

 मामलों  पर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  किए  सरकार  ने  स्थगन  आदेझ्यों  को  निरस्त  कराने  और

 कम्पनी  से  उत्पादन  शुल्क  वसूल  करने  के  लिए  समय-समय  पर  प्रशासनिक  तथा  अन्य

 जिन्हें  आवश्यक  समझा  किए  हैं  ।
 .

 झायकर  को  वापसी  में  बिलस्वय  होने  पर  व्याज  का  भुगतान  .

 9236.  भी  बलबस्त  सिंह  राभूवालिया :  क्या  जि  मंत्री  वह  क्ताले  कीं  कृपा"करेंगे  कि  :



 1909  )  लिक्षित

 कया  को  आयकर  की  वापसी  में  अनावष्यक  विलम्ब  होने  पर  ब्याज  का

 भुगतान  करना  पड़ता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  इसके  लिए  ब्याज  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  कितनी

 घनराशि  का  भुगतान  क्रिया

 क्या  सरकार  ने  आयकर  की  वापसी  में  होने  वाले  विलम्ब  के  कारणों  की  जांच

 की  ओर

 यदि  तो  इस  सबंध  मे  कोन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  से  सूचना  तुरन्त
 उपलब्ध  नहीं

 है  और  प्राप्च्न  होते  ही  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 प्रफ्रोको  देशों  को  सहायता

 9237.  श्री  बनवारी  लाल  बेरबा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 t

 भारत  ने  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  अफ्रीकी  विकास  अफ्रीकी
 बंक  और  अफ्रीकी  कोष  तथा  कोलम्बो  योजना  तथा  विशेष  राष्ट्र  मण्डल  अफ्रीकी  सहायता

 योजना  के  लिए  विदेश  सहायता  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी

 भारत  ने  वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  विभिन्न  विकासझक्षील  देशों  को  विदेश

 सहायता  ओर  के  रूप  कितनी  शशि  दी  और

 है इन  ऋणों  ओर  अनुदानों  को  शत  क्या  हैं  !

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रह्म  :  यह  विवरण  संलग्न  से

 विवरण

 1985-86  1986-87

 भारत  द्वारा  निम्नलिल्लित  को  दी  गई  राशि  :  रुपये  मे ं)
 अफ्रीका  विकास  निधि  3.38  3.84

 अफ्रीका  विकास  बेंक  0.54  ९  0.54

 अफ्रीका  निधि  ष्यून्य  धन्य
 कोलम्बो  योजना  0.53  1.00

 विशेष  राष्ट्रमण्डलीय  अफ्रीका  सहायता  0.25  0.45

 भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों/बस्तुगत  उधारों  की  राशि

 1985-86
 '

 (1)  वियतनाम  50,000  टन  भेहूं  (8.29  करोड़
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 (ii)  भूटान  22.26  करोड़  रुपये

 (7)  वियतनाम  1.00,000  टन  गेहूं  19.00  करोड़  रुपये
 15.00  करोड़  लगभग

 (४)  मारीशस  5.00  करोड़  रुपये

 (iii)  निकाराग्रुबआा  12.50  करोड़  रुपए

 (iv)  नेपाल  25.00  करोड़  रुपये

 (५)  भूटान  17.95  करोड़  रुपये

 2.  भारत  द्वारा  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  राशि  :

 1985-86  1986-87
 रुपये

 (४)  बंगला  देश  1.01  0.35

 (1)  भूटान  42-12  60.03

 (iii)  नेपाल  19.14  9.44

 (४५)  अफ्रीकी  देशों  का  संगठन  12.00  --

 झाई०  टी०  ई०  सो०  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  :

 प्रफ्रोको  देश

 (1)  मारीशस  1.10  0.35

 (ii)  सेशैल्स  0.01  0.02

 (४1)  तंजानिया  0.07  0.14

 (iv)  जाम्बिया  0.05  0.05

 (५)  जिम्बाबे  0.03  0.05

 (५)  अन्य  अफ्रीकी  देश  0.51  0.74

 एपियाई  देश

 (1)  अफगानिस्तान  0:90  2-00

 (1)  कम्पूचिया  0.01  0.30

 (४४)  लाजोस  0.29  0-45
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 (४)  वियतनाम  0.22  0.55

 (५)  यमन  गणराज्य  0.06  0.20

 मालद्वीप  0.03  0.12

 श्रीलंका  0.68  0.50

 (viii)  अन्य  एशियाई  देह  0.14  0.35

 खाड़ी  और  मध्य  पूर्व  के  देश  0.11  0.26

 फिजी  ओर  दक्षिण  प्रशान्त  द्वीप  समूह  0.03  0.05

 लेटिन  अमरीका  और  कैरेबियन  देश  0.06  0.05

 रक्षा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  2.62  1.50

 विशिष्टि  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  0.35  0.65

 पहुपक्षीय  ई०सी०ए०  0.26  0.06

 साके  0.25  0.44

 ए०एफण्डी०्बी ०  0:03  0.02

 (5)  एस०ए०डी०सी०सी०  न  0.10

 (5)  एन०एन०सी/स्वापो  ज८  0.05

 उधारों  झौर  प्रनुशानों  को  शत

 1.  1985-86

 (i)  वियतनाम  :  वियतनाम  को  दिए  गए  दिनांक  26.7.1985  985  के  50,000  मी०  टन  के

 गेह  ऋण  के  बदले  वियतनाम  सरकार  भारत  द्वारा  वियतनाम  को  गेहूं  की  गई  नौतल  पयंन््त

 शुल्क  सुपुरदंगी  के  सम्बन्ध  में  वहन  की  गई  अतिरिक्त  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  मात्रा  पर

 विचार  करते  हुए  55,000  टन  गेहूं  की  वापसी  अदायगी  करेगी  ।  प्रतिस्थापन  द्वारा  गेहूं  की  वापसी

 अम्तिम  जहाजी  लदान  के  पूरा  होने  के  4  वर्षों  के  पदहचात  आरम्भ  होगी  और  उसके  बाद  के

 महीने  की  अवधि  में  पूरी  होगी  ।

 i)  भूटान  :  चूखा  पन  बिजली  परियोजना  के  लिए  दिए  गए  ऋण  की  राशि  पर  ब्याज

 5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  और  3  बर्षों  की  रियायती  अवधि  सहित  इसकी  अदायगी  15  वर्षों  में  की

 जाएगी  ।

 2.  1986-87

 (7).  बियतनास  :  15.5.1986  को  वियतनाम  सरकार  को  दिए  गए  100,000  टन  के  गेहूं
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 ऋणा  के  बदले  1,10,000  टन  गेहूं  वापस  किया  जाएगा
 ।

 प्रतिस्थापन  के  रूप  से  गेहूं  की  सुपुर्दगी

 अन्तिम  जहाजी  लदान  के  पूरा  होने  के  पांच  वर्षों  के
 पश्चात  शुरू  होगी  इस  अवधि  की  गणना  1986

 और  1987  के  वर्षों  में  की  गई  पूर्ति  के  लिए  अलग-अलग  की  जाएगी  और  उसके  पद्चात  महीने

 की  अवधि  में  पुरी  हो  जाएगी  ।

 (ii)  मारीक्षस  :  5.7.1986  को  म।रीशस  सरकार  को  दिए  गए  5  करोड़  रुपए  के  ऋण  पर

 ब्याज  5  पूंजीगत  सामान  के  लिए  (3.75  करोड़  52%  प्रतिवर्ष  है  जिसकी  अदायगी  3  वर्षों

 की  ऋण  स्थगन  अवधि  सहित  15  वर्षों  में  की  जाएगी  ।  ऋण  के  उपभोक्ता  सामान  के  भाग  (1.25

 करोड़  पर  ब्याज  दर  9  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  जिसकी  अदायगी  2  वर्षों  की  ऋण  स्थगन  अवधि

 सहित  4  वर्षों  में  की  जाएगी  ।

 (४1)  निकारागुझा  :  निकारागुआ  की  सरकार  को  11.9.1986  को  दिए  गये  12.50  करोड़

 रुपए  के  ऋणा  पर  ब्याज  दर  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  और  उसकी  वापसी  अदायगी  5  वर्षों  की  ऋण

 स्थगन  अवधि  15  वर्षों  में  की  जाएगी  ।

 (iv)  वियतनाम  :  वियतनाम  की  सरकार  को  12.1.87  को  दिए  गए  15  करोड़  रुपये  के

 ऋणा  पर  ब्याज  दर  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  है  और  4  वर्षों  की  ऋण  स्थगन  अवधि  सहित  14  वर्षों  में

 इसकी  वापसी  अदायगी  की

 (५)  भूटान  :  बूला  पन  बिजली  परियोजना  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  राशि  पर

 5  प्रतिष्ात  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  और  3  वर्षों  की  रियायती  अवधि  सहित  इसकी  अदायगी

 15  वर्षों  में  की  जाएगी  ।

 (vi)  नेपाल  :  आरम्भ  में  1985  में  15  करोड़  रुपए  का  समर्थन  ऋण  दिया

 गया  था  जिसकी  अदायगी  तीन  महीनों  में  की  जानी  थी  ।  इसके  पश्चात  1986  में  इस

 बात  पर  सहमति  हो  गई  कि  ऋण  की  सीमा  को  बढ़ाकर  25  करोड़  रुपये  कर  दिया  और
 अदायगी  की  अवधि  में  छः  महीने  की  वृद्धि  कर  दी  जाए  तथा  ऋण  को  परिक्रामी  उधार  बना  दिया

 विद्यमान  करार  1987  तक  के  लिए  है  ।

 3.  अनुदानों  से  सम्बद्ध  कोई  शर्ते  नहीं  हैं  ।

 केख  द्वारा  राज्यों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रदान  करने  के  विद्या-निर्देत

 92,38.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सर  कारों  को  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  क्षेत्र  में  सर्वोत्तम  कार्ये
 करने  के  लिये  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रदान  करने  के  लिये  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 और
 यदि  तो  वर्ष  1986-87  में  राज्यों  द्वारा  दिये  गये  पुरस्कार  का  ब्यौरा  क्या

 र्

 इन  पुरस्कारों  का  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  संबंधी  गतिविधियों को  बढ़ावा
 मिलने  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 ॥
 कण

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न
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 विवरण

 भारत  कल्याण  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  प्रति  वर्ष  निम्नलिखित

 श्रेणियों  के  विकलांगों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रदान  करता  है  :

 (1)  विकलांगों  के  नियोक्ता

 (2)  विकलांग  कमंचारी

 (3)  विकलांगों  के  नियोजन  अधिकारी

 (4)  विकलांगों  के  कल्याण  में  कार्यरत  और

 (5)  विकलांगों  की  भलाई  के  लिए  कार्यरत  व्यक्ति  विशेष  ।

 2.  सामान्यतः  कल्यारणा  मंत्रालय  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  इन  पुरस्कारों  के

 व्यक्तितयों  एवं  संस्थाओं  के  संबंध  में  सिफारिशें  करने  तथा  उन्हें  भेजने  के  लिये  अनुरोध  करता
 विशेष  मामलों  में  सीधे  नामजदगी  पर  भी  विचार  किया  जाता

 3.  चयन  करने  हेतु  निम्न  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।

 (1)  नियोक्ता

 नियोक््ताओं  का  चयन  निम्नलिखित  मानदण्डों  के  आधार  पर  किया  जाता

 कि  किसी  प्रतिष्ठान  में  कम  से  कम  2%  तथा  न्यूनतम  3  व्यक्ति  बिकलांग  हों  ।

 बड़े  प्रतिष्ठानों  में  जहां  ।5  या  उससे  अधिक  विकलांग  व्यक्ति  कार्यरत  हों  वहां  2%
 की  शर्त  को  लागू  करने  पर  जोर  न  दिया

 जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  मशीनरी  में  मामूली  समायोजन  किया  गया

 कि  विकलांग  करमंचारियों  के  बेतन  की  दर  सहित  सेवा  की  वह्दी  शर्तो ंहों  जो  अन्य

 कर्मचारियों  के  लिए  हैं  ।

 <  कि  नियोक्ताओं  ने  विकलांगों  की  समस्याओं  पर  सहानुभूति  मूलक  विवेक  प्रदर्शित
 किया  है  तथा

 (2)  कर्मचारी

 कमंचारियों  तथा  स्व-रोजगार  व्यक्तियों  का  निम्नलिखित  मानदण्डों  के  आधार  पर

 कन  किया  जाता  है  :-

 उत्पादन  की

 अनुपस्थिति

 उच्च  अधिकारियों  तथा  सहकर्मियों  के  साथ
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 वास्तविक  संयंत्र  तथा  मशीनरी  में  समन्वय  की  कोई  अधिक  मांग  न

 (2)  स्वतन्त्रता  की
 और

 विकलांकता  की  क्षतिपूर्ति  हेतु  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  की  कोई  अत्यधिक  मांग  न

 (3)  नियोजन  प्रधिकारी  के  लिए

 विकलांगों  के  नियोजन  अधिकारी  के  लिए  निम्नलिखित  मानदण्डों  क ेआधार  पर  मूल्यांकन
 किया  जाता  है  :

 कि  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  उसके
 पास  पंजीकृत  व्यक्तियों  में  स ेकम  से  कम  20%

 व्यक्तियों  को  रोजगार  पर  लगाया  गया  न
 के

 दौरान  तथा  पिछले  वर्ष  के  अन्त  तक  उसके  पास  पंजीकृत
 कारंवाई  सहित  रोजगार  पर  लगाने  का  उत्कृष्ट  और

 कि  नियोजन  अधिकारी  का  व्यवहार  पंजीकृत  विकलांग  व्यक्तियों  के  साथ  अनुकूल

 (4)  संस्थायें

 संस्थाएं  ऐसी  हों  जो  पूर्णातः  सरकार  द्वारा  वित्त  पीषित  न  संस्थाएं  सरकार  से

 सहायता  प्राप्त  हो  या  अन्यथा  संस्थाएं  विकलांगों  के  कल्याण के  क्षेत्र  में  पिछले  5  वर्षों  से  कार्यरत

 हो  और  इस  क्षेत्र  में  अच्छा  कार्य  किया  संस्था  की  स्वतन्त्र  रूप  मे  कायंरत  शाखाएं  भी  इस

 पुरस्कार  को  पाने  की  हकदार  होगी  ।  चयन  काय॑  के  गुणात्मकता  तथा  शामिल  किए  गए
 विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।

 (5)  व्यक्ति  विशेष

 पुरस्कार  हेतु  चयन  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  5  वर्ष
 तक  न्यूनतम  काय  करना  अपेक्षित  संस्थाओं  के  वेतन  भोगी  अधिकारी  चयन  के  पात्र  नहीं

 होंगे  ।  चयन  का  पूर्ण  आधार  व्यक्ति  द्वारा  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  किए  कार्य  की

 त्मकता  तथा  इसके  कल्याण  का  महत्व  ।

 4.  राज्य  सरकारों  द्वारा  कोई  पुरस्कार  नहीं  दिए  अतः  राज्य  सरकारों  द्वारा

 इस  मंत्रालय  से  परामर्श  करने  का  प्र॒इन  ही  नहीं  उठता  ।

 5.  भारत  सरकार  विकलांगों  के  कल्याण के  क्षेत्र  में  1969  से  प्रतिवर्ष  राष्ट्रीय  पुरस्कार
 प्रदान  कर  रही  है  |  इन  पुरस्कारों  से  उत्साहवद्धं  क परिणाम  निकले  हैं  और  विकलांग  व्यक्तियों  को

 सरकारी  और  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  रोजगार  पर  लगाने  के  लिए  नियोक्ताओं  को  प्रोत्साहन
 मिलता  इससे  विकलांग  कम  चारियों  को  अपने  उत्कृष्ट  कार्य  करने  के  लिए  पारिश्रमिक  और

 मान्यता  प्राप्त  करते  हुए  कुशलतापूर्वक  कार्य  करने  के  लिए
 भी  प्रोत्साहन  मिलता
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 ीतीतलीलीदकीलतल3-_ौन  भी  ++  —

 विफोय  संस्थाश्रों  द्वारा  बांड  जारो  किया  जाना

 9239.  भरी  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  बिक्त  मन्त्रो  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  कुछ  विल्तोय  संस्थाओं/निगमों  ने  वर्ष  1986-87  के  दोरान  बांड  जारी

 किए

 यदि  तो  विभिन्न  वित्तीय  संस्थाओं/निगमों  ने  उपर्युक्त  वित्त  वर्ष  के  दौरान  बांड

 जारी  करके  कुल  कितनी  राशि  एकत्र  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारो  )  :  से  पूंजी  बाजारਂ
 और  पूंजी  बाजारਂ  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  वित्तीय  संस्थाओं
 द्वारा  जारी  किए  गए  बांडों  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 उत्पाद  शुल्क  भ्रपणंचन  के  लिए  कारण  बताप्ो  नोटिस  विया  जाता

 9240.  भी  राम  समगत  पासवान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  1987  तक  की  अवधि  के  दौरान  600  करोड़  रुपये  से  अधिक
 के  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  के  लिये  कितनी  कम्पनियों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये

 गए  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  ने  बिदेक्षी  मुद्रा  बिनियम  अधिनियम
 के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  803.78  करोड़  रुपये  के  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  के  तथाकथित  अपवंचन  के  लिए  मंसस  इंडियन  टोबेको  कम्पनी  तथा  सात  अभय
 सिप्ने  ट  निर्माता  कम्पनियों  को  दितांक  27.3.1987  को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया
 गया  1987  को  अवधि  के  दोरान  600  करोड़  रु०  से  अधिक  की  राशि  के
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  का  अपवंचन  किये  जाने  के  लिए  किसी  अन्य  मामले  में  कोई  कारण  बताओ
 नोटिस  जारी  नहीं  किया  गया

 1987  की  अवधि  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम
 1973  के  उपबन्धों  के  कथित  उल्लंघन  के  लिए  विभिन्न  कम्पनियों  को  70  कारण  बताओ  नोटिस
 जारी  किये  गए

 टिकाऊ  उपमोक्ता  बस्तुप्नों  की  खरोद  के  लिए  बंक  ऋण

 9241.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 क्या  बेंकों  द्वारा  टिकाऊ  उपभोक्ता  वस्तुएं  खरीदने  के  लिये  वित्त  पोषण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  उनकी  मांग  बढ़

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  टिकाऊ  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  मांग  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनावंन  :  से  चंकि  बंक  श््ण
 का  उपयोग  मुख्यतः  उत्पादक  प्रयोजनों  के  वित्त  पोषण  के  लिये  किया  जाना  होता  है  इसलिए
 विशेष  रूप  से  टिकाऊ  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  खरीद  के  लिए  घनराद्षियां  निर्धा  करने  के
 बैंकों  से कहना  उचित  नहीं  होगा  ।  धनराशियों  की  उपलब्धता  और  म  मले  के
 के  आधार  पर  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  वित्त  पोषण  करने  पर  बैंकों  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 प्रास्प्र  प्रदेश  का  बन  क्षेत्र

 9242.  श्री  बो०  तुलसो  रास  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ।  1960  और  1  1987  को  आमन्ध्र  प्रदेश  का  वन  क्षेत्र कितना
 '
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 लिखित  उत्तर  6  1987

 वन  भूमि  को  रेल/सड़क,  सित्राई  और  वनरोपण  जंसे  विकास  कार्यों  में

 उपयोग  किये  जाने  से  उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  कितने  प्रतिशत  व  को  हानि/लाभ

 वन  रोपण  कार्यक्रम  द्वारा  और  अधिक  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कौन  से  कदम
 पे

 उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  और

 1  1960  और  1987  को  वन  क्षेत्र  का  अनुमान  लगाने
 के

 लिए  कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  इसलिए  इस  अवधि  के  दौरान  वन  क्षेत्र  की  क्षति/वृद्धि  की  प्रतिशतता

 का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाओं  सहित  योजनागत  स्कीमों

 के  तहत  वनरोपण  प्रयासों  को  तीग्न  करने  के  राज्य  सरकार  का  पोड़  क्षेत्रों  के सुधार
 और  मशीनी  पौधरोपण  के  लिए  दो  नई  स्कीमें  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 युवा  वेशानिकों  झौर  प्रनुसंघान  भ्रध्येताभों  हारा  प्रवर्शन

 9243.  भी  एच  एम  नन््जे  गौडा  :

 श्री  एस०  एम०  गुरड़डी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युवा  वैज्ञानिकों  और  अनुसंघान  अध्येताओं  ने  बेहतर  वेतन  दिये  जाने  और

 सेवा  छर्तों  में  सुधार  किये  जाने  की  मांग  की  है

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  कया  हैं  न

 क्या  उन्होने  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किय  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  ने  उनकी  मांगों  को  कहां  तक
 स्वीकार  किया  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रासिको  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  जी

 युवा  वेज्ञानिकों  की  मुख्य  मांगों  का  संबंध  निम्न  से  है  :

 1.  अनुसंधान  फंलोशिप  में  वृद्धि  के  लिए  संशोधन  ।

 2.  अनुसंधान  वंज्ञानिकों  के  लिए  संशोधित  वेतनमान  को  लागू  करना  ।

 3«  सेवा  छ्षर्तों  ओर  काये  करने  की  रि  सुधार  करना ।

 4.  एक  संगठित  अनुसंधान  सेवा  की  स्थापना  ।

 5.  राष्ट्रीय  नीति  और  आयोजना  निर्माण  में  युवा  वंज्ञानिकों  का  प्रतिनिधित्व  ।
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 16  1909  )  लिखित  उत्तर

 जयन+े  ह्रण्ा््ग्ग्ग्म्ग्ममग्ग्णग्ग्गा

 जी  युवा  वेजश्ञानिकों  और  अनुसंधान  छात्रों  की  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  तथा
 स्नातकोत्तर  स्कूल  छात्र  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  सरकार  को  मांग-पत्र  प्रस्तुत
 किया

 मांग  पत्र  में  युवा  वैज्ञानिकों  की  वही  मांगें  हैं  जो  उपरोक्त  में  दी  गई
 सरकार  उनके  प्रार्थना  पत्र  पर  उचित  विचार  कर  रही

 राष्ट्रीय  उच्चानों  झौर  प्रस््यारण्यों  क ेलिए  धनराशि  का  निर्धारण  *

 9244.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभ्यारण्यों  के
 विकास  के  लिये  धन  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
 1987-88  के  लिये  सभी  राज्य  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  लिए  उद्यानों  के

 विकास  के  लिये  सहायताਂ  और  के  विकास  के  लिए  सहायताਂ  स्क्रीम  के  तहत
 अनुमानित  बजट  130.00  लाख  और  140.00  लाख  रुपये  है  ।

 भारतीय  ग्रौद्योगिक  विक्त  निगम  ह  मंजर  किये  गए  ऋण

 9245.  श्रीमती  श्रयंतो  पटनायक  :  क्या  विक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  कितनी
 राशि  के  ऋण  मंजूर  किये  ओर  वितरित

 क्या  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  मंजूर  ऋणों  की

 संख्या  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम्न  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितनी
 राशि  के  ऋण  मंजूर  और  वितरित  और

 राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :
 से  भारतीय  औद्योगिक

 वित्त  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1994-85  से  1986-87  )
 के  दौरान  उसके  द्वारा  मंजूर  की  गई  और  संवितरित  ऋण  सहायता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 रुपए  मे ं)

 1984-85  1985-86  1986-87

 '  अंजुरिया  संवितरण  मंजूरियां
 संवितरण  संवितरण  मंजूरियां  संवितरण

 357.95  268.47  449.96  398.72  725.40  440.68
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 लिखित  उत्तर  €  1987
 का

 भारतीय  ओऔद्योमिक  वित्त  निगम  द्वारा  वर्ष  1986-97  में  463  परिश्ोजनाओं  के  लिए  ऋण

 मंजूर  किए  गए  थे  जबकि  वर्ष  1985-86  में  3994  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  मंजूर  किए  अए  ये  ।
 भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  1986-87  के  दौरान  मंजूर  की  गई  और  संवितरिद  ऋसख
 सहायता  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 धर्ष  1986-87  के  दौरान  जारतोय  श्रौद्योधिक  चिक्ष  नियम

 स्वीकृत  भौर  संवितरित  ऋण  सहायता  का  राज्य-बार  ह्यौरा

 ।  क्षेत्र... स्वीकृत

 आन्ध्न  प्रदेश  40.2 9

 असम  5.03  3-25

 बिहार  8.26  7.06

 गुजरात  8.26  62-72

 हरियाणा  27.30  62-72

 हिमाचल  प्रदेश  6.26  5-88

 जम्मू  और  कए्मीर  6.26  2.05

 कर्नाटक  23.43  2.05

 केरल  23.43  5.65

 मध्य  प्रदेश  53.08  22.48

 महाराष्ट्र  73.32  69.45

 मेघालय  2.37  0.40

 नागाल॑ण्ड
 न  0.08

 उड़ीसा  न  0.08

 पंजाब  44.65  26.40

 राजस्थान  44.65  25.79

 सिक्किम  0.80  0.55

 तमिलनाडु  25.23  35.82

 त्रिपुरा  28.23  न

 उत्तर  प्रदेश  1.38  —~

 उत्तर



 te  1909  लिखित  उस्तरं

 ज्कश्का  जय  कक बंयाल  19.33  26.52

 अण्डमान  और  निकोवार  द्वीप  समूह  0.05

 अरुणाचल  प्रदेश  =  0.02

 चंडीगढ़  0.75  0.68

 दादर  और  नगर  हवेली  0.65  0.20

 दिल्ली  2-58  3-25

 दमन  और  दीघा  4.32  0.80

 पाण्डिचेरी  5.06  1.64
 ए_7_7य7य7यएखा

 ऋण  कआछ
 बज -+-

 टिप्पणी  :  इस  संवितरणों  में  संदर्भगत  अवधि  से  पहले  दी  गई  मंजूरियों  के  क ेलिए  गए

 भुगतान  शामिल  हैं  ।

 कम्प्यूटरों  के  इस्तेमाल  का  रोजगार  के  भ्रबसरों  पर  प्रभाव

 9246.  श्री  ए०  सी०  पणमुख  :  कया  प्रधान  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उिभिनल  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरों  के  इस्तेमाल  का  .  रोजगार  के  अवसरों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा

 क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  कम्प्यूटरों  के
 इस्तेमाल  के  फारण  इंडियन  डाक  तार  और  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न
 उपक्रमों  में  रोजगार  के  अवसर  कितने  कम  हुए  और

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जिलान  भौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  शौर  प्रस्तरिंक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :

 नहीं  ।

 और  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 तमिलनाड  में  गरीबी  मिवारण  के  लिए  लक्ष्य

 9247.  भी  6०  सौ०  घणमुख  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  अवधि
 के

 दौरान  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा
 से  ऊपर  लाने  कै  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  २  कितने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर
 लागा  गया  है  ?

 A
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 लिखित  उंत्तरें  6  1987
 ली नी  न  न  ——

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 :  सातबीं  पंचवर्षीग्र  योजना  के  दौरान  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  के

 लिए  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तमिलनाडु  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाए  गए  लोगों
 से  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  क्योंक्रि  योजना  आयोग  द्वारा  केवल  उन  वर्षों  के  सम्बन्ध  में

 राज्यवार  अनुमान  तंयार  किए  जाते  जिनमें  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन
 वारिक  उपभोग  व्यय  का  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण  करता  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  इस
 प्रकार  के  दो  सबसे  हाल  के  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण  1977-78  और  1983

 में  किए  गए  इन  दो  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  के  आधार  यह  अनुमान  लगाया  गया
 ड॒  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  जो  1977-78  में  24.4

 मिलियन  घटकर  1983-84  में  20.0  मिलियन  रह

 उत्तर  प्रवेश  में  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  के  प्ंतगंत  ऋण

 9248.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शिक्षित  युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  के  प्रंतगंत  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्न  राष्ट्रीयकृृत  बेंकों  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  दिया  गया  है  और  ऋण
 के  रूप  कितनी  धनराशि  वितरित  की  गई  है

 क्या  कुछ  बंकों  ने  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्यों  के अनुसार  ऋण  नहीं

 यदि  तो  सरकार  का  इन  बंकों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद॑न  :  से  भारतीय  रिजवं  बेक
 मे  बताया  है  कि  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  देने  की  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-
 87  के  दौरान  वाणिज्यिक  बैंकों  के  कायंनिष्पादन  के  संबंध  में  पूरे  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं
 लेकिन  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  31,300  मामलों  के  लक्ष्य  के

 मुकाबले  में  11  1987  तक  7,312  मामलों  में  237.21  लाख  रुपये  की  रकम  मंजूर  की  गयी
 थी  ।  वर्ष  1986-87  के  लिए  31]  1987  तक  की  प्रंतिम  प्रगति  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं
 हुई

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  के लिए  जीवन  बीमा  निगम  का  पृथक  डिबोजन

 9249,  भ्री  हरोश  रावत  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  का  पृथक
 डिवीजन  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्रों  जनावंस  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 10$
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 प्रइन  ही  नहीं

 उतर  प्रदेश  में  विभिन्न  छोटे  बंकों  का विलय  करके  एक  बंक  बनाने  का  प्रस्ताव

 9250.  भी  हरीश  राबस  :  क्या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्न  छोटे  बंकों  का  विलय  करके  एक
 बैक  बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 वियाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रएन  ही  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रल्मोड़ा  जिले  में  मोटर  सड़क  के  लिए  पर्यावरण  संबंधी  मंज्रो

 9251.  भ्रो  हरोश  राबत  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  कौसानी-लखनी  मोटर  सड़क  के  निर्माण  के

 लिए  वन  1980  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  मंजूरी  दे  दी  गई

 यदि  तो  किस  तारीख  को  मंजूरी  दी  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  शौर  बम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  झ्न्सारी  )  :  वन

 1980  के  उपबंधों  के  तहत  इस  मंत्रालय  में  लखनीਂ  नामक
 मोटर  सड़कः  का  कोई  प्रस्ताव  मंजूरी  हेतु  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 ओर  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 क्षेत्रोय  ग्रामीण  बकों  में  विशीय  संकट

 9252.  भी  वबो०  कृष्ण  राव  :  क्या  विक्ष  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  बहुत  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  गम्भीर  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहे
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम

 उठाए  गये  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  मुख्यतः  कारबार
 के  निम्नस्तर  और  देय  राष्षियों  की  कम  वसूली  के  कारण  कई  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंक  मकदी  की

 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  पुनवित्त  सीमाएं  मंजूर  करने  के  वास्ते
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 विश ली  मिकिकिकी  जल  नलज्+----त्ा  जप  ्््चचण्णणो

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  की  नई  नीति  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  द्वारा  अपनी

 तिविधियों  के  वासस््ते  ली  जाने  वाली  राशि  उसके  वसूली  संबंधी  कार्य-निष्पादन  के  साथ  जोड़  दी

 गई  1985-90  की  नई  शाखा  विस्तार  नीति  में  भी  समेकन  पर  जोर  दिया  गया  अद्यतन
 उपलब्ध  आंकड़ों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  वसूली  प्रतिशतता  केवल  49  थी  |  चूंकि

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  36.59  प्रतिशत  की  वसूली  के  साथ  श्रेणी  111  के  प्रंतगंत  आते

 योजनागत  आधारों  के  वास्ते  पुनवित्त  प्राप्त  करने  की  उनकी  क्षमता  गत  वर्ष  की  वसूली
 की  राशि  या  पिछले  तीन  वर्षों  में  की  गई  वसूली  की  इनमें  से  जो  भी  अधिक  तक

 सीमित  गैर-योजनांगत  ऋणों  के  वास्ते  वसूली  सीमा  40  अ्रत्तितित  रखी  गई

 विशेष  मामलों  में  ढील  दी  गई  अतिदेय  राशियों  की  बसूली  में  सुधार  करने  के  उह्ं  ए्य

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  स ेअलग-अलग  मामलों  की  जांच  करने  ओर  उपचारात्मक  कांयंवाही  करते  के

 लिए  कहा  गया

 और  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कार्यकारी  दल  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के

 निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  उपायों  की  सिफारिश  की  ये  हैं  :--

 (i)  पता  लगाए  गए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के लिए  विभिन्न  चरणों  में  अतिरिक्त  शेयर

 पूंजी  मंजर

 (ii)  कम  ब्यॉज  पर  ब्रायोजक  बैंकों  से  पुनवित्त  उपलब्ध

 (11)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  सांविधिक  नकंदी  अनुपात  की  राक्षियों  को  बेहतर  आमदनी
 वाली  प्रतिभूतियों  में

 (iv)  प्रायोजक  बैंकों  को  धनराशियों  के  कर्मचारी  प्रशिक्षण  ओर  आसन्तरिक  लेखा
 परीक्षा  में  ओर  अधिक  सक्रिया  भूमिका  निभाने  के  बास्ते  कह  दिया  गया  हैथ

 प्रधान  मास्टर  शेयरों  के  मूल्य  में  गिशावट

 9253.  भी  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  बिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  शेयर  बाजार  में  मारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  प्रधान  शेयर  के  सूक्ष्म  में
 गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  कारण  क्या  हैं

 इसके  मूल्य  में  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  कोन  से  उपाय  दिए  गए  हैं  ?

 पंट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 ब्रक्न  :  ओर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  जारी  किया  गया  मास्टर  शेयर
 स््टाक  एक्सचेंज  में  सूचीबद्ध  किए  जाने  के  बाद  से  सममूल्य  से  थोड़े  कम  मूल्य  पर  सामास्क््तबवा ह

 उद्धुत  होता  रहा  यह  स्थिति  मुख्य  रूप  मास्टर  शैयरों  की  मांग  तथा  पूरति  की

 शेयरों  की  कीमतों  में  होमे  वाली  कुल  मिलाकर  घटबढ़  ओर२  स्टाक  बाजारों  में  क्च्विमान  सामान्य

 अधिमान्यत्ताओं  भावि  के  काररा

 मरतीय  यूनिट  अस्य  बातों  के  मास््टर  शेयर  के  मूल्य  में  संवृद्धि  की

 yo,
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 प्राप्ति  के  लिए  अनवरत  आधारित  पर  एक  और  अधिक  विविधतापूर्ण  और  चयनात्मक  इक्विटी

 पोर्टफोलियो  की  ध्यवस्था  करने  का  प्रयास  करता  चला  आ  रहा

 इलेक्ट्रानिको  और  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  द्वारा  सघु  एककों  के  लिए  संघटक  बेंक

 9254.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  इलेक्ट  और  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  ने  लघु  एककों
 |

 के  लिए  संघटक घु  हे
 बैंक  की  स्थापना  की  है  7  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कार्य  करने  तथा  लघु  एककों  को

 सहायता  देने  की  कार्यप्रणाली  क्या  होगी  ?

 विज्ञात  झौर  भ्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रामिको  झोर  भ्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  नारायणन्  ):  और

 इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  टी०  एण्ड  मकोले  तथा

 बड़े  पमाने  के  विनिर्माताओं  के  लिए  महत्वपूर्ण  इलेक्ट्रानिक  संघटक  पुर्जों  के  एक  स्रोत  के  रूप  में  कार्य

 कर  रहा  है  तथा  यह  उद्योग  को  आयातित  तथा  स्वदेश  में  विनिभित  इन  दोनों  प्रकार  के  संघटक

 पुर्जों  को  निरंतर  उपलब्ध  कराने  का  सुनिश्यय  कर  रहा

 विशिष्ट  प्रकार  के  उत्पादों  के  लिए  आयातित-संघटक-पुर्जों  को  स्वदेश  में  विनिर्मित

 पुर्जों  क ेसाथ  संयोजित  ई०  टी०  एण्ड  टी०  विनिर्माणकर्त्ताओं  को  एक  सम्पूर्ण  पंकेज  की

 अवधा  रणा  देने  में  कामयाब  हुआ  है  ।  इससे  न  केवल  उद्योग  के  समक्ष  पेश  होने  वाली  विभिन्न
 प्रकार  के  संघटक-पुर्जों  को  प्राप्त  करने  की  समस्या  दूर  होती  बल्कि  ई०  टी०  एण्ड  टी०  द्वारा
 एक  ही  स्थान  पर  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  सेवा  का  लाभ  भी  आसानी  से  मिल  सकता

 ये  सुविधाएं  ई०  टी०  एण्ड  टी०  के  अपने  स्वयं  के  बिक्री-केन्द्रों  के  जरिए
 बंगलोर  तथा  सिकन्दराबाद  स्थित  शाखाओं  में  प्रदान  की  जाती

 बंगलौर  में  जीवन  बोमा  निगम  का  क्षेत्रोय  कार्यालय

 9255.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  विज  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बंगलौर  में  जीवन  बीमा  निगम  का  कोई  क्षेत्रीय  कार्यालय

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और  बंगलौर  में

 जीवन  बीमा  निगम  का  फोई  क्षेत्रीय  कार्यालय  नहीं  एक  नए  दक्षिणी-मध्यवर्ती  क्षेत्र  का
 करके  दक्षिणी  क्षेत्र  को  दो  शाखाओं  में  विभाजित  करने  के  प्रश्न  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा
 विचार  किया  गया  लाभकारिता  की  दृष्टि  से  और  पालिसीघधारियों  को  और  ज्यादा  लाभ
 देने  के  विचार  से  आयोजना-भिन्न  खच्ं  को  यथासंभव  आर  थगित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।
 इसके  परिणामस्वरूप  जीवन  बीमा  निगम  ने

 दक्षिणी-मध्यवर्ती  क्षेत्र  कार्यालय  न  खोलने  का  निर्णय
 किया

 गा
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 सध  इलेक्ट्रानिक  एककों  को  लाइसेंस  मुक्त  करना

 9256.  श्री  पो०  एम०
 सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  लघु  इलेक्ट्रानिक  एककों  को  लाइसेंस  मुक्त  करने  की
 सिफारिश  की

 हु

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  लाइसेंस  मुक्त  किये  जाने  वाले  लघु
 एकक  की  परिभाषा  क्या

 लघु  इलेक्ट्रानिक  एककों  को  लाइसेंस  मुक्त  किये  जाने  के  मुख्य  उद्द  श्य  कया  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  झ्रौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राश्य  मंत्री  के०  प्रार०  :

 निकी  विभाग  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  इलेक्ट्रानिक  इकाइयों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  अनुमोदनों  का
 विकेन्द्री क  रण  करने  की  सिफारिश  की

 और  मूलतः  इस  प्रस्ताव  का  उददंदय  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  उद्यमकर्ताओं  की

 सुविधा  के  लिए  प्रशासनिक  कायंविधियों  को  उदार  बनाना  ताकि  वे  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के
 क्षेत्र  में  अपने  उत्पादन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  स्तरीय  उद्योग  विभागों  के

 जरिए  आमतौर  पर  मिलने  वाली  सहायता  प्राप्त  कर  सकें  तथा  उन  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण  भी
 कम  से  कम  हो  ।  उदारीकरण  की  यह  नीति  कुछ  ही  इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  को  लघु
 उद्योग  की  इकाइयों  पर  लागू  जहां  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  सहायक  इकाइयों  में  संयंत्र  तथा
 मशीनरी  पर  पूजीनिवेश  35  लाख  रुपये  तथा  45  लाख  रुपए  तक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए
 इस  समय  सरकार  ने  इसी  परिभाषा  को  स्वीकार  किया  है  ।

 जकों  में  प्रल्पसंट्यक  समुदायों  के  उम्मोदवारों  को  भर्तो

 9257.  श्री  संयद  शाहबुददोन  :  क्या  विक्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  अल्पसंख्यक  समुदायों  के
 वारों  के  लिए  किन-किन  स्थानों  पर  और  कितने  उम्मीदवारों  के  लिए  भर्तपूर्व॑  प्रशिक्षण  केन्द्र
 स्थापित  किए  हैं  ;

 बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  में  अल्पसंख्यक  समुदाय  से  संबंधित  सदस्यों  के  नाम

 क्या

 बोर्डों  में  साक्षात्कार  पैनल  में  शामिल  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  सदस्यों  के  नाम

 क्या  भोर

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  के  परिणामस्वरूप  बेंकिग  सेवा  में  अल्पसंख्यक

 समुदायों  के  उम्मीदवारों  की  संख्या  में  कोई  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  ?

 ag
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 कल  मस्याखत  में  राज्य  भन््त्री  जनाएग  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक

 संख्यक  सम॒दायों  के  उम्मीदवारों  को  भर्ती-प॒र्व  sfe  क्षण  देने  बारसे  आमसौर  थर  अपने  प्रशिक्ष
 संस्थाओं  का  उपयोग  कर  रहे  यह  प्रशिक्षण  या  तो  इन  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  दिया  जाता  है
 या  अल्प-संख्यक  समुदाय  बहुल  जिलों  में  खोले  गए  केन्द्रों  में  । उपलब्ध  सूचना  के  मनुसार  अब  तक

 कुल  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  3000  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका

 उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 जब  कभी  ऐसे  पैनल  बनाये  जाते  बैकों/भर्ती  झोडओँ  द्वारा  स्ाक्षास्कार  पनलों  में
 अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाता  कुछ  बैकों/बोर्डो  द्वारा  दी  गई  सूचना
 के  अनुसार  ऐसे  सदस्यों  के  नाम  अनुबन्ध  में  दिए  गए  हैं  ।

 बैंकों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  प्रभाव  कुछ  श'मय  घाद  ही  मालूम  हो  सकेग

 यद्यपि  कुछ  बेकों  में  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  प्रतिनिधित्व  में  वृद्धि  नेट  क्री  ग्रयी

 विवरण

 I.  बेंकिण  सेवा  भर्तो  बोर्डों  में  प्रल्पसंस्थक  समुदायों  के  स्रदस्थों  क ेकाल

 1.  श्री  अब्दुल  अजीज  बेकिंग  सेवा  भर्ती  मद्रास

 2.  श्री  गुलाम  हुसैन  बे  किंग  सेवा  भर्ती  लखनऊ

 4.  डा०  जेड०  ए०  देसाई  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बड़ौदा
 4.  श्री  एम०  डब्ल्यू०  कं०  यूसफजई  बे  किंग  सेवा  भर्ती  दिल्ली

 5.  श्री  मोहम्मद  शाहीदुलाह  बेकिंग  सेबा  भर्ती  कलकत्ता

 6.  श्रीमती  यूनिस  बिट्टो  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बंगलौर

 4.  श्री  आर०  एस०  लिंगडोह
 पी  भर्ती

 बोर्ड  बेंक

 8.  श्री  आई०  एम०  कुरेशी  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बम्बई
 9.  भी  इकबाल  अहमद  नियाजी  बेकिंग  सेवा  भर्ती  ज  यपुर

 10.  श्री  अब्दुल  अजीज  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  मद्रास
 11.  श्री  बलदेव  सिंह  )  बेकिंग  सेवा  भर्ती  भोपाल '
 12.  श्री  मतिन  अहमद  बेकिंग सेवा  भर्ती  भोपाल
 13.  श्री  सरदार सिंह  बेकिंग  सेवा  भर्ती  चण्हीगढ़
 14.  श्री  अब्बुल  मेनन

 बेकिंग  सेवा  भर्ती  भुवमेदवर
 15.  श्री  एस०  के०  वी०  लिडल  बेकिंग  सेवा  भर्ती  लखनऊ
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 बेंकों/बंकिण  सेवा  भर्ती  बोड़ों  के  साक्षाशकार  पेनलों  में  ध्ल्पसंश्यक  समुदायों  के  शहस्य

 1.  श्री  जे०  के०  परदीवाला

 2.  श्री  ई०  सी०  डीसूजा

 4.  कनेल  अजीत  सिंह

 5.  सरदार  दलीप  सिंह  सिद्धू

 6.  कनंल  महबूब  सिंह

 7.  कल  जोगिन्द्र  सिह  महीर

 8.  सरदार  जोगिन्द्र  सिह

 9.  श्री  एम०  डब्ल्यू०  के०  यूसफजई

 10.  सरदार  मोहिन्द्र  सिंह

 11.  सरदार  बन्त  सिंह

 12.  श्री  सिडनी  आर०  रिबंरो

 13.  सरदार  कुलवंत  सिंह

 14.  डा०  अलीस  जेकब

 15.  श्री  एस०  एम०  यूसफ

 16.  श्री  जुडसन

 17.  प्रोਂ  एम०  एच०  रहमान

 18.  श्री  एम०  एच०  लतीफ

 19.  प्रो०  ए०  जी०  जेवियर

 20.  सैयद  यकुब

 21.  डा०  सर्तला  सुन्द्रराज

 22.  श्री  बी०  रोंगपी

 23.  श्रमती  फरीदिना  मारक

 24,  श्री  टी०  स्कंगटम

 25.  श्री  आर०  टी०  रेम्बाई

 26.  मि०  वेखुमा
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 27.  श्रीमती  मेरी  ढोपनो

 28.  श्री  आई०  मामचुम

 29.  श्री  के०  बोरंग

 30.  श्री  यजेन  अयर

 31,  श्री  डी०  एस०  खानदुप

 32.  डा०  आर०  पी०  एम०  बारदोलोई

 33.  श्री  एम०  ए०  इस्लाम

 34.  मो०  एन०  इस्लाम

 35०  मो  अकरम  हुसेन

 36.  श्री  सुत्फुर  हक

 37.  मो»  लुस्फुर  रहमान

 $8.  प्रो०  एम०  हुसेन

 39.  मो०  अस  रफ  अली

 40.  प्रो०  नुरुल  हुसेन

 41,  प्रो०  एम०  एच०  रहमान

 42.  श्री  एम०  एच०  लतीफ

 43.  मो०  अब्दुल  सलम  मलिक

 44.  मो०  ए०  सजरभुगान

 झन््टाठटिक  उक््लमियात

 9258.  भी  सेयद  शाहबुशदोन  :  क्या  प्रधान  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अस्टाटिक  बेज्ञानिक  अभियान  का  कुल  मिलाकर  प्रयोजन  और  उद्द दय  क्या

 ;  अक॑  तक  अभियातों  हारा  किये  गए  कार  राष्ट्रीय  विकास  के  लिए  किस  प्रकार

 सुसमत

 क्या  अभियानों  द्वारा  प्राप्त
 की  गई  वेजश्ञानिक  जानकारियां  अन्य  देशों  को  दी  जाती

 और

 अब  तक  इन  छः  अभियातों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 विज्ञान  भोर  प्रौधोगिको  मन््त्राशय  में  राज्य  मन््त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
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 लेक्ट्रानिको  झोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  झभार०  अंदाकिंटिक
 वेज्ञानिक  अभियान  के  कुल  मिलाकर  प्रयोजन  और  उहं  श्य  :-  ;

 (1)  वंज्ञानिक  और  आर्थिक  अर्थों  में  भारत  के  परिप्रेक्ष्य  में  महत्व  के  कार्यक्रमों
 की

 पहचान  करना  और  इस  सेक्टर  में  भारतीय  विज्ञान  के  स्थान  की  स्थापित  करते  के

 लिए  महत्व  के  क्षेत्र  के  रूप  में  इनका  अनुसरण  करना  ।

 (2)  प्रंटाकंटिका  में  काम  का  एक  आधार  स्थापित

 भारतीय  विज्ञान  ने  महासागर के  क्षेत्रों  ओर  प्रंटाकंदिक  अनुसंशान  में  चुनोतीपूरं
 कार्यों  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  पर्याप्त  परिपक्वता  और  सुविज्ञता  विकसित  कर  ली

 टिका  से  बड़ी  आशाएं  हैं--इसकी  खनिज  इसकी  अप्रयुक्त  मृदा  ओर  आसंपास'के  जल

 क्ेत्र  में  प्रोटीन  से  भरपूर  क्रिल  की  प्रचुरता  का  आगामी  वर्षों  में  मनुष्या  लभः  के:लिए!  उपयोग

 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 जी  श्रीमान  ।  प्रत्येक  अभियान  के  पदचात्  विभिन्न  रिप्रोर्टों  और  अनेक

 निक  कागजपत्रों  को  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है और  इनका  आदान.प्रदान  उन  सभी  देशों  के  साथ

 किया  जाता  है  जो  प्रंटाबंटिक  संधि  के  सदस्य  भारतीय  द्वास  अभीਂ  तक  200  से
 भी  अधिक  कागजपत्र  प्रकाशित  किये  गए

 सभी  अभियानों  में  भारत  में  और  प्रंटाकंटिका  में  अवसंरचना

 एवं  सुविधाओं  की  लागत  सहित  कुल  व्यय  लगभग  24.86  करोड़  रु०  है  ।

 उड़ोसा  में  भ्रनुसुचित  बंकों  का  ऋण  जमा  प्रमुपात
 9259.  भ्री  प्रनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  वित्त  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  3]  1986  को  ग्रामीण  बेंकों  को  छोड़कर  सभी  अनुसूचित  बेंकों
 का  कुल  औसत  ऋण  ओर  जमा  अनुपात  कितना

 उड़ीसा  राज्य  में  31  1986  को  पग्रामीणा  बैक्नॉ)को  छोड़कर  सभ्मी

 सूचित  बैकों  का  कुल  औसत  ऋण  और  जमा  अनुपात  कितना

 क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  बैंकों  द्वारा  दिये  गए  ऋण  अखिल  भारतीय

 ओऔसत  की  तुलना  में  उनकी  जमा  राशियों  से  भिन्न  और

 विस्त  मल्तालयਂ  में  राज्य  मंत्री  ::  सेः  (१)  30!

 1986  को  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकीं  ग्रामीण  बेकों  को  जारी

 अप्रिममें  ओर  जमा  अनुप्रात  ब्योस  इस

 करोड़  रुपए:में)  ,

 )  यदि  तो  स्थिति  को  सुधा  रनें  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विशारਂ  हैं  ?

 अखिल  मारत

 जमा  राशियां  1029.55  924  90.75

 अग्निमਂ  868.73  58203.58
 ऋचण  जमा  अनुपात  84-4  62.9
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 उड़ीसा  राज्या  84.4  प्रतिशत  का  ऋणा  जमा  अनुपातः  62.9  फ्रतिक्षत  के

 अखिल  भारत  अनुपात  से  अधिक  है  ।

 ब्हीय्कत  बेकों  मेंनिदेशकਂ  बोर्ड  में  प्रनसुचित  जातिषों/प्रभुसचित  जनजप  तियों  के  सदस्य

 9260.  भी  भनन््त  प्रसाद  सेठीः  क्या  विक्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  31  1986  को  निदेशक  बोड  के  की  कुल
 संख्या  कितनी  और

 उनमें  अनुषृनित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगोंਂ  की  अलग-अलग
 कितनी  है  और  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 विश  मन्त्राखय  में  राज्य  संत्री  जमावबन  और  3]
 1986  को  20  राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  95  निदेशक  जिनमें  से  अध्यक्षों
 और  प्रबन्ध  कायंपालक  सरकारी/भारतीय  रिजव॑  बंक  के  निदेशकों
 निदेशकोंਂ  बेंकः  अधिकारी/कर्मंचारी  निदेशकों  की  संख्या  89  इन  95  निदैशकों  में
 से  केवल  एक  निदेशक  ही  अनुसूचित  जाति  का  सभी  राष्ट्रीयकृत  बंकों  केਂ  निदेशक
 मण्ड्लों  में  गंर  सरकारी  भिदैशकों  के  कई  खाली  पद  अभी  तक  भरे  नहीं  गये  हैं  ।

 मिदेक्षक  के  पक  पर  नियुक्ति  हेतु  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  प्रधि  कारियों

 को  उपयुक्तता  सूची

 9261:  झनन्ते  प्रसाद  सेषटी  :

 शत  जअन्ताय  पहनायक  :

 जो  नरेत्त  शुंदा  लिया  :
 डा०  प्रभात  कुमार  मिश्र  :

 श्री  सिद्धलाल  सुरमू  :

 मंत्री  यह  की  कृपत  करेंगे  कि  :

 क्या  निदेशक  के  पद  पर-नियुक्ति  हेतु  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  की

 वर्ष  1986  की  उपयुक्तता  सूची  को  रूप  दे  दिया  गया

 वर्ष  1986  में  और  पिछले  दो  वर्षों  में  उक्त  सूची  तयार  करने  के  क्यो  मानदंड

 अपनाये  गये

 (7);  क्या  सरकार  ने  1986  के  लिये  सूची  तेयार  करने  के  लिए  कोई  भिन्न  मानदंड

 अपनाए

 यदि  हां,.तो  इसके  क्या  कारण  और

 (2)  पिछले  तीन  वर्षों  में  निदेशक  के  पद  पर  नियुक्ति  हेतु  प्रति  बर्ष  कितने  अधिकारियों

 1.17
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 के  मामलों  पर  विचार  किया  गया  और  उपयुक्तता  सूची  में  कितने  अधिकारियों  के  नाम  शामिल

 किये  गये  ?  ॥
 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  भ  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पो०  चिदम्थरम  )  :  हां  ।

 से  पिछले  वर्षों  में
 भारत  सरकार  के  चार  सचिवों  की  एक  जांच  समिति  पात्र

 अधिकारियों  के  गोपनीय  रिकार्डों  का  मूल्यांकन  किया  करती  उनके  मूल्यांकन  को  फिर

 केन्द्रीय  स्थापना  बोर्ड  के  समक्ष  रखा  जाता  था  जिसमें  भारत  सरकार  के  चार  सचिव  तथा  स्थापना

 अधिका री  होते  थे  ।  बोर्ड  जांच  समिति  के  मूल्यांकन  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  को  उन

 अधिकारियों  के  नामों  की  सिफारिश  करता  था  जो  निदेशकों  की  सूची  में  सम्मिलित  किए  जा

 सकते  थे  ।  इसके  बाद  सरकार  द्वारा  इन  सिफारिशों  की  जांच  की  जाती  थी  और  अन्तिम  सूची  के

 बारे  में  निरंय  लिया  जाता  इस  वर्ष  रिकार्डों  का  मूल्यांकन  स्वयं  केन्द्रीय  स्थापना  बोड  ने

 किया  था  ।  फिर  बोर्ड  ने  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  प्रस्तुत  की  ।

 यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  पहले  सरकारी  सेवाओं  में  चयन  की  प्रक्षिया  इतनी  कठोर

 नहीं  थी  ।  अतः  पदोन्नति  द्वारा  नियुक्ति  के  प्रयोजन  के  लिए  अधिकारियों  की  सभी  श्रणियों  के

 संबंध  में  कठोर  मूल्यांकन  करने  का  निर्णय  लिया  यही  प्रक्रिया  1986  के  निदेशकों  के  पेनल
 के  मामले  में  भी  अपनाई  गई  ।  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि  अधिकारियों  का  मूल्यांकन  निदेशक
 के  स्तर  का  पद  घारण  करने  के  लिए  अपेक्षित  गुणों  के  आधार  पर  किया  जाना  ये

 विशेषताएं  विश्लेषणात्मक  तथा  समस्या-समाधान  की  पत्र-व्यवहार  पहल
 कार्य  के  प्रति  प्रेरणा  देने  तथा  अभिप्रेरित  करने  की  पर्यवेक्षीय

 मंत्रीपूर्ण  पारस्परिक  संबंध  बनाए  रखने  की  लोगों  से  संबंध  तथा  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  दृष्टिकोण  ।  वर्ष  1986  के  लिए  निदेशकों  के  पद  के

 लिए  अधिकारियों  का  मूल्यांकन  केन्द्रीय  स्थापना  बोडं  द्वारा  इन्हीं  विशेषताओं  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया  गया  है  ।

 (2)  स्थिति  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 अननननी-न  न तह _  7  3:33--3-.+-- बलवान कील  पीली
 अधिकारियों  की

 संख्या  जिनके  सम्मिलित  किए  गए
 मामलों  पर  विचार  किया  गया  है

 1984  38  34

 1985  43  39

 1986  35  15

 ़्

 सथधु  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  वस्तुप्नों  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  को  ऊचो  दर

 9262.  भी  जवांति  धारीवाल  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  कि  कुछ  वस्तुओं  पर

 सधु  उद्योग  यूनिटों  से  बड़ों  उद्योगों  की  तुलना  में  अधिक  दर  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लिया  जा

 रहा
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों

 पर  अधिक  शुल्क  लेने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  के  उत्पादों  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  कमी
 करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादइंत  ओर  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  टेरिफ  में  संगठित  क्षेत्र  में  उत्पादित  माल  की  तुलना  में  लघु  उच्चोग  क्षेत्र  में  उत्पादित  उत्पादों
 पर  शुल्क  की  अधिक  दर  वसूल  करने  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  संगठित  क्षेत्र  की  तुलना  में
 लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  देना  सामान्य  नीति

 और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  माल  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 की  दरों  में  और  कमी  करने  के  बारे  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]
 नशीलो  ववाझों  के  सेवन  में  बद्धि

 9263.  भी  ओीकांत  दर्न  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  नशीली  दवाओं  के  सेवन  की  आदत  अब  बड़े  शहरों  पे  छोटे  कस्मों  में  फेलती
 जा  रही

 नशीली  दवाओं  के  सेवन  पर  रोक  लगाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  क्या  दिशा
 निर्देश  और  अनुदेश  जारी  किये  गये  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिधर  :  यद्यपि  कोई  राष्ट्रीय  स्तर
 का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  फिर  भी  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  समस्या  बड़े  शहरों  तक  ही
 सीमित  नहीं  है  ।

 और  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों
 से  अनुरोध  किया  गया  है

 कि  वे  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करें  और  इस  समस्या  से  निपटने  के

 लिए  मार्गद्शन  एवं  निव्यंसन  और  पुनर्वास  सेवाएं  शामिल  करते  हुए
 समेकित  कार्य  योजना  तेयार  करें  ।

 कर्नाटक  में  वृक्षारोपण

 9264.  भी  भीकांतदश  नर्रासहराज  बाडियर  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  कैन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  किसी  कार्यक्रम  के  अन्तग्रंत  मंसूर
 और  कुछ  अन्य  नगरों  मैं

 वृक्षारीपणा  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  उक्त  क्रायंक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  छिबाउर  हमात  :  सरकार

 के  पास  देश  के  नगरों  ज़थवा  शहरी  क्षेत्रों  भें  ब॒क्षारोक़्ण  के  शिए  कोई  केन्द्रीय  क्रायोजित  स्कीम
 अथवा  कायंक्रम  नहीं

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 इमन्शिशा  घिकरस  पत्र

 )65,  श्री  प्रतापराव  बो०  मोंसले  :  क्या  विश्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  कितनी  राशि  के  इंदिरा  विकास  प्रश्न  जारी  भबे

 क्या  सरकार  वे  हाल  ही  में  हन  पत्रों  की  मियाद  बढ़ाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  मियाद  बढ़ाने  संबंधी  निरंय  लेने  से  पहले  जारी  किए  गए  पत्रों
 यह  निर्णय  लागू  नहीं  और

 इन  पत्रों  के  माध्यम  से  एकत्र  घनराशि  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  जिन  विक्रास
 कार्यक्रमों  को  तेयार  किया  गया  है  उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंत  :  इन्दिरां  विकास  प्रत्र  509,
 1000  और  5000  रुपए  के  मूल्य  वर्ग  में  जारी  किये  गए  हैं  ।

 और  पहली  1987  अथबा  उसके  बाद  खरीदे  गये  किसी  भी  मुल्यवर्ग  के
 इन्दिरा  विकास  जारी  किये  जाने  की  तारीख  से  5  1/2  वर्षों  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  के
 बाद  भुनाए  जा  सकते  हैं  ।

 हां  ।

 इन्दिरा  विकास  पत्रों  के  माध्यम  से  एकत्रित  अल्प  बचत  संग्रह  का  एक
 र  राज्य  में  इस  प्रकार  के  संग्रहों  का  दो  तिहाई  भाग  उसी  राज्य  को  दीर्घावधिक  ऋणों
 दे  दिया  जाता  इन्दिरा  विकास  पत्रों  के  माध्यम  से  एकत्रित  धनराशियां  किसी

 विशिष्ट  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  निर्धारित  नही  की  गई

 महाराष्ट्र  में  ऋण  शिविर

 9266.  भी  प्रतापराव  बो०  मोंखले  :  क्या  बिज्ष  अन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नहाराष्ट्र  में  वर्ष  1984  से  1986  तक  प्रति  वर्ष  कुल  कितने  ऋण  शिविर  भायोजित
 किये  गये
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 महाराष्ट्र  में  वर्ष  1984  से  1986  तक  प्रत्ति  वर्ष  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण
 दिए  गये

 महाराष्ट्र  में  वर्ष  1984  से  1986  तक  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  धनराशि  वितरित  की

 महाराष्ट्र  में  वर्ष  1987  और  1988  में  कुल  कितने  ऋण  शिविरों  का  आयोजन
 करने  का  प्रस्ताव

 (58)  वर्ष  1987  और  1988  के  दोरान  अलग  अलग  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  देने
 का  प्रस्ताव  ओर

 महाराष्ट्र  में
 वषं  1987  और  1988  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  घनराशि

 वितरित  करने  का  प्रस्नाब  है  ?

 वि्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेकों  द्वारा  ऋएा  शिविर  समाज  के  क्रमजोर  वर्गों  को  अधिक  ऋण  देने  की  दृष्टि  से  उनके  समग्र
 उपायों  के  एक  भ्रंग  के  रूप  में  आयोजित  किए  जाते  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  देश  के
 विभिन्न  स्थानों  में  आयोजित  किए  गए  ऋणा  संवितरित  राशि  और  अन््तग्रंत
 कारियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  क्योंकि  इन  ऋण  शिविरों  पर  केन्द्रीय  सस्तर  पर
 कोई  निगरानी  नहीं  रखी  जाती  ।  1984  ओर  1985  क॑  अन्त  की
 स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  समाज  के  कमओर
 वर्गों  को  दिये  गए  अग्रिमों  का  ब्धौरा  इस  प्रकार  है

 करोड़  रुपये
 लाखों

 ...._  ज़िम्नलिखित  के  अन्त  तक  खाते  रकम

 दिसम्बर  308
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 क्ाद्यानों  के  उत्पादन  के  लिए  सहायता  पनुदान  के  संबंध  में
 जापान  के  साथ  समभौता

 9267.  ओमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  और  जापान  ने  भारत  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 में  सहयोग  देने  के  लिए  अनुदान  दिए  जाने  के  संबंध  में  समझौता  किया

 यदि  तो  समभौते  के  अन्तगंत  जापान  द्वारा  कितनी  घनराह्षि  का  सहायता

 अनुदान  दिया  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  थित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  :  हां  ।

 &2॥
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 और  भारत  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  60  करोड़  येन

 3.20  करोड़  रुपए  के  का  जापानी  सहायता-अनुदाग  प्रदान  करने  के  लिए  भारत
 और  जापान  की  सरकारों  के  बीच  30  1987  को  पत्रों  का  आदान-प्रदान  हुआ  इस

 अनुदान  का  उपयोग  जापान  से  उवंरक  का  का  आयात  के  लिए  किया

 घास  लगाना

 9268.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं
 जहां  सबाई  घास  लगाने  के  लिए  विकसित  तकनीकों  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई

 सबाई-घास  लगाने  के  लिए  उन  राज्यों  को  गत  तीन  वर्षों  मे ंकितनी  धनराशि  दी
 गई

 क्या  उक्त  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा  सबाई-घभास  लगाने  का
 कार्य  शुरू  किया  और

 यदि  तो  अब  तक  कुल  किलने  क्षेत्र  में  सबाई-घास  लगाई  गई

 पर्यावरण  झोौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  )  *  सबाई
 घास  लगाने  के  लिए  विकसित  तकनीकों  के  मूल्यांकन  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  नहीं
 है  ।

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 सिडिकेट  बक  के  कमंचारियों  को  मांगें

 9269.  श्री  गंगा  राम  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सिंडिकेट  बेंक  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  संघ
 ने  अपना  पत्रਂ  सिडिकेट  बेक  के  प्रबंधकों  और  उनके  मंत्रालय  के  बे  किंग  प्रभाग

 को  1985  में  और  फिर  1987  में  दिया  और

 यदि  तो  उन  मांगों  ब्योरा  क्या  है  और  सिडिकंट  बैक  के  प्रबन्धकों  और  उनके
 मंत्रालय  द्वारा  प्रत्येक  मांग  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  1985
 में  हुए  संघ  के  दूसरे  त्रिवाधिक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  सिडिकेट  बेक  कमंचारी  संघ  ने  सिंडिकेट  बैंक
 प्रबन्धन  को  एक  मांगपत्र  प्रस्तुत  किया  मांग-पत्र  की  एक  प्रति  सरकार  को  1987  में
 प्रौप्त  हुई  मांग-पत्र  में  शामिल  संघ  की  मांगे  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  मांग  पत्र  की  क्रम
 संख्या  1-15  की  मांगों  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  सिडिकट  बेक  प्रबन्धन  से  संबंधित  बैंक  के
 परामश्श  से  जांच  की  गई  सरकारी  नीति/मार्ग॑निर्देशों  के  अनुरूप  न  पाए  जाने  के  कारण  इन्हें
 स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  पाया  गया  ।  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
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 के  कल्यारा  संबंधी  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  कारंवाई  की  रिपोर्ट  पहले  ही

 प्रस्तुत कर  दी  संघ  की  बाकी  मांगों  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विवरण

 बिनांक  2-3  1985  को  हिल्लो  में  हुए  संघ  के  दूसरे  द्विवाधिक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में
 सिडिकेट  बेंक  प्रमुसूचित  जाति  झौर  झ्नुसूचित  जनजाति  संघ  )

 हारा  सिडिकेट  अंक  को  प्रस्तुत  सांग  पत्र

 (%)  प्रनुसूचित  जाति  झ्ौर  भ्नुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  कल्याण  संबंधी  मांग

 1.  प्रबन्धन  को  हमारे  संघ  को  बिना  किसी  देरी  के  प्रदान  करनी  चाहिए
 ओर  फर्नीचरयुक्त  मुफ्त  आवास  ड्यूटी  के  बिना  टेलेक्स  आदि  जैसी
 सभी  सुविधाएं  देनी  चाहिए  ।

 2.  बेंक  को  से  11,  1  से  और  उससे  ऊपर  अधिकारियों  की  पदोन्नति  में

 बिना  किसी  देरी  के  आरक्षण  प्रदान  करना  चाहिए  क्योकि  सिडिकेट  बंक  में  स्केल  1४
 तक  की  पदोन्नतियां  वरिष्ठता-कम-योग्यता  के  तरीके  आधार  पर  की  जाती  हैं  ।

 3.  बेंक  को  पदोन्नतियो  में  विशेष  सहायकों  की  नियुक्ति  में  आरक्षण  प्रदान  करना
 चाहिए  ।

 4.  बैंक  को  की  भर्ती  नियमित  आधार  पर  करनी  चाहिए  न  कि
 भ्रंशकालिक  आधार  पर  ।

 5.  बक  को  अधीनस्थ  कर्मचारियों  की  लिपिकीय  संवर्ग  में  पदोन्नतियों  में  आरक्षण  प्रदान
 करना

 6.  बंक  को  काम  के  स्वरूप  के  आधार  पर  श्रेणियों  में  भेद  करना  चाहिए  ज॑ंसे
 लिपिकों  को  लिपिकीय  संवर्ग  से  अलग  करना  चाहिये  ।

 4.  बैंक  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  को  4  वर्ष  की

 छूट  देनी  चाहिए  जिससे  वे  श्रेणी  के  लिपिकीय  पनोन्नति  परीक्षा  में  भाग  लेने
 के  पात्र  हो  सक

 8.  बैंक  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  सभी  अधीनस्थ
 कर्मचारियों  को  लिपिकीय  संवर्ग  में  पदोन्नत  कर  देना  चाहिये  जिन्होंने  मंद्रिक  या
 समकक्ष  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  ली  है  क्योंकि  लिपिकीय  पदों  के  लिये  मंद्रिक  न्यूनतम
 योग्यता  है

 9.  बैंक  को  रोस्टर  की  दृष्टि  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 घारियों  को  वरिष्ठता  देनो  चाहिए  ।

 10.  बैंक  को  हमारे  संध  के  कम  से  कम  5  पदाधिकारियों  को  प्रबन्धन  और  मान्यताप्राप्त
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 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 18.  6  ही

 20.

 9  ९

 20.

 6  1987

 श्रमिक  मजदूर  संथों  के  बीच  होने  वाली  सभी  संयुक्त  बंठकों  में  शामिल  करना

 बैंक  को  हमारे  संघ  की  सुविधा  प्रदान  करनी

 बैंक  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को  सामान्य
 जीवनस्तर  बनाये  रखने  के  लिये  मुक्तਂ  ऋण  प्रदान  करने

 बैंक  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  अग्रिम  देते  ससय

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  सिफारिशों  पर

 बिचार  करने  के  वास्ते  अपनी  शाखाओं  के  सभी  प्रबन्धकरों  को  निदेश  देना

 बैंक  को  अनुष्तचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामलों  म्रें

 मजदूर  के  हस्तक्षेप  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिये  और  हमारे  संघ  के

 कारियों  का  हमारी  सहमति  के  बिना  हिलाना  नहीं  चाहिये  रण  नहीं  करना

 चाहिए
 ।

 बेंक  को  अमुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के

 स्थानਂ  पर  तंनाती  और  स्थानान्तरण  के  समभोते  का  ईमानदारी  से  पालन  करना

 चाहिये  ।

 सरकार  को  बेंक  के  निदेशक  मंडल  में  कम  से  कम  एक  अनुसूबित  जाति  और

 सूचित  जनजाति  के  कमंचारी  को  नियुक्त  करना  चाहिये  क्योंकि  गं  र-अनुसू  चित  जाति

 या  गर-अनुसूचित  जनजाति  के  निदेशक  इनके  हितों  की  रक्षा  करने  में  पूर्णतः
 असफल  रहे  हैं  ।

 सरकार  को  आरक्षण  पर  अधिनियम  पारित  करना  चाहिये  ताकि  आरक्षणं  नीति  ठीक

 ढंग  से  कार्यान्वित  को  जा  सके  क्योंकि  आज  तक  यह  नौकरणाही  की  इच्छा  पर
 चलती  रही  है  जो  आरक्षण  नीति  को  ईमानदारी  ओश  निष्ठापूर्वक्  कार्यान्वयन  के

 बजाए  छल  करने/गलत  ढंग  से  प्रस्तुत  करने  में  अधिफ  ईमानदार

 सरकार  को  विरोधीਂ  और  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 अन्य  जातियों  के  संघों  रोक  देनी  ऐसे  संघ अन्य  जाति  ;  संघों  पर  रोक  लगा  देनी  चाहिए  और  यह  कि  ऐसे  संघों

 को  छुआछूत  निरोधी  अधिनियम  के  अन्तगंत  दंडित  किया  जाना  चाहिये  ।

 सरकार  और  बंक  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
 सम्बन्धी  संसदीय  समिति  लोक  को  रिपोर्ट  (1983)  )  की  सभी
 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना

 सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयोग  और
 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अ  युक्त  कौ  क्रमशः  1,  2,  3  और

 रिपोर्टों  में  की
 गई  सभी  सिफारिशों  को  ईमानदारी  और  मिष्ठापूर्वक

 न्वित  करना  चाहिए  ।
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 जज

 भ्रनुसूचित  लातियों  सौर  श्नसूचित  जनजार्यों  के  लोगों  के  कल्याण  शंब्ंधी  मांगें

 21.  सरकार  को  डा०  भीम  राव  अम्बेडकर  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  जन्म  दिनों  को

 राष्ट्रीय  छुट्टियां  घोषित  कर  देगा  चाहिए  और  सभी  कार्यालयों  को  उनके  चित्रों  को
 प्रदर्शित  करने  भौर  सजाने  के  निर्देश  दिये  जाने  चाहिए  ।

 22.  सरकार  वो  विभेदी  ब्याज  दर  थोजना  के  अन्तर्गत  ऋण  प्राप्त  करने  की  पारिकारिक
 आय  3,000  रपये  से  बढ़ाकर  15,000  रुपये  कर  देनी  चाहिये  और  विभेदी  ब्याज
 दर  योजना  के  अन्तगंत  कार्यशील  पूंजी  ऋण  की  न्यूनतम  राशि  15,009  रुपये  ओर
 सावधि  ऋण  राशि  की  सीमा  50,000  रुपये  तक  बढ़ा  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि

 बतंमान  सीमा  1972  में  निधपरित  की  गई  थी  । 9

 23.  सरकार  को  कोी  सही  परिभाषा  देकर  आय  की  विसंगति  को  समाप्त  करना

 24.  सरकार/बंक  को  कृषि  के  वास्ते  भूप्रि  ख़रीदने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  देना  चाहिये  जो  20  वर्ष  में  आसान
 किस्तों  में  चुकाया

 2250  रुपये  तक  के  मूल-वेतन  बाले  झणिकारियों  के  लिए  क््रारक्षण

 9270.  जी  भंगर  राम  :  कया  श्रणात  मंत्री  वह  बत,ने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्या  उकचतम  न्यायालय  ने  बिहार  राज्य  हरिजन  कल्याण  परिषद  बनाम  भारत
 ह संघ  के  मामले  में  निरंय  देते  समय  यह  मत  व्यक्त  किया  था  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  ग्रूप

 में  2250  रुपये  के  भ्रंतिम  वेतनमान  वाले  पदों  में  प्रोन्नति  द्वारा  चयन  के  मामलों  में  आरक्षण  की
 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ओर  आरक्षण  का  लाम  और  उससे  होने  वाले  सभी  लाभ  भूतलक्षी  प्रभाव
 से  दिये  जाने

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  समी  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  उपक्रमों  को

 उपयुक्त  अनुदेष/अदेश  जारी  कर  दिये  गए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  आदेझ्यों  की  एक  प्रति  सहित  ब्यौरा  क्या
 और

 ह

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लोक  शिक्रायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  उप  मस्त्री  बीरेस  सिंह  :

 से  बिहार  राज्य  हरिजन  कल्याण  परिषद  बनाम  भारत  संघ  तथा  अन्य  के
 मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  सरकारी  उद्यमों  में  नियुक्ति  के  मामलों  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अ  नुसूचि  त  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  के  विषय  पर  सरकारी  उद्यम

 ब्यूरो  द्वारा  जारी  किए  गए  निदेशों  के  पेरा  9  की  व्याख्या  का  केवल  यही  अर्थ  लगाया  जा
 सकता  था  कि  आरक्षण  का  स्रिद्धान्त  समूह  के  भीतर  उन्हीं  पदों  में  चयन  द्वारा  पदोन्मतियों
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 ण््ण्ग्ण््््  थी
 पर  लागू  होता  था  जिनका  अन्तिम  वेतन  2250  रुपये  प्रति  मास  अथवा  इससे  कम  हो  और  उन
 मामलों  में  अन्य  पदों  के  लिए  पदोन्नति  के  मामलों  मामूली  भिन्न  थी  ।

 सरकारी  उद्यमों  को  संशोधित  निदेश  जारी  कर  दिए  हैं  जिनमें  स्पष्ट  रूप  से  यह  निर्दिष्ट  कि  या

 गया  है  कि  किसी  एक  समूह  पद/सेवा  से  दूसरे  समूह  पद/सेवा  में  चयन  द्वारा
 न्नतियों  के  मामले  में  आरक्षण  नहीं  होगा  किन्तु  समूह  के  भीतर  जिन  पदों/सेवाओं  का
 अन्तिम  वेतन  2250  रुपए  प्रतिमास  अथवा  इससे  कम  उनमें  चयन  द्वारा  पदोन्नति  के  मामले

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  जो  अधिकारी  वरिष्ठता  सूची  तथा  विचा  रण  के  क्षेत्र
 में  अपना  स्थान  होने  के  कारण  वास्तविक  रियायतों  की  ऐसी  संख्या  के  भीतर  आते  हैं  जिनके  लिए
 प्रवर  सूची  तेयार  की  जानी  उन्हें  उक्त  सूची  में  शामिल  कर  लिया  जाएगा  बशर्ते  कि  वे
 न्नति  के  लिए  अयोग्य  न  समझे  गये  हों  ।

 सरकार  ने  निदेशों  के  पंरा  9  को  दिनांक  9-2-87  से  संशोधित  कर  दिया  है  और

 प्रनुसूचित  जाति/झनुसूचित  जनजाति  के  लिए  प्रारक्षण  संबंधी  पुस्तिका  का  प्रकाशन

 9271.  भरी  गंगा  राम  :  क्या  प्रधान  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सेवाओं
 में  आरक्षण  से  संबंधित  पुस्तिका  का  1982  में  प्रकाशित  छठे  संस्करण  के  बाद  अद्यतन  और
 घित  संस्करण  प्रकाशित  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  सातवां  संस्करण  बिक्री  के लिए
 कौन-सी  तारीख  तक  उपलब्ध  और

 इस  पुस्तिका  की  पर्याप्त  प्रतियां  उपलब्ध  कराने  के  जिए  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्ज्रालय  में  उपभस्त्री  बोरेन  सिह
 से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सेवाओं  में  आरक्षण  से  संबंधित

 पुस्तिका  का  सातवां  संशोधित  संस्करण  इस  समय  भारत  सरकार  मुद्रणालय  में  मुद्रणाधीन  है  और
 इसके  शीघ्र  ही  प्रकाशित  होने  की  सम्भावना  इस  संस्करण  की  35,000  प्रतियां  छपवाई
 जायेंगी  और  इन्हें  प्रकाशक  प्रकाशन  विभाग  के  माध्यम  से  बिक्री  किया  इस
 पुस्तिका  के  नए  संस्करण  इस  विषय  पर  नवीनतम  आदेशों  और  अनुदेशों  को  शामिल  करते
 आवधिक  अन्त  रालों  पर  निकाले  जाते  हैं  ।

 प्रमुसन्धानोन्मुखी  गतिविधियों  में  युवा  वेशानिकों  को  भागीदारी

 9272.  भीमती  डो०  के०  मण्डारो  :  क्या  प्रधान  सन््त्री  यह  बताने  की  क्ष॒पा  करेंगे  कि  :
 क्या

 सरकार
 का

 विचार  अनुसंवान्मुल्ली  गतिविधियों  में  नई  पीढ़ी  के  वैज्ञानिकों  को
 शामिल  करने  और  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  का

 थदि  तो  बष  और  के  रौरान  ऐसे  वंज्ञानिकों  के  लिए
 तैयार  की  गई  परियोजनाओं  की  रूपरेखा  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  परियोजनाओं  के  लिए  राज्य-वार  कुल  कितने

 युवा  वेशानिक  चुने  गए  हैं  ओर  उसके  मानदण्ड  क्या  ओर

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  के  लिए
 वार  कितने  वैज्ञानिक  चुने  जाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ध्रौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्त्री  के०  झार०  जी  हां  ।

 अनुसंघान  अभिमुख  कार्यों  में  युवा  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  के  अनेक  चल
 रहे  और  नए  कायंत्रम  हैं  ।

 अनुसंघान  अभिमुख  गतिविधियों  में  युवा  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 सातवीं  योजना  के  दोरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  द्वारा  निम्नलिखित  सस््कीमों  को
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 (1)  युवा  वंज्ञानिकों
 के लिए  स्कीम  ।  इस  स्कीम  में  वे  युवा  वैज्ञानिक  (35  वर्ष  तक  की

 के  आते  हैं  जिनके  पास  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  किसी  भी  क्षेत्र  में  पर्याप्त

 पृष्ठभूमि  और  प्रतिक्षण  इस  स्कीम  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में

 शुरू  किया  गया  था  और  युवा  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  उनकी
 यता  करने  पर  अधिक  जोर  देते  हुए  सातवीं  योजना  में  भी  यह  जारी  रखी  गई
 दस  स्कीम  के  अनुसंधान  और  सामाजिक-आर्थिक  पशियोजनाओं  के  साथ
 ही  परिसंवादों  और  संगोष्ठियों  में  भाग  लेने  के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जाता

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  और  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  यात्रा
 सहायता  दी  जाती  और  उत्कृष्ट  अनुसंघान  कार्य  के  लिए  पुरस्कार  प्रदान  किए
 जाते  हैं  ।

 (  2)  विज्ञान  और  इंजीनियरी  अनुसंधान  परिषद्  ई०  आर०  इस  स्कीम
 का  उदृदय  विज्ञान  और  इंजीनियरी  के  उमरते  हुए  और  अन्तरविषयी  क्षेत्रों  में
 उच्च  अनुसंघान  को  बढ़ावा  देना  इस  स्कीम  के  एक  भाग  के  रूप  में  युवा
 निकों  को  विशान  ओर  इंजीनियरो  के  नए  उभरते  ओर  उन्नत  क्षेत्रों  में  अनुसंधान
 करने  के  लिए  अनुसंघान  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  नया

 क्रम  आरम्भ  किया  गया

 (3)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  चुनिंदा  क्षेत्रों  में  युवा  वैज्ञानिकों  के  लिए  बेहतर  अवसर

 ओ०  वाई०  सी०  ए०  एस०  इस  स्क्रीम  को  1986-87

 के  दौरान  प्रतिष्ठित  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्रों  में  विशेषज्ञों  के  मार्गदर्शन  में  चुनिदा  उन्नत

 क्षेत्रों  में  विशेषीकृत  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रतिभाशाली  युवा  वेशानिकों  और

 गिकीविदों  को  अधिकाधिक  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  एक  नई  स्कीम  के  रूप  में
 आरम्भ  किया  गया  था  ताकि  इस  प्रकार  की  प्रक्षिक्षित  जनणाक्ति  का  राष्ट्रीय
 क्षमता  के  निर्माण  के  लिए  उन  क्षेत्रों  में  उपयोग  किया  जा  सके  जिनमें  उनको  इस
 स्कीम के  द्वारा  प्रशिक्षित  किया  गया  हो  ।
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 और  उप  रोक्त  स्क्रीमों  के  प्रंतगंत  सहायता  प्रदान  करने  क॑  लिए  परियोजनाओं

 का  चयन  समीक्षा  की  विधि  और  परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  के  साथ-साथ  एक  विशेषज्ञ

 समिति  के  द्वारा  निर्णायकों  की  टिप्पणियों  के  आधार  पर  किया  जाता  प्रायोजित

 परिसंवादों  में  भाग  लेकर  200  से  अधिक  वैज्ञानिकों  ने  प्रत्यक्ष  रूप  से  1,000  से  अधिक  वंज्ञानिकों
 ने  अप्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  प्राप्त  वैज्ञानिकों  का  चयन  राज्य-वार  आधार  पर  नहीं  किया

 जांता

 सेवानियत  बशामिकों  को  विशेषज्ञता  का  उपयोग

 9273.  श्रीमती  डो०  के०  भण्डारो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सेवानिवृत्त  वैज्ञानिकों  की  विशेषज्ञता  का  उपयोग

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सेवानिवृत्त  वज्ञानिकों  की  विशेषज्ञता  क॑  उपयोग  हेतु  उनके  चयन  के  लिए  क्या
 मानदण्ड  निर्धारित  किये  गए  ओर

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  जिन  परियोजनाओं  में  सेवानिवृत
 वैज्ञानिकों  की  विशेषशता  का  उपयोग  किया  जाना  है  उनके  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््भो  तथा  सहासामर  परमाणु

 इलेश्ट्रा  निको  झौर  पह्ंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भनन््त्ो  (  कभो  के०  झार०  नारायणन  ):  और

 जी  हां  ।  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  सेवानिवृत्त  बंज्ञानिकों  की  बंज्ञानिक  विशेषज्ञता

 का  उपयोग  करने  के  लिए  एक  स्कीम  आरम्भ  की

 इस  स्कीम  के  अन्तगंत  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  से  संबंधित  मोनोग्राफ

 प्रास्थिति  रिपोर्ट  तंयार  विज्ञान  संचार  कायंक्रमों  आदि  जेसे  विशेष  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 कार्यों  मे ंउनकी  सहभागिता  को  समर्थन  करके  सक्रिय  सेवानिवृत्त  वंज्ञानिकों  की  प्रतिभा  और

 सेबाओं  का  प्रभावपूर्ण  रूप  से  उपयोग  करने  पर  विचार  किया  जाता

 और  सेवानिवृत्त  वेज्ञानिकों  को  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  विष्चिष्ट  परियोजना
 प्रस्तावों  के  लिये  विशेषज्ञों  के एक  दल  द्वारा  प्रस्तावों  के  मूल्यांकन  तथा  एक  समिति  के  द्वारा

 अनुमोदन  के  आधार  पर  सहायता  दी  1987-88  के  दौरान  5  लाख  रुपए  की  घनराशि

 इस  स्कीम  के  लिए  आवंटित  की  गई  है  ।

 सिक्किम  में  शरण  शिविर

 9274.  जोबतो  डो०  के०  भण्डारी  :  क्या  बित्त  अम्त्रो  यह  बताने  की  कृपप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सिक्किम  में  ऋण  शिविर  आयोजित  करने  के  संबंध  में  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सुंबंधी  ब्योरा  क्या
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  ओर

 इन  शिबिसें  के  कब  तक  आयोजित  किये  जाने  की  सम्भाबना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  जनादंत  से  बैक  किसी  क्षेत्र
 विशेष  की  आवध्यकता  और  मांग  के  आधार  पर  अलग-अलग  स्थानों  पर  ऋण  छिविर  आयोजित
 करते  ये  ऋण  शिविर  बैंकों  के  कार्यक्रमों  का  एक  हिस्सा  होते  हैं  और  उन्हें  आयोजित  करने
 के  लिए  सरकार  की  अनुमति  नहीं  लेनी  असः  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  सिक्किम  में

 ऋणतणा  शिविर  कश्ष  तक  आयोजित  किये

 राष्ट्रीय  बचत  पन्नों  का  मुनाया  जाना

 9275.  भी  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  वित्त  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  मियाद  पूरी  होने  से  पहले  नहीं

 भुनाए  जा

 यदि  तो  इसके  क््मप्र  कारस्प  भौर

 किन-किन  परिस्थितियों  में  ह॒न  बचत  पन्नों  का  मियाद  पूरी  होने से  पूर्व  भुनाया  जा
 सकता  है  ?

 वित्त  मन्त्रालस  में  राज्य  मंती  ख्ना्दन  से  1-4-86  से  पूर्व
 खरीदे  गये  छः  वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  को  बचत  पत्र  की  तारीख  से  तीन  वर्षों
 की  समाप्ति  के  पदचात्  किसी  भी  समय  परिपकवता  से  पूर्व  भुनाया  जा  सकता  ऐसे  बचत  पत्रों

 पत्र  की  तारीख  से  तीन  वर्षों  की  समाष्ति  से  पहले  भी  निम्नलिखित  किसी  भी  परि|स्थतियों >
 में  परिपक्वतर  से  पूर्व  भुताया  जा  सकता  है  :---

 (7)  घारक  की  मृत्यु  शंयुक्त  धारकों  के  माभले  में  दोमों  धारकों  की  मृत्यु  हो
 जाने

 (४)  राजपत्रित  सरकारी  अधिकारी  होने  गिरवीदार  यदि  गिरवी  इन  नियमों
 के  अनुसार  जब्ती  किये  जाने

 (iii)  जब  न्यायालय  द्वारा  आदेश  दिए  जाएं  ।

 1-4-86  को  अथवा  उसके  पदचात्  खरीदे  गये  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  जो
 केवल  वर्ष  की  परिपकक््थता  अवधि  के  पूरा  होने  पर  ही  भुनाया  जा  सकता  इन्हें  भी

 युक्त  परिस्थितियों  में  परिपक्वता  से  पूर्व  भुनाया  जा  सकता  है  ।

 धरभाणजु

 9276.  भी  स्थाभोी  प्रसाद  सलिह  :  क्या  प्रधान  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ताप  विद्युत  और  पन  विद्युत  केन्द्रों  में विद्युत  उत्पादन  के  लिये  परमाणु
 उपयोगी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  परमाणु  के  लिये  किसी  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता
 और

 या  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  झौर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०

 नारायणन  )  :  और
 परमाण  बिजलीघरों  में  काम  में  आने  वाले  टरबाइनों  का  डिजाइन  ताप  बिजलीघरों  और

 पन  बिजलीघरों  में  काम  आने  वाले  टरबाइनों  से  भिन्न

 और  टरबाइनों  का  डिजाइन  बनाने  और  जनके  उत्पादन  पर  नियंत्रण  रखने
 के  लिए  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  किया  जाता

 सातवीं  योजना  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  झौर  ब्लाठवीं  योजना  को  नीति  तेयार  करना

 9277.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 योजना  आयोग  और  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  नीतियों  के

 मूल्यांकन  के  संबंध  में  कायंवाही  आरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  अब  तक  की  गई  कायंवाही  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या

 क्या  सातवीं  योजना  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  किए  जाने  का  विचार  है  और  इस
 मूल्यांकन  रिपोर्ट  के आधार  पर  आठवीं  योजना  के  लिए  नीति  तयार  की  और

 यदि  हां  तो  मध्यावधि  मूल्यांकन  कब  किया  जाएगा  और  यह  कब  पूरा  होगा  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सुख  :  और  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  आठवीं  योजना  पर  कुछ  आन्तरिक सुख
 विचार-विमश्श  शुरू  किए  जो  इस  विषय  पर  विचारों  के  आरंभिक  आदान-प्रदान  के  स्वरूप  के

 13  से  15  1987  तक  हुई  बंठक  आयोजन  और  विकास  से  सम्बद्ध  तथा  इनका
 अनभव  रखने  वाले  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  दल  के  साथ  भी  विचारों  का  आदान-प्रदान  किया
 गया  था  ।

 और  योजना  आयोग  में  सातवीं  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  से
 कार्य  पहले  ही  शुरू  हो  चुका  संसाधनों  से  संबंधित  कार्यकारी  दल  स्थापित  कर  दिया  गया  है
 और  राज्यों  को  भी  राज्य  योजनाओं  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  करने  के  लिए  लिश्ला  गया

 मारतीय  वन  सेवा  सें  पदोस्मति  के  ह्मरबसर

 9278.  प्रो०  नारायण  चल््र  पराशर  :  क्या  पर्यावरण  भौर  बन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  बन  सेवा  के  अधिकारियों  यहां  तक  कि  फोरेस्ट  रेंज
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 अधिकारियों  जैसे  जूनियर  अधिकारियों  में  भावी  पदोन्नति  के  कम  अवसर  होने  के  कारण  व्याप्त

 भारी  असंतोष  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  असंतोष  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  गए  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से
 भारतीय  वन  सेवा  में  और  राज्य  वन  अधिकारियों  की  भावी  पदोन्नति  के  अवसर  कम  होने  के

 बारे  में  विभिन्न  स्रोतों  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए

 भारतीय  वन  सेवा  के  सम्बन्ध  में  उठाये  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 --3700-5000  रुपए  के  वेतनमान  में  भारतीय  वन  सेवा  में  एक  गंर-कार्यात्मक  कनिष्ठ
 प्रशासनिक  ग्रेड  की  शुरूआत  जिसके  लिए  9  साल  की  सेवा  पूर्ण  करने  पर  भारतीय
 बन  सेवा  के  अधिकारी  नियुक्ति  के  लिए  पात्र

 --4500-5700  रुपए  के  वेतनमान  में  वन  संरक्षक  के  दो  स्तरों  को  एक  एकल  स्तर  में

 विलय  करना  ।

 मुख्य  वन  संरक्षक  को  उसी  स्तर  पर  5900-6700  रुपए  का  उच्चतर
 वेतनमान  देना  जैसा  कि  मुख्य  वन  संरक्षक  का

 राज्यों  में  7600  रुपया  और  अन्य  राज्यों  में  7300-7600  रुपए  के

 बेतन  से  राज्य  संबर्गों  में  प्रधात  मुख्य  वन  संरक्षक  के  पदों  का  सृजन  ।

 सूजि  बत  पदों  और  राज्य  संवर्गों  के  संघटन  के  त्र॑  वार्षिक  समीक्षा  के  भारतीय  वन

 सेवा  संवर्गों  में  पदोन्नति  के  पर्याप्त  अवसर  सुनिष्तितत  करने  के  प्रयास  किए  जाते

 जहां  तक  अन्य  वन  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  से  सेवा

 शर्तों  में  सुधार  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया

 बातित  जल  पर  लगने  वाला  उत्पाद  शुल्क

 9279.  भ्रो  ग्रानन्द  पाठक
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 250  मिलीलिटर  और  300  मिलीलिटर  क्षमता  वालो  वातित  जल  की  बोतलों  पर दि
 में  अन्तर  के  क्या  कारण  ओर

 लगने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को  दरों

 मीठेरहित  वातित  जल  250  मिली  लिटर  की  बोतलों  के  लिये  अलग  न

 करने के  क्या  कारण  हैं  !
 वर्गीकरण

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  ओर  200  प्रिली  लिटर

 200  मिली  लीटर  से  अधिक  परन्तु  250  मिली  लिटर  से  अनधिक  और  200  लिटर  से
 चि  से  अर्ना  क  क्षमता  का  शाशे  का  बोतलोाी  में  मीठे  बातित  जल  पर अधिक  परन्तु  300  मिली  लिट

 उत्पादन शुल्क  की  दरें  क्रमशः 50  55  पैसे  और  65  पंसे  हैं
 ।

 प्रथम  ओर  तीसरे  खण्ड
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 तन  .  हे  के  orate  ee  « अननन  अजनगरगफन्रिगाणएत+न  लिन  ला  ना

 की  दरों  के  बीच  15  पैसे  के  अन्तर  की  दृष्टि  200  मिली  छिटर  अधिक  परम्तु  250  मिली

 लिटर  से  अनधिक  क्षमता  वाली  शीझ्षों  की  बोतलों  में  मीठे  वात्तित  जलਂ  के  लिपे  छुलक  की  मध्मवर्ती

 डर  आव्रदयक  समझी  जाती  छीणे  की  बोतलों  में  200  मिली  लिटर  तक  तथा  200  मिली
 लिटर  से  अधिक  परन्तु  300  मिली  लिटर  से  अनधिक  मीठे  रहित  वातित  जल  के  मामले  में  उत्पादन

 25  पंसे  और  30  पंसे  चूंकि  इन  दो  दरों  के  बीच  शुल्क  अन्तर  केवल  5  पंसे

 है  अतः  अन्य  खण्ड  वर  आकष्यक  नहीं  समझी  प्रई  है  ।

 बिहार  में  ऋण-जमा  प्नुपात्त

 9280.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बतामें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  राष्ट्रीपकृत  बेंकों  में  अलग-अजग  जिलों  के  बीच  ऋण-जमा  अनुपात
 में  भारी  अन्तर

 31  1987  को  किन  किन  में  यह  अनुपात  अधिकतम  ओर  न्यूनतम

 इन  ज़िलों  में  इतनी  अधिक  बिषमता  के  कक््गा  कारण

 31  1987  को  बिहार  राज्य  के  सभी  राष्ट्रीबकृत  बेंकों  के  बेंक-वार  ऋण
 जमा  अनुपात  क्या  और

 (®)  बंकों  के ऋण  जमा  अनुपात  में  इतना  अन्तर  होने  के  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जतायंन  :  और  भारतीय  रिजर्व

 बंक  से  सूचित  किया  है  कि  बिहार  के  विभिन्न  जिलों  के  बास्ते  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंंकों
 की  अग्नरिमों  और  ऋण  जमा  अनुपात  के  आंकड़े  1986  के  अन्त  तक  के

 उपबंध  ये  आंकड़े  संसरत  विवरण  में  दिये  गये  अनन्तिम  आंकड़ों  के आधार  पर  अधिकतम

 ऋण  जमा  अनुपात  मधेपुरा  जिले  का  75.5  प्रतिशत  और  न्यूनतम  घनबाद  जिले  का  अर्थात  20.7
 प्रतिशक्त  था  ।

 ऋण  जमा  अनुपात  में  विभिरनता  सामाम्यतः  विभिन्न  जिलों  में  अधारभूल
 धाओं  के  असमान  अलग्र-अलग  भोयरोलिक  स्थिति  और  निवेश्य  बाजार
 और  उद्यमियों  आदि  की  उपसब्धता  के  कारण  होती

 ओर  बिहार  राज्य  के  लिये  1986  के  अन्त  में  बंकਂ  सभूह-वार  ऋण
 जमा  अनुपात  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है

 स  मूह  क्रानाम  ऋण  जमा  अनुपात

 _  fre ः_़़ख
 2-  भारतीय  स्टेट  बंक  सम  99.2

 2-  राष्ट्रीयक्ृत  बक  34.6
 3.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  36.3

 4.  अन्य  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंक  36.3

 5.  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेक  38.8
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  ऋण  जमा  मनुपात  उनके  कम  जमा  आधार  ओर  अपेक्षाकृत  उदार

 पुनवित्त  उद्धति  के कारण  काफी  अधिक

 जिले  का  नाम

 1

 औरंगाबाद

 -  बेगूसराय

 «  भागलपुर

 ,  भोजपुर

 दरभंगा

 दियो गढ़

 .  धनबाद

 दुमका
 गया

 -  मिस्डिीह

 «  गोडा

 12.  गोपालगंज

 13.  गुमल्ा

 9

 9

 ४७

 ०९

 एफ

 9७

 ७०७:

 कस

 पा

 कफ

 15.  हजारीबाग

 16.  कटिहार

 17.  खगरिया

 18.  लोहारडग्गा

 19.  मधुजनी

 20.  माधेपुरा

 20.  मुंगेर

 22.  मुजफ्फरपुर

 22.  नालन्दा

 विवरण

 बिहार  में  झनुसूचित  बाणिज्यिक  बेकों  को  जिले-बार  जमाराशियाँ  झौर  प्रग्निन

 म्थ  1986  के  अस्त लक  )  करोड़  रुक्ये  )

 जमा  राशि  ऋण  जमा  अनुपात

 2  3  4

 44.61  13.03  29.2

 58.03  26-79  46.3

 131.69  43.47  33.0

 165.68  42.28  25.5

 78.87  39.06  49.5

 42.82  14.05  32.8

 481-81  99.64  20.7

 36.91  9.81  26.6

 142.99  43.97  30.8

 99.46  28.76  28.9

 16-45  5.74  34.9

 48.09  45.02  31.2

 27-01  7.77  28.8

 159.42  51.47  34.2

 38.50  19.93  3  51.8

 16-85  12.59  7+7

 8.05  5.50  68.3

 49.82  31.21  62.6

 13.90  10.50  75.5

 126.9%  42,86  33.8

 166.47  63.42  38.1

 61.38  28.78  46.9
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 1  2.  3  4

 23.  नवादा  30.24  12.50  41.1

 24.  पलामू  72.52  25.58  35.3

 25.  परद्दिचम  चंपारण  51.94  37.54  72.3

 26.  पटना  752.99  360.32  47.9

 27.  प्रूणिया  72.24  53.04  73.4

 28.  पूर्वी  चम्पारण  61.50  41.36  67.3

 29.  रांची  316.21  159.98  8  50.6

 30.  रोहतास  132.10  44.28  33.5

 31.  सहरसा  33,56  19.47  .47  58.0

 32.  साहबगंज  28.59  8.57  30.0

 33.  समस्तीपुर  68.95  32.23  46.7

 34,  सरण  114.60  33.21  29.0

 35.  सिहभूम  382.45  102.10  26.7

 36.  सीतामढ़ी  37.62  «  27.02  71.8

 37.  सिवान  87.94  29.53  33.6

 38.  वैशाली  68.71  32.67  47.6

 बिहार  राज्य  कुल

 कर
 4318.95  95  1674.46 _  __  38.8  वि

 तदर्थ  नियुक्षितयों  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 9281.  ओऔी  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  यह  निर्णय  दिया  है  कि  सरकारी  कार्यालयों  में

 नियमित  नियुक्ति  से  पहले  तदर्थ  नियुक्तियों  की
 अवधि  को  वरिष्ठता  और  अन्य  लामों  के  लिए  भी

 ध्यान  में  रखा  |जाएगा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  निरणंय  को  सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  सहित  सभी  कार्यालयों  में  एक  नीति  ,

 के  रूप  में  लागू  करने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  ग

 क्या  सरकारी  कार्यालयों  में  लगातार  कई  वर्षों  तक  के  लिए  अभी  भी  काफी  संख्या

 में  पदों  को  तदर्थ  आधार  पर  भरा  जा  रहा  ओर
 !

 (5)  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्तियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पान  संत्रालय  में  उप  मम्त्री  बोरेम  सिंह  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 किराया  खरोद  कम्पतियों  को  ऋण  वेने  के  मानदण्ड

 9282.  आओ  के०  राममूर्ति  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किराया  खरीद  कम्पनियों  को  ऋण  देने  के  उपयुक्त  मानदण्ड  निर्धारित  करने  हेतु
 और  उक्त  धनराशि  के  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  इस्तेमाल  पर  निगरानी  रखने  के  बारे  में  भारतीय
 रिजवं  बैंक  द्वारा  नियुक्त  की  गई  उप  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  और

 उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  जनादंस  :  और  भारतीय  रिजर्ं

 बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  किराया  खरीद  और  लीजिग  कम्पनियों  को  बेंकों  द्वारा  दिए  जाने  काले

 ऋणों  के  मानदण्डों  पर  विचार  करने  और  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने  के  लिये  भारतीय  रिजवं

 बैंक  की  निदेश  समिति  द्वारा  एक  उप-समिति  गठित  की  गई  थी  |  उप  समिति  ने  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  किराया-ख  रीद  कम्पनियों  के  बेंक  ऋणों  को  उनकी  खुद  की  निवल  राशियों  के  साथ
 किराये  पर  माल  के  स्टाक  सहित  चालू  परिसम्पत्तियों  के  आधार  पर  अनुश्ञय  बंक  वित्त  का

 निर्धारण  करने  और  दीर्घावधिक  स्रोतों  से  न्यूनतम  प्रंशटहान  आदि  की  सिफारिश  की  निदेश

 समिति  द्वारा  उक्त  सिफारिशों  पर  निर्णय  लिए  जाने  के  पश्चात्  भारतीय  रिजवं  बैंक  उचित
 वाई  करेगा  ।

 विदेशी  सहयोग  से  द्रसंचार  उपकरणों  का  निर्माण

 9283.  भ्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  प्रधांन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  सहयोग  से  दूर  संचार  उपकरणों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  जिनमें  इनका  निर्माण  किया  जा

 रहा  है  और  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गये  थे  और  कितना  निर्माण  किया  गया

 क्या  सहयोग  समभौते  में  कोई  ऐसा  प्रावधान  था  कि  निर्मित-उपकरणों  के  कुछ  भाग
 का  निर्यात  किया  और

 यदि  तो  क्या  इसे  पूरा  किया  जा  रहा  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिकी  झौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  श्रार०  :  और

 भारतीय  कंपनियाँ  द्वारा  दूरसंचार  उपस्करीं  से  संबंधित  कई  वस्तुओं  के  विनिर्माण  का  कार्य  हाथ  में

 लिया  गया  है  ।  इन  परियोजनाओं  को  कई  विदेशी  कंपनियों  के  सहयोग  से  लगभग  80  कंपनियों

 द्वारा  प्रतिष्ठापित  किया  जा  रहा  ये  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  चूंकि  ये
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 वस्तुएं  अत्यंत  सूक्ष्म  तथा  नाजुक  किस्म  को  अतः  पूरा  उत्पदन-क्षमता  हासिल  करने
 के

 लिए  इन  परियोजनाओं  के  फलीभूत  होबे  में  लगने  वाली  अवधि  तीन  बर्ण  से  लेकर  वर्ष  तक  की

 है  ।  आमतौर  पर  इनमें  से  अधिकांश  परियोजनाएं  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रगति  कर  रही

 है  ।

 और  इनमें  से  अधिकांश  परियोजनाओं  में  निर्यात्त  संबंधी  दायित्व  का  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  है  |

 केन्द्रीय  खाद्य  भर  प्रौद्योगिको  प्रनुसंघान  संस्थान  का  कार्यकरण

 9284.  भ्री  सी०  माधव  रेडडो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  से  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  और  विकास  पर  आयोजित  अन्तर्शाष्ट्रीय  विचार

 गोष्ठी  में  केन्द्रीव  खाद्य  और  प्रौद्योगिकी  अनुसंघान  भंसूर  के  का्यंकरण  पर

 विमर्श  किया  गया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  संस्थान  में  कार्य  करने  की  स्थितियां  अनुसंघान  कार्य  के  अनुकूल  नहीं
 और

 यदि  तो  उस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानि>ी  झौर  प्रंतरिक्ष  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रदइन  ही  नहीं  उठता  ।

 अहुराध्ट्रीय  कम्बतियों  द्वारा  जन  बाहर  भेजना

 9285.  भऔ  राम  मगत  पासबान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ

 बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  के  विदेशी  शेयर  घारियों  ने  सरकार  की  3  नुमति  के  बिना  भारी
 मात्रा  में  भारतीय  मुद्रा  मारत  से  बाहर  भेजी

 )  क्या  सरकार  को  इस  मामले  में  जांच  कराने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 पेह्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  संस  मंत्रालय
 के  राज्य

 शंजो  तथा  जिस  मंत्रालय  में  र/ल्य  मंत्र

 क्रह्म  :  से  सूचना  हकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  उपलब्ध  होने  १२  मथाबत
 खभा-पटल  पर  रख  दी

 136



 16  1909  )  लिखित  उत्तर
 जिया  ऊजजि+  पथ  च+--++  7

 झपरिवर्तनीय  डिजेंजरों  के  परिवतन  पर  प्रतिबंध

 9286.  भी  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 करा  विचार  अपरिवतंनीय  डिबंचरों  के  परिवतंन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  संबंधी  अधिसूचना  की  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म  सरकार  ने  10  1986  को  फँंसला  किया  कि  अपरिवतंनीय  ऋणपत्रों  के
 परिवर्तन  और  प्रंघतः  परिवतंनीय  ऋणपत्रों  के  अपरिवर्तनीय  भाग  के  रूपान्तरण  के  लिए  आगे

 से  अनुमति  न  दी  जाए  ।  अन्य  माध्यमों  के  साथ-साथ  इस  निर्णय  की  घोषणा  समाचार  पत्रों  के

 माध्यम  से  भी  की  इस  विषय  पर  किसी  अधिसूचना  के  जारी  किए  जाने  की  आवश्यकता

 हीं  थी  और  इसी  कारण  सरकार  ने  अपरिवतनीय  ऋणापत्रों  के  परिवतंन  पर  पाबन्दी  के  संबंध

 में  कोई  अधिसूचना  जारी  नहीं  की  है  ।

 20  सुत्रो  कार्यक्रम  के  झंतगंत  ध्रनुसूचित  जाति/पझ्नुसचित  जनजाति  के  सोगों
 को  मिला  लाम

 9287.  भी  भ्रतन््त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  समाज  के  कमजोर  वर्गों  अनुसूचित  तियों/अनुसू  चित
 जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  उड़ीसा  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  प्रंतगंत  चल  रहे  विभिन्न

 कार्यक्रमों  के  संबंध  में  कोई  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 सुख  :  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 विभिन्न  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  के  निष्पादन  का  प्रबोधन  मासिक  और  त्र॑  मासिक  आधार  पर

 करता  अखिल  भारतीय  आधार  पर  और  उड़ीसा  राज्य  में  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  कल्याण

 से  संबंधित  सूत्रों/मदों  के  लक्य  और  उपलब्धियां  दशाने  वाला  विवरण  संलग्न
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 9288.  भरी  एच०  एन०  नन््जे  गौडा  :

 श्रो  जो०  एस०  बसवराज्

 क्या  जिस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  ने  भारत  के  साथ  आशिक  क्षेत्र  में  सहयोग  स्थापित  करने  की  इच्छा

 जाहिर  की
 यदि  तो  क्या  इटली  के  शिष्टमंडल

 ने
 देश  का  दौरा  किया  है  और  केन्द्रीय

 सरकार  के  साथ  बातचीत  की

 इटली  किन-किन  क्षेत्रों  में  भारत  के  साथ  संबंध  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  हुआ

 क््य  संबंध  में  कोई  समकोता  किया  गया  और हैਂ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  तथा  बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ब्रह्म
 :  जी  हां  ।

 संयुक्त  समिति  की  बंठक  तथा  वित्तीय  और  तकनीकी  सहयोग  के  लिए
 परामर्श  करने  के  वास्ते  प्रतिनिधि-मंडलों  ने  1984  में  भारत  का  दोरा  1986
 में  सहकारिता  तथा  विकास  विभाग  के  एक  वर्रिष्ठ  प्रतिनिधि  ने  नई  दिल्ली  का  दौरा  किया  तथा

 सहयोग  को  बढ़ाने  के  संबंध  में  विचार-विमश  किया  ।

 से  इटली  मूल  की  वस्तुओं  तथा  सेवाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  इटली  की

 सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  दोनों  सरकारों  के  बीच  40  करोड़  अमरीकी  डालश  के  लिए

 जनव  1985  में  एक  निर्यात  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  इस  ऋण  का  उपयोग  या
 तो  स्वतन्त्र  रूप  से  किया  जा  सकता  है  अथवा  नम  छातों  वाले  ऋण  के  साथ  भी  किया  जा  सकता

 है  जिसके  लिए  1982  में  4  करोड़  अमरीकी  डालर  की  वचनबद्धता  की  गई  परियोजनावार

 आधार  पर  भी  इटली  सरकार  द्वारा  अतिरिक्त  नमं  शर्तों  के  ऋणों  की  व्यवस्था  की  गई
 भविष्य  में  कार्यक्रमों  के  लिए  भी  इटली  पक्ष  ने  कुछेंक  ऐसे  क्षेत्रों  का  सुझाव  दिया  जिन  पर

 विशेष  रूप  से  विचार  किया  जा  सकता  इनमें

 इनफा  कृषि  तथा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  शामिल  हैं  ।

 सुपर  कम्प्यूटरों  को  लरीद

 9289.  भी  एच०  एन०  नन््जे  गौडा  :

 श्री  जो०  एस०  बसबराज  :

 श्रीमती  बसबराजेश्वरी  :

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 क्या  प्रधान  मंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जापान  ओर  सोवियत  संघ  थुपर  कम्प्यूटर  प्राप्त  न  किये  जाने  के

 मुख्य  कारण  क्या  हैं

 सरकार  का  अन्य  किस  देश्  से  सुपर  कम्प्यूटर  प्राप्त  करने  का  विचार  और

 देछ्ष  में  कम्प्यूटर  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 बिज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  भ्ौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  :

 सुपर
 कम्प्यूटरों  की  बिक्री  के  संबंध  में  अभी  बातचीत  चल  रही

 चूंकि  सुपर  कम्प्यूटरों  का  विनिर्माण  इस  समय  केवल  संयुक्त  राज्य

 जापान  तथा  सोवियत  संघ  में  ही  किया  जा  रहा  ऐसे  कम्प्यूटरों  को  प्राप्त  करने  के
 लिए

 अन्य  किसी  देक्ष  से  अनुरोध  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  1984  में  कम्प्यूटरों  के  विषय  में  एक  उदार  नीति  की  धोषणा
 की  है  जिसके  अन्तगंत  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  कम्प्यूटरों  का  स्वदेश  में  ही  विनिर्माण
 करने  पर  बल  दिया  गया  इस  लक्ष्य  को  हासिल  करने  के  लिए  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  की
 उदार  लाइसेंस  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  सभी  भारतीय  कम्पनियों  जिनकी

 विदेशी-सा  म्या  पूंजी  )  40  प्रतिशत  तक  स्वदेश  में  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  प्रदान
 की  जाती  विकास  के  लिये  उत्पादन-क्षमता  पर  लगे  प्रतिबंधों  को  हटा  दिया  गया  उत्पादों
 के  ग्रंड  का  उन्नयन  करने  अथवा  नई  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  विदेशी-सहयोग
 करने  तथा  डिजाइन  विषयक  ड्राइंग  का  आयात  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जा  रही
 स्थलों  संबंधी  नीतियों  को  झ्िथिल  बनाया  गया  है  तथा  इकाइथों  को  अनुमति  प्रदान  किये  जाने
 योग्य  किसी  भी  क्षेत्र  में  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  एकाधिकार

 कारी  व्यापार  पद्धति  आर०  टी०  की  धारा  21  तथा  22  के  अन्तगंत  छूट  दी  ग

 है  ताकि  बडी  कम्पनियां  इस  क्षेत्र  में  पंजी  निवेश  कर  से  ।  उपर्यक्त  के  कई  विकासात्मक

 परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  ताकि  इस  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  के  लक्ष्य  को  हासिल  किया

 जप

 जा  सके  ।

 हिन्दी  श्राशुलिपिकों  के  पदों  के  सुजन  पर  प्रतिबन्ध

 9290.  श्री  प्रनादि  चरण  दास  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  आशुलिपिकों  के
 संवर्ग-बाहुय  पदों  के  सृजन

 पर  1968  में  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 क्या  यह  प्रतिबन्ध  हिन्दी  आशुलिपिकों  के  उन  पदों  को  भरने  पर  भी  लागू  था

 जिन्हें  प्रतिबन्ध  लगाने  से  काफी  पहले  स॒ुजित  किया  गया  था

 (१)  किन  कारणों  से  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  पदों  पर  नियुक्त  संवर्ग-बाहय

 द्विन्दी  आशुलिपिकों  के  प्रत्यावतंन  की  मांग  की  थी
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 क्या  दिल्ली  उच्च  न्यायॉलय  ने  इन  संवर्ग-बाहय  हिन्दी  आशुलिपिकों  की  नियुक्ति
 को  उचित  ठहराया

 (5)  यदि  तो  प्रभावित  कमंचारियों  की  पुनः  नियुक्ति  कब  तक  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 :  लोक  शिकापत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपक्लो  जीरेत  सिह  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशों  में  निधियों  का  प्रस्तरण

 9291.  डा०  बो०  एल०  शॉलैश  :  कया  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  और  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी

 निवारण  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वाली  प्रलेखों  के आधार  पर  हांगकांग  को  निधियां  अन्तिरत

 किये  जाने  के  किसी  मामले  का  पता  चला

 यदि  तो  इस  म/मले  के  तथ्य  क्या  हैं

 इसकी  क्रियान्धित  क्या

 विदेशों  को  निधियां  अन्तशित  करने  संबंधी  वर्तमान  प्रक्रियाः  में  क्या  कमियां  हैं  और
 बैंकों  को  नियमों  ओर  विनियमों  के  अन्तगंत  निर्धारित  सभी  प्रकार  के  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्या
 कार्य  सौंपे  गये  और

 भविष्य  में  ऐसे  मामलों  को  न  होने  देने  और  दोषी  बंकों  और  उल्लंघनकर्ताओं  को
 दंड  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मल्त्रो  शया  विश  अंतालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  हां  |  एक  श्रो  सीताराम  अग्रवाल  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  मामले

 का  पता  लगाया  गया  था  जिन्होंने  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  बेनामी  फर्मो
 चलाई  इन  बेनामी  फर्मो  के  माध्यम  से  हांगकांग  तथा  सिंगापुर  में  स्थित  फर्मों  को  जाली

 आयात  दस्तावेजों  के  सहारे  लगभग  2  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  भेजी  गई  थी  ।

 ओर  (=)  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  उपयुक्तत  प्रदासधिक/विधायी  उपाय  किये
 जाने  हेतु  मामले  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  आवश्यक  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  निरन्तर
 उपाय  भी  किए  जाते  रहे  हैं  ।

 इण्डियन  केबल  कम्पनी  लिमिटेड  के  कार्यकलाप

 9292.  श्री  बीरेन्र  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  और  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  जैसे  वित्तीय
 संस्थानों  के  इंडियन  केबल  कम्पनी  लिमिटेड  में  कितने  प्रतिशत  शेथर
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 क्या  सरकार  को  इस  कम्पनी  में  कथित  कदाचारों  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई  ओर

 यदि  तो  तस््संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  कौन-सी  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  भम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  मंत्री

 ब्रह्म  :  इण्डियन  केवल  कम्पनी  लि०  में  शेयर  धारिता  की  प्रतिशतता  निम्न

 प्रका र

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  27.63  प्रतिशत

 यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  13.53  प्रतिशत

 राष्ट्रीय कृत  बंक  8.60  प्रतिक्षत

 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  को  महिला  भ्रधिकारियों  का  नियोजन

 9293.  डा०  टी०  क  ल्क्ना  बेबी  :  क्या  प्रथाल  संत्रो  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुये
 हैं  कि भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  की  महिला  अधिकारियों  के नियोजन  और  पदोन्नति  के  मामले  में  उन्हें  समकक्ष  पुदष

 कारियों  के  समान  नहीं  समझा  जाता
 ग

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  अधिकांश  महिला  अधिकारियों

 को  समाज  शिशु  योजना  और  सहकारिता  विभाग  में  नियक्त

 किया  जाता  यदि  तो  इस  संबंध  में  गत  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 हैं  और  उन्हें  जिला  निगमों  के  निदेशकों  और  विभागों
 कै

 प्रमुख  गे  के  रूप  में

 नियुक्त  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  को  महिला  अधिकारियों  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति

 को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन््त्रालय  में  राज्य

 सम्त्री  पो०  :  नहीं  |

 और  नहीं  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  महिला  अधिका  विशेषकर

 जो  केन्द्र  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  ऐसे  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्त

 जारी  किये  हैं  जिनमें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  महिला  अधिकारियों  की  ऐसी  तनातियों  पर

 बल  दिया  गया  है  जहां  वे  उच्च  जिःर  मेदारियों  बाले  पदो ंपर  कार्य  करने  के  योग्य  हो  सके  ।  राज्य

 सरकारों  से  यह  बात  सुनिश्चित
 करने  का  आग्रह  किया  ग  है  कि  भा  रतीय  प्रशासनिक  सेवा  की
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 नी त  तर

 महिला  अधिकारियों  को  उनकी  प्रवृत्ति  के  अनुसार  प्रशासन  के  बहुविध  क्षेत्रों  में  नियुक्तियों  सहित
 क्षेत्रीय  स्तर  के  महत्वपूर्णा  पदों  पर  का  करने  के  समुचित  अवसर  प्रदान  किए  जाएं  ।

 उड़ीसा  में  जोवन  बीमा  निगस  के  सस्बित  पड़े  दावे

 9294.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  कया  वित्त  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृ  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  जीवन  बीमा  निगम्त  के  विभिन्न  डिवीजनों  में  निपटान  के  लिए  बहुत  से

 दावे  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  31  1986  को  उड़ीसा  में  जीवन  बीमा  निगम  के  विभिन्न

 डिवीजनों  में  कितने  दावे  लम्बित  पड़े

 इन  दावों  के  निपटान  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  ओऔर पु

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ? है

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  से  31  1986
 की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  जीवन  बीमा  निगम  के  विभिन्न  प्रभागों  में  695  परिपक्वता  वाले
 दावे  और  175  मत्यु  दावे  लम्बित  पड़े  जीवन  बीमा  निगम  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  करता

 रहता  है  और  दावों  के  निपटान  कायं  में  सुधार  लाने  के  लिए  आबश्यक  कदम  उठा  रहा
 पकक्वता  दाबों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  पहले  से  ही  जो  महत्वपूर्ण
 कदम  उठाये  गये  हैं  3  नमें  से  कुछ  नीचे  दिए  गए  हैं  ;

 पालिसीधारकों  को  परिपक्वता  वाले  दावों  के  डिस्चाजं  वाउचर  देय  तारीख  से
 काफी  समय  पहले  ही  भेजना  ।

 (ii)  20,000  रुपये  तक  की  बीमित  राश्षि  के  संबंध  में  आयु  संबंधी  प्रमाण  प्रस्तुत  करने
 से  छट  देना  यदि  बीमित  व्यक्ति  की  आयु  प्रविष्टि  के  समय  दर्ज  न  की  गई  हो  ।

 (77)  परिपकवता  वाले  बकाया  पड़े  दावों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  करना  और  उन  पर

 अनुवर्ती  कारंवाई  करना  एवं  पालिसीधारकों  के  साथ  व्यक्तिगत  रूप  से  सम्पर्क
 स्थापित  करने  व  बाकी  रहती  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  स्टाफ  द्वारा
 व्यक्तिगत  रूप  से  दौरा  करना  ।

 दावा  निपटान  के  कार्य  को  विकेन्द्रीकृत  करके  शाखा  कार्यालयों  को  सौंपना  ।

 (५)  पालिसी  का  मूल  दस्तावेज  खो  जाने  पर  क्षतिपूर्ति  पत्र  की  शर्त  को  कुछ  विशिष्ट
 सीमा  तक  हटाना  ।

 (४)  बीमित  मृत  व्यक्ति  के  सम्पदा-अधिका र  के  कान्नी  प्रमाण  की  हछात॑  में  कुछ  विह्विष्ट
 सीमा  तक  छूट  देना  ।

 उड़ीसा  में  भ्रनुसूचित जाति  विकास  निगम  से  सहायता  पाने  बाले  परिवार

 9295.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  में
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 जञऊलकताडसजजफफउउपच--ककसक  सस:सऐय:,--न-ि  ज्ञ्ज+

 अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  द्वारा  अब  तक  अनुसूचित  जातियों  के  कितने  परिवारों  को  सहायता
 प्रदान  कीगई  है  ?

 कल्याण  संत्रासय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ
 से  1987  तक  सीमान्त  ऋण  कायंक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  राज्य  अनुसूचित  जाति  विकास
 निगम  द्वारा  सहायता  प्राप्त  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  की  कुल  संख्या  93,541  है  ।

 शहरों  का  बढ़ाया  जाना

 9296.  भो  संयद  शाहबुददोन  :  क्या  विष  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे कि  :

 उन  शहरों  के  नाम  क्या  है  जिनका  1  1981  से  मूललक्ष्यों  प्रभाव  से  नगर
 प्रतिपृति  भत्ता  के  प्रयोजनार्थ  अब  तक  दर्जा  बढ़ाया  गया  और

 क्या  सरकार  का  तदनुसार  सम्पूर्णा  देश  में  सभी  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के
 संबंध  में  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बो०  के०  :  ओर
 1981  की  जनगणना  की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  के  आधार  अन्य  बातों  के  प्रतिपूर्ति

 )  भत्ते  के  प्रयोजन  के  लिए  नगरों/कस्बों  का  वर्गीकरण  1.8.1982  से  किया  गया
 राजस्थान  उच्च  न्यायालय  के  फंसले  के  अनुसरण  1981  की  जनगणना  के  आधार  पर  जोघपुर

 के  वर्गीकरण  को  1.8.1982  की  बजाय  1.3.198]  से  लागू  किया  गया  जोधपुर  के  सादृइ्य
 1981  की  जनगणना  के  आधार  पर  अन्य  नगरों  का  वर्गीकरण  भी  1.8.1982  की  बजाय

 1.3.198  ]  से  लाग्रू  किया  गया  है  और  सरकारी  आदेश  तदनुसार  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  ऐसे
 नगरों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 1.3.1987  से  लागू  झौर  अंणो  नगर  को  सूची  जहां  केसट्रीय  सरकार
 के  कर्ंचारियों  को  प्रतिपूति  भत्ता  स्वोकार्य  हे

 —____—_———

 राज्य/संघ  राज्य  ल्न्क्ा  न्खः  27?
 क्षेत्र  का  नाम

 2  3  4

 आन्प्रप्रदेश
 .....

 हैदराबाद  शहरी  --.>  विजयवाड़ा  झण्स०
 विशाखापटनम  शण०्स०

 बिहार  --  पटना  श०स०  घनबाद  श०स०  जमशेदपुर ह
 रांची  श०्स०

 चंडीगढ़  पे  चंडीगढ़  दा  ०स०

 दिल्ली  दिल्ली  श०्स०  --  --

 गुजरात  अहमदाबाद  श०स०  सूरत  श०स०  वडोदरा  श०स०
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 1

 जम्मू  और  कष्मीर

 कर्नाटक

 केश्ल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पशष्चिचम  बंगाल

 9297,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :

 बंगलौर  श०्स०

 मद्रास  श०स०

 कानपुर  श०स०

 6  1987

 3...“ 4

 *--

 ह
 श्रीनगर  श०्स०

 जा  हुबली  धारवाड़

 गण  मंसूर  श०स०
 कालीकट  श०्स०
 कोचीन  शन्स०

 विवेन्द्रम  दा०स०

 इन्दौर  भोपाल

 दुर्ग-भिलाई  नगर  झ०स+ -
 ग्वालियर  श०ण्स०

 जबलपुर  दा०स०

 नागपुर  श०स०  नासिक  शोलापुर
 जोधपुर  उलहासनगर  हा०स०

 गण  लुधियावा

 जयपुर  श०स०  जोधपुर

 कोयस्थटूर  हा०स०  त्रिचुरापल्ली  शण्स०

 मदुराई  श०स०  सालम  ह्०्स०

 लखनऊ  ह०स०  आगरा  हा०्स०

 इलाहाबाद  श०स०
 बरेली  मेरठ  श०स०

 वाराणसी  छा०्स०

 भारत  में  विदेशों  हारा  राशि  निवेश

 क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 भारत  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  जमंन  संघीय  -

 रूस और ब्रिटेन द्वारा कुल कितनी घनराशि का निवेश क्रिया गया के कारण इस निवेश में वृद्धि हुई ._ सरकार का और अधिक राशि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार और ॥4< कुल वर्षों के दौरान उदार नीति अपनाए जाने
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 क्या  योजना  आयोग  और  संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  कदम  उठाये

 गये  हैं  और  उनका  स्वरूप  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो

 ब्रह्म  :  जमंन  संघीय  संयुक्त  राज्य  सोबियत

 समाजवादी  गणतंत्र  तथा  यू०  के०  से  प्राप्त  विदेशी  इक्विटी  निवेश  जिनके  लिए  वर्ष  1984,

 1985  तथा  1986  में  अनुमोदन  प्रदान  किये  गये  निम्न  प्रकार  से
 हैं  :

 रुपय े)

 िि  98h 179
 1986

 जापान  615  1568  562

 जमंन  संघीय  गणराज्य  284  1180  2016

 फ्रांस  121  236  205

 सं०  राज्य  अमरीका  895  3992  2937

 सोवियस  समाजवादी  जमतंत्र  संघ  _  जन  ना

 यूनाइटेड  किगडम
 _

 11  371  772

 निवेश  में  सामान्यतः  वृद्धि  की  प्रकृति  को  देखते  हुए  प्रतीत  होता  है  कि  निवेश

 में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 और  विदेशी  निवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  चयनात्मक  रही  है  जैसा

 कि  1983  के  औद्योगिक  नीति  विषयक  वक्तव्य  में  निरूपित  किया  गया

 बचत  संग्रह  में  भ्रामीण  डाक  धरों  का  योगदान

 भ्री  नित्यानस्द  मिश्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देछ  में  बचत  संग्रह  हेतु  विशेष  अभियान  चलाने  के  लिए  ग्रामीण  डाकघरों  द्वारा  क्या
 योगदान  दिया  गया

 यदि  तो  वार्यान्वित  की  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  प्रतिवर्ष  प्राप्त  परिणामों  का
 राज्य-वार  व्यौरा  क्या  और

 यदि  कोई  कमी  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  !

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  राष्ट्रीय  बचत  संगठन
 द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  शाखा  डाकघरों  के  सहयोग  से  बचतें  जुटाने  के लिए  विशेष  अभियान  चलाये
 जाते  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा/उप-डाकपाजों  क्ये  अपने-अपने  डाकघरों  में

 अल्प  बचतों  के  संग्रहों  क ेआधार  पर  प्रोत्साहन  दिए  जाते  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा
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 पालों/उप-डाकपालों  द्वारा  ऐसे  संग्रहों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  संग्रहों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 12.00  मध्याह्

 श्री  बसुदेव  झाचाये  :  आपने  हमें  संविधान  के  अनुच्छेद  78  पर  चर्चा

 करने  की  अनुमति नहीं  दी  ।  लेकिन  स्वयं  प्रधानमंत्री ने  स्वयं  इनकी  व्याख्या  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  करवा  आप  गुप्ता  जी  से  पूछ  वे  क्या  कहते  वेसा  कर

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति नहीं  दी  है  ।  मुझ  कुछ  भी  नहीं  मिला  श्री

 अफवाहों  पर  मत  जाइए  ।  मुझे  कोई  भी  रिकार्ड  नहीं  मिला  है  ओर  मैं  अफवाह  पर  नहीं  जाता  ।

 )**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे पता  नही ंयह  ठीक  नहीं  इसकी  अनुमति  नहीं  मैं

 अप्रमारित  बातों  की  ओर घ्यान महीं  दे  सकता  ।  मुझे कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ

 इसमें  लिखा  खुद  आकर  देख  लीजिए  ।

 )

 श्री  बसुदेव  झ्राचाय  :  वह  यहीं  है  ।  वे  खण्डन  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  प्रमल  दत
 :  हम  उन्हें  खण्डन

 करने  के  लिए  अवसर  दे  रहै

 )

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  मैं

 इसकी  अनुमति
 नहीं  देता  हूं  ।

 मिस्टर  आप  जोर  से  बोलते  आप  जब  लिखकर  देंगे  तो  मैं  पूछ  लूंगा  ।

 )

 ने जलकसके बकन्त  में  सम्मिलित  नहीं +#कार्यवाही-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  भाप  जानते  आप  लिखकर  दे  दीजिए  ।

 श्री  आप  अपने  दल के  नेता  हैं  ।

 )

 .  प्रष्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  मैंने  आपको  अर्ज  किया  है  कि  आप  लिखकर  दे

 फंक्ट्स  के  बारे  में  मैं  पूछ  मुझे  कोई  एतराज  नहीं

 कोई  चीज  होगी  तो  पृछ

 श्री  बसुदेव  झ्राचाये  :  वे  बता  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  30  मा  को  मैंने

 एक  मूल  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  जोकि  आपके  अनुसार  आपके  विचाराधीन  दिनांक  30  मार्च
 का  मूल  प्रस्ताव  कहता  है  कि  सरकार  द्वारा  अनुच्छेद  78  के  क्रियान्वयन  के  लिए  नियम  बनाए

 मैं  केवल  आपका  विनिरणंय  चाहता  मैंने  रिकार्ड  देखे  आपने  कहा  है  कि  मेरा  मूल
 प्रस्ताव  आपके  विधाराधीन  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ।  मैंने  कभी  इन्कार  तो  नहीं  किया  है  ।

 मैंने  कभी  भी  इससे  इन्कार  नहीं  किया

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यह  ठीक  है  ।  केवल  दो  दिन  ही  बचे  हैं  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  जैसे  गुप्ता  जी  ने  कहा  होने  के

 ]
 मैं  इस  पर  विचार  कर  सकता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  में  केवल  आपका  विनिरंय  चाहता  केवल  2  दिन  ही  बचे

 अनुच्छेद  78  के  क्रियान्वयन  के  लिए  नियम  बनाने  सम्बन्धी  मेरा  मूल  प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा
 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  मेरे  मूल  प्रस्ताव  जिसे  आप  अपने  विचाराधीन  बता  रहे  क्या

 हुआ  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बता  दूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  केवल  दो  दिन  बचे  वे  अपनो  व्याख्या  करता  हुआ  अपना

 स्ंडलीय  संकल्प  ला  रहे

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  हो  सकता  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  पहले  मैं  इसकी  प्रामाणिकता  का  पता  लगाऊंगा  कि  क्या

 इसमें

 अब  पेपर  में  आते  हैं  ?

 )

 प्रो०  सघु  दण्डवते  :  आपने  कहा  ग्राहय  है  ओर  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।””

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूं गा  ।

 प्रो०  सघु  दण्डबते  :  आपका  विनिर्णंय  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि आपको  बताऊंगा  ।

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  श्री  मजन  लाल  ।

 12.04  म०  पू०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 पर्यावरण  तीसरा  1987  की  प्रति

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  मजन  :  मैं  पर्यावरण  रक्षण  )  1986
 की  धारा  26 के  प्रृंतगंत  पर्यावरण  तीसरा  संशोधन  1987,  जो  28  1987
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  443  में  प्रकाषित  हुए  की  एक

 प्रति  तथा  प्रंग्रं  जी
 पभा-पटल  पर  रखता

 प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  ठी०  4345/87]

 इन्द्रजीत  गुप्त  :  आंप  भी  मेरे  साथ  सहमत  थे  कि  हमारे  प्रक्रिया  नियमों

 में  कुछ  कमी
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 [

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  करके  करो

 )
 श्री  इसख्रजोत  गुप्त  :  कौन  इस  मामले  में  पहल  करेगा  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्यों  पहल  करूँ  ?
 यह  सभा  का  काम  है  कि  इस  पर  विचार  करे  |

 प्रो०  सधु  बण्डबते  :  मेरा  प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  मामला  बार-बार  उठ  सकता  है  ।  आप  कंसे  निपटेंगे  इससे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  नियम  समिति  में  भी  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्जोत  गुप्त  :  जब  तक  आप  इस  पर  पहल  नहीं  करते  हैं  तब  तक  यह  कभी  भी  नियम

 समिति  में  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबले  :  हमारा  प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखू  गा  ।

 )
 श्री  पो०  कुलनवईकेखल  :  मैंने  अवाड़ी  में  भारी  वाहनों  के  कारखाने

 के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया

 है

 भ्रध्यक्ष  महोश्य  :  कुलनदईवेलू  आप  इसमें  ऐसा  करिए  आप  इसको  नियम  377  के

 अन्तगंत  दे  दीजिए

 यह  स्थगन  प्रस्ताव  का  मामला  नहीं  है  ।  आप  इसका  नियम  377  के  अन्तगंत  उल्लेख  कर

 सकते  हैं  ।

 क्री  पो०  कुलनदईबेलू  :  श्रमिकों  ने  भूख  हड़ताल  कर  रखी

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  इसे  उठाने  के  लिए  अन्य  रास्ते  भी  है  ।

 ओ  बलबस्त  सिंह  रामूबालिया  :  श्री  लालबहादुर  शास्त्री
 की

 समाधि

 घाट  का  अपवित्रिक्रण  किया  जा  रहा  यह  एक  गम्भीर  मामला

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  ऐसे  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 )

 usp
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  रामूवालिया  ऐसे  मैं  कुछ  नहीं  कर  आप  लिखकर  दे

 दीजिए  ।

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अन्तगंत  अभी  टाइम  नहीं  बाद  में
 ले

 )

 ]

 श्री  पो०  कुलमदईवेलू  :  आज  के  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  सूचना  को  नियम  193
 के  अन्तर्गत  चर्चा  में  बदला  जा  सकता

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वही  बाद  में  देख  बाद  में  करेंगे  ।

 श्री  राजेश  पायलट

 मारत  के  नियंत्रक-महालेखाकार  का  वर्ण  1986  का  प्रतिजेदन-संघ  सरकार
 )  माग  हिन्दुस्तान  शिपया्ई  लिसिटैड

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  संविधान  में  अनुच्छद
 151  (1)  के  प्रंतर्गत  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1986  के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार

 भाग  शिपयार्ड  लिमिटेड  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्र जी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ्रिंधालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4346/87]

 सोमा-शुल्क  झधिनियम  1962  के  प्न्तर्गत  प्रघिसूचनाएं  तथा  बेंककारी  कम्पनो
 का  श्रजन  झौर  1970  झौर  1980

 के  झ्नन््तर्गत  विभिम्न  बंकों  के  कार्यकरण  पर  रिपोर्ट

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिललित

 सूचनाओं  की  एक-एक  तथा  प्रंग्रं  जी
 सा०  का०  नि०  412  जो  24  अप्र  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 हुए  थे  और  जिनके  द्वारा  15  1983  की  अधिसूचनाएं  संख्या
 को  रहू  किया  गया  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4347/87)
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 प्रकाशित  हुए  ये  और  जिनके  द्वारा  !  1987  की  अधिसूचना  संख्या
 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि,उक्स  अधिसूचना  में

 अनावष्यक  प्रविष्टि  संख्या  ।2  का  लोप  किया  जा  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 प्रियालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4348/87]

 )  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  प्रंग्र  जी

 सा०  का०  नि०  411  जो  24  1987  को  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  औरं  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  जूतों  के  निर्माण  के
 में  ही  प्रयुक्त  जूतों  के  भागों  को  सम्पूर्णा  उत्पाद-शल्क  में  छूट  दो  जा

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4349/87]

 सा०  का०  नि०  418  जो  28  अप्र  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ओर  जिनके  द्वारा  पॉलियूरियेन  फोम  ब्लाक  के  सम्बन्ध  में
 उत्पाद-शुल्क  की  40  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  प्रभावी  दर  निर्धारित  की  गई

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4350/87]

 सा०  का०  नि०  419  जो  28  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  और  जो  छुल्क  प्रदत्त  पॉलियूरियेम  फॉम  ब्लाक  से  निर्मित
 पॉलियूरिथेन  के  उत्पादों  को  उम  पर  उद्  ग्रहणीय  सब्पूर्श्  उत्प  से  छट
 देने  के  बारे  में  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापम  ।

 घ्रिचालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4351/87]  /87]

 सा०  का०  नि०  420  जो  28  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  मौर  जिनके  द्वारा  ]  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  यह  व्यवस्था
 की  जा  सके  कि  यह  छट  मोनोफिलामैंट

 सूत
 के  सिर्माण  में  प्रयुक्त  पोलिएमाइड

 चिप्स
 को  भी  लागू  होगी  ओर  अपशिष्ट

 तथा  रही  से  पुनः
 संसोधित  प्लाटिक  सामग्रियों  पर  पूर्ण  छूट  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 क्ापस  ।

 प्रिघालय  में  रख  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  4352/87]
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 ($)  बाजार  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  27  1987  को  अधिसूचना  संख्या  एफ०  4  (5)
 डब्ल्यू  एण्ड  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्र  जी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4353/87]

 (4)  बेंककारी  कम्पनी  का  अर्जन  और  1970  और  1980

 की  धारा  10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक
 प्रति  तथा  प्रंग्रे  जी  संस्क  :--

 )  सेन््ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  के  कार्यंकरण  ओर  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31.
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिए  सवया  एल०  टी०  43$4/87]

 बैंक  आफ  इण्डिया  के  कार्यंकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  3]
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  टी०  4355/87]

 बँक  आफ  बड़ौदा  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 प्रियालय  में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4356/87]

 यूको  बेक  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31  1986
 को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।
 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  4357/87]

 केनरा  बेक  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  3]
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4358/87]

 )  सिन्डिकेट  बेंक  के  कायंकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  टी०  4359/78]

 यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  के  कार्यंकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में
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 31  1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।
 में  रखे  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  4360/87]

 इलाहाबाद  बेंक  के  कायंकरण  ओर  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  3]
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 तरिथालय  में  रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4361/87]

 इण्डियन  बैंक  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  91
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 प्रिघालय  में  रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4362/87]

 )  इण्डियन  ओवरसीज  बक  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रियालय  में  रखे  गए  ।  वेलिए  संस्या  एल०  टी०  4363/87]

 आन्ध्रा  बैंक  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढो०  4364/87]

 कारपोरेशन  बक  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31  दिसम्बर
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  का
 प्रतिवेदन  ।

 प्रियासय  में  रखे  गए  ।  वेखिए  संत्या  एल०  टो०  4365/87]

 न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिघालय  में  रखे  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  4366/87]

 ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामसे  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में

 31  1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  संख्या  एल०  टी०  4367/87)

 158



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  6  87

 बंक  आफ  महाराष्ट्र  के  और  क्रियाक्रलापों  के  सम्बन्ध  में  31
 1986  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टीौ०  4368/87]

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसको  रूल्स  कमेटी  में  ले  सारे  मिलकर  करेंगे  तो  ऐसे
 तो  होगा  नहीं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हमें  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  यदि  सभा  इस  बात  से

 सहमत  है  तो  अन्य  कार्यों  के
 बाद  मद  संख्या  9  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  क्या  हम  इस  पर  आज  चर्चा  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  कायं  के  पूरा  होने  के  बाद  देखेंगे  ।

 इण्डियन  एसोसिएशन  फार  वि  कल्टिवेशन  श्रॉफ  कलकसा  के  वर्ष  1985-86  के
 कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  वाधिक  प्रतिवेदन

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासाभर  परमाणु

 इलक्ट्रानिकी  श्रौरਂ  ग्रंतरिक  विमायों  में  राज्य  मंत्री  के०  ध्ार  ०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  ह्ः

 (1)  इंडियन  एसोसिएन  फार  दि  कल्टिविेशन  आफ  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  प्रंग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 2)  इंडियन  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टिवेशन  आफ  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86
 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  प्रंग्र जी

 ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4369/87]

 झखिल  सारतोय  सेवा  1951  के  प्ंतगंत  प्रधिसूचना

 लोफ़  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 प्न््ती  पो०
 :  मैं  अखिल  भारतीय  सेवा  195]  की  धारा  3  की

 घारा  (2)  के  प्रंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  1987,
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 जन  नाल  6  अविजाजनन  लत  ननननन  ०  -  ~

 जो  18  1987  को  भारत  में  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 278  में  प्रकाशित  हुये  थे  ््ि

 (2)  भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1987  जो  18  1987  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचना  संख्या  सा०  का०  नि०  279  में  प्रकाशित  हुए

 (  $  )  भारतीय  नस  सेवा  व्यक्तियों  की  भ्रंतिम  विनियम  1987,
 जो  18  अ  987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 277  में  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  टो०  4370/87]

 12.06  म०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  संदेशों की  सूचना  सभा

 को  देनी  है

 (1)  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम

 (6)  के  उपबंधों  के  अनुसरण  मुके  विनियोग  3)  1987  को
 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  28  1987  की  बंठक  में  पारित  किया  गया
 थयय  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  बापस  लौटाने

 र  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई

 सिफा  रिशें  नहीं  करनी  हैं  1”

 (2)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  5  1987  को  हुई  अपनी  बंठक  में  पारित
 उपदान  संदाय  )  1987  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निर्देश

 हुआ

 (3)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंन्धों
 के

 अनुसरण  में  मुके  राज्य  सभा  द्वारा  5  1987  को  हुई  अपनी  बँठक  में  पारित
 नारियल  विकास  बोर्ड  1987  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का

 निदेश  हुआ  है  ।”!

 (4)  सभा के
 प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  ]27  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  5
 1987  को  हुई  अपनी  बेठक  में  लोक  सभा  द्वारा  6  1987  को  पारित

 किए  गए  वाणिज्यिक  पोत-परिवहन  1987  से  बिना  किसी

 संशोधन  के  सहमति  हुई  ।
 जज  जा
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 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विधेयक

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  निम्नलिखित  दो  विधेयक  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :
 )  उपदान  संदाय  (  1987  ।

 नारियल  विकास  बोर्ड  1987  ।

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 छत्तीसवां  प्रतिबेवन

 श्री  एम०  तम्बि  बुराई  :  मैं  गंर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  छत्तीसवां  प्रतिधेदन  तथा  प्रंग्र  जी  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 सरकारी  उपक्षर्मों  सम्बन्धी  समिति

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शीला  दीक्षित  )  :  मैं  प्रस्ताव  करती

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 312  ख  के  उप-नियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उप-नियम  (3)  के  द्वारा  अपेक्षित
 रीति  से  प्रो०  निर्मला  कुमारी  जिन्होंने  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  से  त्याग
 पत्र  दे  दिया  के  स्थान  पर  समिति  के  शेष  कायंकाल  के  लिए  समिति  के  सदस्य  के  रूप
 में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 झ्रधष्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  की  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के
 नियम  के  उप-नियम  (1)  के  साथ  पठित  नियम  254  के  उप-नियम  (3)  के  द्वारा
 अपेक्षित  रीति  से  प्रो०  निर्मला  जिन्होंने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  से
 त्यागपत्र  दे  दिया  के  स्थान  पर  समिति  के  शेष  कार्यकाल  के  लिए  समिति  के  सदस्य  के
 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकार  हुआ  ।

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  लिए  निर्वाचन  के  बारे  में  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करना  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समित्रि

 (1987-88 )  के  संबंध  में  नामांकन  प्राप्त  उम्मीदवारी  से  नाम  वापस  लेने  तथा  यदि

 हुआ  तो  जिसके  बारे  में  5  सभा  द्वारा  आज  स्वीकृत  किया  गया  आयोजित

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  तारीखें  निर्धारित  की  गई  हैं
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 निर्वाचित  किये  जाने  वाले  सदस्यों  की  संघया  :  एक

 नामांकन  की  प्रंतिम  तारीख  :  6  1987

 (4.00  बजे  म०  प०

 नाम  वापस  लेने  की  ग्रंतिम  तारीख  :  7  1987

 (4.00  बजे  म०  प०

 निर्वाचन  की  तारीख  आवश्यक  :  8  1987
 11.30  बजे  म०  प०  से  2.30  बजे  म०  प०
 तक  समिति  कमरा  संख्या  62,  संसद

 नई

 मभ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उच्र  प्रवेश  में  श्रागरा  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  को  एक  श्षण्डपोठ
 स्थापित  करने  के  लिए  प्रावश्यक  उपाय  करने  को  शझ्रावश्यकतां

 श्री  निहाल  सिह  जन  :  अध्यक्ष  भारतीय  संविधान  की  धारा  के
 गंत  आथिक  रूप  से  विपनन  नागरिकों  को  सस्ता  ओर  शीघ्र  न्याय  सुलभ  कराने  के  मन्तव्य  को
 टृष्टिगत  करते  हुए  उत्तर  प्रदेश  शासन  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  क्षेत्र  मे ंइलाहाबाद  हाईकोर्ट  की
 खण्डपीठ  स्थापित  करने  की  संस्तुति  अपने  पत्र  दिनांक  14.3.87  के  द्वारा  भारत  सरकार  को  की
 थी  और  निवेदन  किया  था  कि  इस  क्षेत्र  की  न्यायिक  आवद्यकता  की  पूरा  करने  के  लिए  वहां  एक
 खण्डपीठ  स्थापित  की  जाए  और  अपेक्षा  की  थी  कि  भारत  सरकार  स्वयं  इस  खण्डपीठ  को  स्थापित

 करने  के  लिए  स्थान  का  चयन  करे  तथा  इस  संबंध  में  आवश्यक  कानूनी  कारंवाई  इसी

 उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  भारत  सरकार  ने  तीन  सदस्यीय  जसवंत  सिंह  आयोग  गठित  किया
 जसवंत  सिंह  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  जो  संसद  के  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  उक्त  खण्डपीठ
 को  आगरा  में  स्थापित  करने  की  संस्तुति  की  इसकी  दो  सरकिट  बेचें  देहरादून  तथा  नेनीताल
 में  प्रस्तावित  आयोग  की  संस्तुति  दृष्टिगत  करते  हुए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  इस  प्रस्ताव  की

 क्रियात्मक  रूप  देने  के  लिए  कहा  गया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  स्थान  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव

 भारत  सरकार  को  नहीं  भेजना  है  बल्कि  जसवंत  सिंह  आयोग  की  संस्तुति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आगरा  में  खण्डपीठ  स्थापित  किए  जाने  की  सिफारिश  को  मूं  रूप  दिये  जाने  के  प्रस्ताव  भेजने  हैं
 जिस  पर  विचार  कर  भारत  सरकार  भ्रप्नरिम  कार्यवाही  अतएव  भारत  सरकार  राज्य

 सरकार  से  उपरोक्त  भांति  प्रस्ताव  मंगवा  कर  आगरा  में  खण्डपीठ  स्थापित  करने  के  लिए  त्वरित

 कार्यवाही  करें  ।

 12.09  म०प०

 महोदय  पीठासोन
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 जज ७७

 [

 देश  विशेषकर  बोरोवालो  स्टेशन  लाइसेंसधारी  रेल  कुलियों  को  प्ौर
 प्रधिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  को  भ्रावशयकता

 भो  प्रनप  चंद  शाह  :  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  रेलवे  के
 प्राप्त  कुलियों  की  बढ़ती  हुई  मांगों  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जो  देश  में  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों
 तथा  जंक्शनों  में  कार्य  कर  रहे  इस  समय  रेलवे  द्वारा  कुलियों  को  लाइसेंस  रेलवे  प्लेटफार्भ  पर
 काम  करने  के  लिए  दिग्रा  जाता  है  जिसके  कुछ  मानदण्ड  और  नियम  होते  वह  रेलवे  कर्मचारियों
 का  अभिन्न  प्रंग  हैं  ।

 रेल  प्राधिकारी  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  अपने  मजदूर  नहीं  लगाते  यात्रियों
 के  लिए  रेल  में  स ेसामान  निकालने  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  तथा  रेल  के  प्राधिकृत  यात्रियों
 की  स॒विधा  के  लिए  रेलवे  प्राधिकारी  कुलियों  को  उक्त  कार्यों  के  लिए  कुछ  शर्तों  सहित  लाइसेंस  दे

 रहे  हा  |

 रेल  मंत्रालय  को  सभी  लाइसेंसप्राप्त  कुलियों  को  कुछ  सुविधाएं  प्रदान  करनी  चाहिए  जो
 रेलवे  अपने  कामगारों  को  प्रदान  करता  इसका  यह  अर्थ  है  कि  रेलवे  को  उ  हें  रेल

 चिकित्सा  बच्चों  की  दुघटना  बीमा  योजना  तथा  अन्य  कल्याण  सुविधाएं  प्रदान
 करनी  चाहिए  जो  बह  अपने  कामगारों  को  प्रदाम  करते  विभिन्न  स्टेशनों  तथा  जंक्शनों  पर  इन
 कलियों  को  तुरंत  राहत  देने  के  लिए  वरीयता  गाघार  पर  एक  आराम  कक्ष  प्रदान  किया  जाना
 चाहिए  ।  विशेष  रूप  से  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  बोरीवेल  स्टेशन  पर  एक  आराम  कक्ष  जिसकी  मंजरी
 दी  जा  चुकी  है  उसकी  तुरंत  व्यबस्था  की  जानी

 मुझे  आशा  है  कि  रेल  मंत्रालय  शीघ्र  ही  आवश्यक  कार्यवाही  करेगा  ।

 )  मध्य  जदेश  में  बस्तर  जिले  में  प्रादिवासियों  को  समय  पर  भौर  सस्ता  न्याय
 दिलाने  के  लिए  ह्ाावश्यक  कदम  उठाने  को  भ्रावश्यकता

 श्री  मानक्राम  सोडी  :  बस्तर  जिले  में  आवागमन  की  कमी  से  आज  भी
 वासियों  को  60-70  किलोमीटर  पंदल  चलना  आदिकाल  से  विरासत  से  मिला  है  ।  न्याय  उन्हें  अब
 तक  विश्वास  में  नहीं  ले  पाग्रा  क्योंकि  दूर-दराज  से  आकर  अदालत  तक  पहुंचने  में  काफी  समय
 लगता  अदालत  का  फंसला  भी  के  जुर्म  को  उसके  पुत्र  को  सुनाया  जाता  है  क्योंकि  पिता
 के  जिश्वा  रहते  फंसला  नहीं  हो  पाता  ।

 हरा  तरह  स्वयं  के  आपसी  भगड़े  तथा  शोषण  फे  खिलाफ  लड़ाई  लड़ने  के  लिये  उन्हें  न्याय
 की  खोज  में  अदालत  तक  जाना  पड़ता  एक-एक  प्रकरण  को  फंसले  तक  इंतजार  में  उनके
 जमीन-जायदाद  बिक  जाती  इतने  बड़े  क्षेत्र  में  जगदलपुर  में  ही  सिविल  अदालत  है  जहां  पर

 बस्तर  की  दिन  लाख  42  हजार  8  सौ  54  जनसंख्या  को  बहुत  खः  ला  न्याय  प्राप्त  हो  र्हा  है

 केवल एक दिन का लिक कोर्ट दंतेवाड़ा कोकेर ओर नरादनपुर में बेठता है । यदि जज 960
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 नहीं  आ  सका  तो  60-70  किलोमीटर  का  पैदल  आया  हुआ  व्यक्ति  खाली  हाथ  अगली  तारीख  की
 पर्ची  लेकर  घर  आता

 अतः  केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  है  कि  भोले-माले  आदिवासियों  को  सता  न्याय  सुलभ  कराने
 की  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  सच्ची  बात  कह  कर  न्याय  पाने  की  म  नोवृत्ति  को  बराबर  रखा  जा
 सके  ।

 राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  स्वीकृत  प्रामोण  बिकास  कार्यक्रमों  भ्रोर  प्रन्य
 योजताधों  के  भ्रंतगंत  ऋणों  की  प्रवायगी  संबंधों  प्रक्रिया  को  सरल  तथा

 सुव्यवस्थित  बनाने  को  प्रावश्यकता

 भो  शास्ति  घारीबाल  :  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  कोटा  के  एक  लोक  महत्व  के  प्रइन
 की  ओर  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  चाहता  इस  क्षेत्र  की  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया
 लीड  बेंक  है  और  हाड़ौती  ग्रामीण  बंक  की  विभिन्न  शाखाएं  क्षेत्र  में  स्थापित  इन  बेकों  के  द्वारा
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  समय  पर  ऋण  नहीं  दिये  जाने  से  किसानों

 क्रो  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  आये  दिन  कई  प्रकार  के  व्यवघान  व  कठिनाइयां  कृषक
 दाय  को  भुगतनी  पड़  रही  हैं  जिससे  कृषि  उपज  की  क्षति  ही  नहीं  अपितु  कम  उपज  से  राष्ट्री

 त्पादन  को  हानि  हो  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगारों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों
 के  वितरण  में  बंकों  द्वारा  नीतियों  और  नियमों  का  ठीक  प्रकार  से  पालन  नहीं  किया  जाता  |

 बेरोजगारों  की  स्थिति  मेरे  जिले  में  गम्भीर  रूप  धारण  किये  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा

 अमस  चित  बेरोजगार  युवक  तथा  दाहरी  व्यक्तियों  को  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  निवास

 करते  हैं  जितने  भी  ऋण  देने  की  योजनायें  हैं  उन्हें  बंक  समुचित  रूप  से  सफल  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 हैं  केन्द्र  सरकार  के  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  इस  समस्या  के

 निराकरण  हेतु  चयनित  परिवारों  को  अविलम्ब  ऋण  स्वीकृत  कर  भुगतान  कराया  जावे  ।  आई०

 आर०  डी०  पी०  के  अन्तर्गत  अधिक  लोगों  को  ऋण  वितरण  किया  जावे  तथा  बेरोजगार  युवकों  को

 दिये  जाने  वाले  ऋण  वितरण  की  प्रक्रिया  सरल  की

 दिल्लो  के  झ्ंतर्राज्योय  बस  भ्ड़डे  के  समोप  लव॒दाख  बौद्ध  विहार  परिसर  में

 झमशिकार  कम्जों  को  बेदखल  करने/हटाने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही

 करने  को  भावश्यकता

 श्री  पी०  नामग्याल  :  दिल्ली  के  अन््तर्राज्यीय  बस  अड्ड  के  पास  स्थित  लाख

 बौद्ध  विहार  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  लट्टाख  से  आने  वाले  बौद्ध  यात्रियों  के  लिए  पड़ाव

 स्थल  के  रूप  में  बनाया  गया  परन्तु  विहार  के
 प्रबन्धक  विहार  में  अन्य  बौद्ध  जिस  में

 तिब्बत  भी  शामिल  के  बौद्ध  व्यक्तियों  को  भी  रहने  दे  रहे  हैं  ।  तथ  पि  कुछ  तिब्बती  तथा  लहाखी

 परिवार  विहार  को  अपना  स्थायी  निवास  स्थान  समझ  कर  रह  रहे  हैं  जिससे  बौद्ध  यात्रियों  को

 विहार  में  अस्थाई  निवास  नहीं  मिल  तदनुसार  ने  निइचय  किया  कि  स्थायी

 निवासियों  को  वहां  से  बेंदखल  किया  इन  परिवारों  जिनमें  अधिकतर  तिब्बती  को
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 विहार  के  परिवार  में  इस  दार्त  पर  रहने  दिया  गया  था  कि  वेकल्पिक  व्यवस्था  होमे  पर  वह  शीक्र

 ही  चले  जाएंगे  ।

 इन  परिवारों  ने  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  के  स्थान  पर  कानून  अपने  हाथ  में  लेकर  विहार

 के  कश्पाउण्ड  में  कुछ  सरकारी  अधिकारियों  की  जानकारी  में  अपने  मकान  बना  प्रबन्धकों  ने

 यह  आपत्ति  भी  उठाई  थी  कि  इनके  स्थायी  निवास  से  विहार  की  पवित्रता  तथा  पर्यावरण  को

 ुकसान  १  ु  चता  परिसर  के  भीतर  इनकी  बेदखली  को  बचाने  के  लिए  एक  मंदिर  का  निर्माण

 भी  किया  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्तम  ने  इन  गे  रकाभुनी  ढंग  से  बसे  भकनीं  की  हाल  ही  में

 बिजली  भी  प्रदान  कर  दी  यह  परिवार  अब  दृढुता  से  इस  स्थाने  को  अंष॑ने  कब्जे  में  रखने  के

 तुले  हुए  हैं  ।

 इसलिये  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  स्थान  से  इस  लींगों  की  बेदेखल  करने

 अथवा  यह  स्थान  खाली  कराने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही  करे  तथा  थथांजीघ्र  सम्बद्ध  परिवारों

 को  वैकल्पिक  जगह  प्रदान

 झल्क-लाक्षा  के  भ्रायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  झौर  दल्क-लाक्षा  निर्यात  संबद्ध  न

 परिषद्र  में  कक्छो  लाक्षा  के  उत्पादकों  के  एक  प्रतिनिधि  को  भी  शामिल
 करने  का  झ्रावदयकता

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  सरकार  द्वारा  एफ  क्षल्क  लाक्षा  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  एकाधिका  रियों  का  प्रभुत्व  इसके  परिधद

 ने  एक  नया  नियम  घनाया  जिसके  परिणाभव्वरूप  छोटे  व्यापारी  त्तथा  कुटीर  सीडलाख  उद्योग

 बाजार  में  बिल्कुल  ही  खत्म  हो  गये  एकाधिकारियों  ने  थाइलेंड  से  निम्न  श्रेणी  का  शेल  लाख

 भ्रायात  करके  उसे  अमेरिका  तथा  पश्चिमी  जमंनी  को  निर्यात  कर  दिया  जिससे  कि  बाजार  में

 हमारी  विश्वसनीयता  पर  बुरा  असर  पड़ा  |  सीडलाख  का  हमारा  वाधिक  निर्यात  16,000  मीट्रिक

 न  से  कम  होकर  6,000  मीट्रिक  टन  हो  गया  ।  श॑ल्क  लाक्षा  का  जायात  तुरन्त  बन्द  किया  जाना

 चाहिए  ।  कच्चे  लाख  के  उत्पादकों  तथा  तत्सम्बन्धी  कुटीर  उद्योगों  का  प्रतिनिधि  भी  शेललाख

 शल्क  लाक्षा  निर्यात  संवर्द्धन  परिषद  में  शामिल  किया  जाना  नये  तियम  लगाई  गई

 बाघाओं  को  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  ।

 दैश  के  प्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  घिहार  के  जहानाथाद
 क्षेत्र  पेयजल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रावदयक

 सऊपाय  करने  को  झावश्यकत्ता

 क्षी  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  अंनुभति  से  नियम

 377  के  अन्तर्गंत  निम्न  सूचना  देना  चाहता  हूं  ।

 पूरे  देश  में  पीने  के  पानी  का  संकट  पंदा  हो  गया  चालीस  बर्षों  की  आजादी  के  बाद

 भी  इस  संवाल  को  सरकार  हल  करने  में  सफल  नहीं  हो  रही  बिहार  राज्य  में  इसका  सबसे

 ज्यादा  संकट  है  ।  जहानाबाद  क्षेत्र  क ेमखडमपुद  प्रखंड  के  दोलतपुर  जहानाबाद  प्रश्ंड  के
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 घोसी  तथा  खिजर  सराय  प्रखंड  के  बेजना  महकार  तथा  जगदीहा  इन  संब॑  क्षेत्रीं  में

 पानी  न  मिलने  से  जानवरों  की  मृत्यु  होगा  शुरू  हो  गया  इस  स्ष  याथों  में  पानी  चार  सो  फीट
 नीचे  मिलेगा

 ।  अन्दर  पत्थर  हैं  इसलिए  इन  सब  गांवों  के  लोग  बाहर  कहीं एक  मील  कहीं

 दो  मील  से  पानी  ला  रहे  हैं  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  शीघ्र  इन  सब  गांवों  में  पीने  के  पानी  का  संकट  दूर

 हाल  हो  में  हुईं  वर्षा  पीर  श्रोलाबुष्ठि  पे  जिन  राज्यों  कौ  फंसले  नच्थ  हो
 गई  उन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  को  प्रावशयकतां

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूथारिया  :  हाल  ही  के  अभूतपूर्व  और  असमय  की

 ओलावृष्टि  और  भंभावात  से  गेहूं  की  फलों  के  गुठलीदार  फलों  और  सब्जियों
 की  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  और  कष्मीर  में  बहुत  भारी  तबाही  हुई
 सैकड़ों  कंच्चे  धर  गिर  अनेक  पशु  मारे  गए  और  भेड़  पालंकों  को  अपने  पशुओं  से  हाथ  धौमा

 पड़ा  ।  किसान  व  में  पहले  से  हौ  मुर्दानी  छाई  हुई  दुर्भाग्य  से  पंजाब  और  हरियारां  मेँ  गेहूं  का

 उत्पादन  25  प्रतिशत  घट  गया  40  लोम  मर  गए  और  बिहार  में  पिछले  हफ्ते  की  भारी  वारिश

 से  हजारों  घर  नष्ट  हो  गए  फलों  के  बागों  के  मालिकों  ओर  किसानों  की  हामि  करोड़ों  र०  तक॑

 की  होगी  ।  नकदी  फसल  का  हुआ  विनाश  किसानों  और  राज्यों  को  अर्थव्यवस्था  को  बुरी  तरह

 प्रभावित  करेगा  ।  अमृतसर  जिले  में  5000  से  अधिक  किसानों  और  संगरूर  में  भी  इतने  ही  किसानों

 ने  तुरन्त  सहायता  प्रदान  करने  की  मांग  करते  हुए  रली  कौ  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदाਂ  अत

 मैं  संघ  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  असहाय  कृषकों  की  सहायता  करे  और  प्रत्येक

 राज्य  को  20  करोड़  रु०  की  तुरन्त  सहायता  प्रदान  करे  |  नेफेड  को  गहरी  क्षेत्रों  में  सब्जियों

 की  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए  निदेश  देनें  चाहिए  ताकि  उपभोक्ताओं  को  उन  सब्जियों  कौ  सप्लाई

 की  कमी  न  हो  जो  वर्षा  और  ओलावुष्टि  में  विनष्ट  हो  गयी  हैं  ।

 अस््त्म  प्रदेश  में  बिजलो  की  कमों  की  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विज्वुत  खतथंत्रीं

 से  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजलों  की  आपूर्ति  करते  की  प्ररथशयकतर

 ओ  भी  हरि  राव  (  राजामुन्द्री  )  :  आन्ध  प्रदेश  में  बिजली  की  भारी  कमी  है  ।  46  गेगावांट

 इकाई  प्रतिदिन  कीਂ  आवश्यकता  के  मुकाबले  आन्ध्न  प्रदेश  स्वयमेव  37  एम  प्रदान

 करने  की  स्थिति  में  है  जिसका  मतलब  है  ऊर्जा  की आवद्यकता  में  20%  की  कमी  ।  इससे

 भोकक््ताओं  को  3100  एच०  टी०  कम  बिजली  देनी  पड़ती  है  ।  शहरी  तथा  गरीब  ग्रामीण  लीगीं  कौ

 पर्याप्त  जल  उपलब्ध  नहीं  पशु  और  कृषि  को  बिजली  की  कमी  के  कारण  नुकसान  हो  रहा
 राज्य  को  केन्द्र  सरकार  के  विद्युत  संयन््त्रों  से  जैसे  कल्पककस  ओर  रामागुण्डम  से

 बिजली  का  शेयर  नहीं  मिश्र  रहा  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  केन्द्रीय  विद्युत
 संयंत्रों  से इसकाः  निश्चित  शेयर  जैसा  कि  अन्य  राण्यों  को  दिया  जाता  है  ।

 863



 12.21  He  प०

 चारत-अमरोको  सम्यन्धों  के  दारे  यें  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  नियम  193  के  अन्तगंत  आगे  चर्चा  करेंगे  ।

 श्री  संयद  शहाबुद्दीन  अपना  भाषण  जारी

 भी  सेयद  दष्हादुदीबव  :  उपाध्यक्ष  श्रीमान  कल  मैंने  आपके  सामने  भौगोलिक

 राजनीतिक  साम्राज्य  की  चरिक्र्मत  विश्येषताएं  पेश  की  थेरं  जहां  मैंने  कह्  था  कि  अच्छे  या  बुरे
 लोग  नहीं  होते  ।  मैं  यह्  कहना  चाहता  हूं  कि  शाश्वत  शुद्धतावादी  या  योगी  नही  हैं  और  न

 ही  बाध्यकारी  बलातकारी  हैं  और  न  ही  शाइवत  या  दुःखी  कुमारियां  हैं  ।

 और  इसलिए  जब  हम  विद्वव  परिदृश्य  देखते  हैं  हमें  प्रयास  करना  चाहिए  कि  हम  अ्षपनी

 नीति  के  व्यापक  स्वरूप  में  उसे  देखें  कि  किसी  विशेष  स्थिति  में  किसी  विशेष  शक्ति  की  क्या

 क्रिया  होनी  मैं  यह  कहना  चाहूंमा  कि  हमें  बड़ी  झ्क्तियों  से  निपटना  हम  यह

 नहीं  चाह  सकते  कि  वे  रहें  ही  वे  तो  हैं  ही  ।  परन्तु  बरतंमान  विश्व  के  संदर्भ  जहां  हम

 राज्यों  की  न्यायिक  समानता  की  बात  करते  हैं  ओर  हम  भी  कभी-कभी  शक्तियों  के  नंतिक

 आयाम  की  बात  करते  तथ्य  यह  है  कि  बड़ी  शक्तियों  के  विष्वव्यापी  स्वा्ं  हैं  उनके

 भौमिक  सम्पकक  हैं  उतकी  अपनी  चिस्ताएं  और  उनकी  तकनीकी  गन-बोट  डिप्लोमेसी  से  लेकर

 अपने  प्रभाबाभीन  क्षेत्रों  को  शान्तिपूवंक  बढ़ाना  है  ओर  जो  उन्हें  सावंभौमिक  छात्र  मानते  उन्हें

 रोकना  है  ।  अब  इस  खेल  में  ओर  इस  सीमा  प्रत्येक  महान  शक्ति  एक  साम्राज्यवादी  शक्ति

 मैं  जानबूझकर  शक्तिਂ  शब्द  का  हस्तेमाल  नहीं  कर  रहा  प्रत्येक  महान

 झक्ति  प्रसार  चाहती  है  और  अपने  प्रभाव  क्षेत्र  को  बढ़ाना  चाहती  अब  संयुक्त  राज्य  ऐसी  ही
 दक्ति  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  हमारे  संयुक्त  राज्य  के

 साथ  कोई  मूल  अथवा  स्थायी  संघर्ष  हम  में  मतभेद  हैं  और  मतभेद  होना  चाहिए  ।  मैं  वह  समय

 जानता  हूं  जब  संय्क्त  राज्य
 अमरीका  मुक्त  उद्यम  बनाम  कठोर  स्वतंत्रता  बनाम  गुलामी

 आदि  के  नारे  के  अधीन  लोफतंत्र  भोर  तानाक्षाही  के  नाम  पर  भारत  को  बशवती  चाहता

 किन्तु  उस  बात  का  निणुंय  बहुत  पहले  ही  हो  चुका  था  ।  वे  जानते  हैं  और  संसार  जानता

 है  कि  हम  किसी  के  उपग्रह  नहीं  हो  हम  किसी  के  साम्राज्यवाद  के  अधीन  नहीं  हो

 हम  जागीर  राज्य  नहीं  हो  सकते  मौर  हम  बनाना  गणतंत्र  नहीं  हो  सकते  ।  परन्तु  हम  किसी  अन्य

 शक्ति  के  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  में  मोहरा  भी  नहीं  बन  सकते  ।
 न्

 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  अपनी  मणनायें  करते  समय  विश्व  के  उस  भाग  हम  रहते  हैं

 और  जहां  हम  एक  क्षेत्रीय-कक्ति  के  प्रति  संयुकत्र  राज्य  अमरीका  की  युद्ध  नीति  सम्बन्धी  सूचियों

 ओर  सक्ष्यों  को  थी  ध्यान  में  रखना  होधा  ।  जंसा  कि  मैं  समझता  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  को

 इच्छा  है  कि  दक्षिण  एशिया  को  सामरिक  महत्व  कि  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर  होना  यह

 कि  इसे  किसी  सावंभोमिक  शत्रुता  पर  निर्भर  होने  वाली  स्थिति  में  नहीं  पहुंचना  यह  एक
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 मौटी  तस्वीर  नहीं  चाहते  और  मैं  नहीं  समझता  कि  उनके  पास  हम  पर  हमला  करने  या  हमें

 गुलाम  बनाने  के  साधन  हैं  ।  हम  क्षेत्रीय  शक्तित  हैं  ओर  हमारा  विकासशील  राज्य  हमारे  संयुक्त
 रकष्ठटू  अमरीका  के  साथ  कुछ  स्वायं  हैं  |  हमें  उच्च  श्षिक्षा  के  लिए  प्रौद्योगिकोय  सुविधायें
 संगुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के  बाजार  में  प्रवेश  हमारा  उनके  साथ  घनात्मक  व्यापार  संतुलन

 हमें  कभी-कभी  सामरिक  महत्व  का  कच्चा  माल  चाहिए  होता  है  जो  केवल  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  में  या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  नियंत्राधीन  स्रोतों  से  ही  मिल  सकता  वित्त  के

 बिकास  के  लिए  हमारा  स्वाथ  है  चाहे  वे  द्विपक्षीय  या  और  इसके  लिए  वास्तव  में  इस

 उप-महाद्वीप  और  हिस्द  महासागर  क्षेत्रीय  और  सार्वभौमिक  दोनों  प्रकार  से  शान्ति  का

 वरण  चाहिए  ताकि  हम  प्रगति  कर  सकें  और  आगे  बढ़  सके  ।

 अब  महान  शक्षितयों  और  क्षेत्रीय  शक्तियों  हितों  में  समानता  की  समवामी  कमी

 एक  प्रंतनिहित  असामंजस्थ  ओर  ऊँसा  कि  मैंने  मतभेद  उत्पन्न  किन्तु
 मतभेद  अनिवार्म  रूप  से  इतने  गंभीर  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  जो  एक  ऐसी  स्थिति  तक

 पहुंचा  दें  जिसे  सुधारा  व  जा  सकता

 आज  हम  जो  चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  वास्तव  में  भारत  संयुक्त  राज्य  सम्बन्धों  पर  नहीं

 आज  भाशत  संयुक्त  राष्ट्र  सम्बन्ध  तो  केवल  हमारे  साथ  लगे  हुए  विशेषतया  पाकिस्तान

 के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  की  चर्चा  के  लिए  केवल  पृष्ठभूमि  प्रदान  करते  इसलिए  हमारी  चिन्ता

 जिसे  हमਂ  व्यापक  आयाम  में  अभिव्यक्त  कर  रहें  बास्तब  में  ही  हमारे  पड़ोसियों  के  प्रति  हमारी

 हमारे  लिए  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  हमारे  पड़ोसियों  के  प्रति  हमारी  कुटनीति

 की  असफलता  है  ।

 हम  विष्व  के  उस  भाग के  केन्द्र  में  हम  दक्षिण  एशिया  के  भविष्य  के  लिए  निर्णायक

 क्षेत्र  को  सभी  प्रकार  के  विदेशी  आक्रमणों  और  विदेशी  दखलों  से  सुक्त  रखने  के  लिए  हमारी  रुचि

 न्यायसंगत  हमारा  क्षेत्रीय  शक्ति  के  रूप  में  न  केवल  बाहरी  ताकतों  द्वारा  बल्कि  हमारे

 पड़ोसियों  द्वारा  माने  जाने  के  प्रति  न्यायिक  स्वार्थ  हम  इच्छुक  भी  हैं  और  हमारी  चिन्ता  भी

 है  कि  शान्ति  और  सहयोग  तथा  मैत्री  के  क्षेत्र  के  रूप  हिन्द  महासागर  में  शान्ति  क्षेत्र  के  रूप

 दक्षिण  एशिया  शास्ति  तथा  सुरक्षा  क्षेत्र  बने  ।  परन्तु  हम  यह  भी  स्वीकार  करते  हैं  कि  हम  इस  क्षेत्र

 पर  एकतरफा  तौर  राष्ट्रवादी  सिद्धान्त  लागू  नहीं  कर  सकते  किसी  भी  मामले  राष्ट्रवादी

 सिद्धान्त  के  दिन  बीत  गए  हमें  दक्षिणी  एशिया  के  सभी  दे्ों  का  विश्वास  प्राप्त  करना  है  जो

 सब  एक  साथ  मिलाकर  भी  हमारे  से  शक्षित  में  अथवा  विकास  में  सावंभौम  अथवा  क्षेत्रीय  आयाम

 में  बराबरी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 प्रासंगिक  तौर  पर  जब  मैंने  यह  कहा  हम  केन्द्रीय  झकित  तो  मैं  इस  तथ्य  के  बारे  में

 सजग  हूं  कि  दक्षिणी  एशिया  में  केवल  हमारा  ही  एक  ऐसा
 देश  है  जिसकी  इसके  प्रत्येक  पड़ोसी

 के  साथ  साकी  सीया  दक्षिणी  एशिया  में  और  कोई  देश  वंसी  स्थिति  में  नहीं  यदि

 हम  दक्षिण  एशिया  के  किसी  अन्य  देश  पर  हमारे  अपने
 विचार  स्वीकार  करने  के  लिए  दबाव

 डालने  की  स्थिति  में  नहीं  तो  यह  अपरिहाये  है  कि  ये  पड़ोसी  देश  बाहरी  सम्पर्कों  की  मांग

 यदि  उन्हें  कोई  खतरा  दिखाई  देता  है  अथवा  आपसी  सन्देह  पंदा  होता  तो  जेसा  कि
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 वे  चाहते  हैं  बे  अपने  राष्ट्र  हित  में  गुट  में  आने  का  प्रयास  करते  हमारे  पड़ौस
 में  हमारी  नीति  को  साक्षेप  असफलता  के  बारे  में  काफी  चिन्ता  हमें  अमरीका  द्वारा
 स्तान  को  की  जा  रही  अत्याधुनिक  हथियारों  की  सप्लाई  के  बारे  में  सही  बिन्ता  है  जो  कि  1954
 से  जारी  ह ेऔर  जिसने  आज  अनिष्टकारी  रूप  कारण  कर  लिया  है  ओर  जिसमें  उच्च
 निष्पादन  वाले  वायुवानों  की  सप्लाई  भी  होने  लगो  ये  निगरानी  रखने  वाले  तथा  सम्भवतः

 आक्रामक  हथियार  प्रणालियों  को  अवाक्स  कहते  हमें  अमरीका  के  बारे  में  भी  उतनी  ही  चिन्ता

 है  जो  पाकिस्तान  की  परमाणु  प्यास  पर  नरम  रुख  अपना  कर  एन०  पी०  दी»  के  बारे  में  इतनी
 अधिक  बात  करता  जंसा  कि  हाल  ही  में  स्मिमहन  द्वारा  किए  ग्रए  संशोधन  को  हटाने  से  पता
 चलता  है  |  हमारी  ये  वंद्य  चिन्तायें  हैं  और  हमें  अबइ्य  बिन्ता  करनी  चाहिए  ।  हम  जानते  हैं  हमारे
 पास  अमरीका  पर  दबाव  डालने  का  कोई  रास्ता  नहीं  है  और  अपीलों  से  कोई  काम  बनने  वाला

 नहीं  क्योंकि  अल्तर्राष्ट्रीय  कुटनीति  में  मामब-सौहाद  अथवा  सहानुभूति  जैसी  कोई  चौज  नहीं
 अभरीका  स्वयं  अपना  हित-साधन  कर  रहा  कैसा  पाकिस्तान  भी  कर  रहा  देख  और  काल
 के  इस  निश्चित  क्षरा  में  वे  एक  दूसरे  के  करीक  आ  गए  हम  दस  स्थिति  से  कंसे  निपटे  ?  मैं

 अनुभव  करता  हूं  कि  यह  अमरीका-पाकिस्तान  समीकरण  कुछ  काल  के  दौरान  विकसित  हुआ  है
 ओर  हमें  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  पाढिस्लान  के  झ्ासक  अपने  ढंग  से  न  तो  मूर्ख  थे और  न

 ही  भोले-भाले  थे  ।  हम  उनकी  साधारण  रूप  से  अमरीको  साम्राज्यवाद  अथवा  सी०  आई०  ए०
 एजेन्टों  के  खिलमतगारों  के  रूप  में  निन््दा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वे  भी  अपने  ढंग  से  देशभक्त  वे
 भी  अपने  देश्व  के  राष्ट्रीय  हितों  की  सुरक्षा  चाहते  हैं  इसीलिए  उस  दिन  चर्चा  में  भाग  लेते  समय
 मैंने  कहा  था  कि  कूटनीति  का  व्यापक  उहू  एय  ऐसा  ह्वोना  चाहिए  कि  जहां  कहीं  हितों  का  टकराब

 होता  है  तो  हमें  टकराव  के  क्षेत्र  में  सामंजस्य  लाने  तथा  उसे  कम  करने  का  प्रयास  करना

 चाहिए  ।

 अब  अमरीका  के  लिए  एक  तरक  पाकिस्तान  प्रथम  पंक्ति  का  देश  है--केन्द्रीय  कमान  की
 जिम्मेदारी  के  क्षेत्र  में  19  देशों  में  से एक  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  पाकिस्तान  इस  दर्ज  को
 स्वीकार  करता  परन्तु  उनके  लिए  अफमानिश्तान  महत्वपूर्ण  अफयानिस्तान  इस  हालात
 की  कु  जी  क्योंकि  वे  अफगानिस्तान  को  एक  ऐसा  देश  सममभतते  हैं  जो  उस  घेरे  से  बाहर  है  जो

 1945  में  उन्होंबे  खींचा  था  जहां  1945  के  बाद  से  सोबियत  संघ  ने  अपना  प्रभुश्व  जमा  लिया  है  ।

 दूसरी  ओर  पाकिस्तान  के  लिए  पड़ौस  में  महाशकति  की  उपस्थिति  के  विरुद्ध  अमरीका  एक
 गरन्टी  यह  अमरीका  की  उपस्थिति  अथका  गठबन्धन  को  भारत  की  धमकी  के  विरुद्ध  भी  एक
 बीमे  के  रूप  में  भी  देखता  है  ।  यह  अमरीका  की  उपस्थिति  का  भारत  के  साथ  परमाणु  समानता
 लाने  की  प्यास  बुकाने  के  लिए  भी  उपयोग  करता  है  अथवा  किसी  ह॒द  तक  ब्लंकमेल  करता

 अब  मैं  इस  प्रस्ताव  का  जिक्र  करता  हूं  ।  इस  उप-महाद्वीप  के  प्रति  अमरीका  तथा  रूस  की
 नीति  और  इसी  प्रकार  महादक्तियों  के  प्रति  पाकिस्तान  और  भारत  की  नीतिਂ  काਂ  वास्तव  में

 विश्व  के  इस  भाग  से  सामंजस्यपुर्ण  रूप  से  सम्बन्ध  पाकिस्तान  कें  प्रति  अमरीका  की  नीति

 रूस  उभ्मुख  बन  जाती  है  और  अमरीका  के  प्रति  पार्किस्तान  की  नीति  भरत  उन्मुख  बन  जाती

 भारत  के  प्रति  अमरीका  की  नीति  रूसਂ  उन्मुख  बन  जाती  हैं  और  अमरीका  के  प्रति  भास्त
 कीਂ  नीति  पाकिस्तान  उन्मुख  बन  जातीं  है  ।

 कल  हमारे  कुछ  सहकर्मी  अमरीका  की  सनक के  बारे  में  बोले  मैं  घुनौती  के
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 साथ  कहता  हूं  कि  प्रत्येक  राष्ट्र  की  अपनी  सनक  होती  मुमे  डर  मुझे  यह  अवश्य  कहना
 चाहिए  कि  भारतें  के  साथ  पाकिस्तान  की  मनोग्रस्सि  और  पाकिस्तान  के  साथ  हमारी  मनोग्रस्ति
 समान  रूप  से  गशबद्ी  फैशासे  बाली  है  और  मैं  महीं  समझता  कि  हमारे  नीति  निर्माता  इस  हांचे
 से  अलग  क्यों  नहीं  सोच  सकते  हैं  अथवा  इस  ढांचे  को  क्यों  नहीं  तोड़  सकते  हैं  और  इस  उप  महाहीप
 में  एक  सबा  समीकरण  स्थापित  करने  का  प्रयास  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 यदि  भारत-अमरीकी  संबंधों  को  सुधारना  है  तो  कुटनीतिज्ञों  के  रूप  में

 हमें  यह  अवश्य  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  प्रत्येक  शक्ति  की  युद्धाभ्यास  क्षमता  की  सीमाएं  होती
 अमरीका  उस  हृद  तक  हम  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकता  कि  हम  रूस  के  उपग्रह  बन

 रूस  हमें  उस  हद  तक  आपत्ति  में  नहीं  डाल  सकता  कि  हम  अमरीका  पर  आश्रित  हो  इसी
 प्रकार  भारत  को  पाकिस्तान  पर  उस  ह॒द  तक  दबाव  नहीं  डालना  चाहिए  जिससे  कि  पाकिस्तान
 यह  बाहरी  ताकतों  से  सम्पक  रख  कर  सुरक्षा  महसूस  पाकिस्तान  को  हम  इस  स्थिति  तक

 मजबूर  नहीं  करना  चाहिए  जहां  हम  इस  उप  महाद्वीप  में  किसी  हथियार  अस्त्र-दौड़  अथवा

 परमाण  अस्त्र  दोड़  में  एक  पार्टी  बन  जाएं  ।

 मैं  अपने  विद्वान  साथी  प्रो०  स्वेल  से  इस  मुहं  पर  असहमत  हूं  कि  आज  बेल  परमाण
 विकल्प  ही  रह  गया  मैं  समझता  हूं  वह  निराशा  की  भाषा  किसी  भी  मामले  में  परमाण
 विकल्प  यह  मानकर  कि  अमरीका  विरोधी  अमरीका  अथवा  किसी  महाशकति  अथवा  चीन
 के  भी  खिलाफ  झिसौ  प्रकार  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हम  हसके  बारे  में
 क्या  बात  कर  रहे  छलांग  लगाभे  की  हमें  पाकिस्ताम  के  साथ  हमारे

 द्विपक्षीय  सम्तन्धी  को  सुधा रने  क ेलिए  अमी  एक  और  गम्भीर  प्रयास  करना

 हमें  अफगानिस्तान  में  स्थिति  को  सुधारने  और  अफगानिस्तान  की  तटस्थतां  की  पुन

 बहाली  के  लिए  हमारे  पास  उपलब्ध  सारे  प्रभाव  को  इस्तेमाल  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 हमें  सन्देह  और  अविध्वास  की  इस  बाघा  का  तोड़  देना  हमें  प्रभावी

 विश्वास  पंदा  करने  वाले  उपायों  को  अपनाना  चाहिए  ।  हमें  समझ-बूक  के  पुल  का  निर्माण  करने

 की  तकनीक  को  अपनाना  चाहिए  ।

 हमें  पाकिस्तान  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  और  अपने  सुरक्षा  बोध  को

 इस  प्रकार  संगत  करना  चाहिए  कि  इस  उप-महाद्वीप  को  दी  गई  किसी  प्रकार  की  घमकी  का  असर

 इस  उप  महाद्वीप  के  सभी  देशों  पर  बराबर  ओर  यह  कि  कोई  भी  देश  इसके  परिणामों  से

 न  तो  बच्च  संकता  है  अथवा  उप  महाद्वीप  की  सुरक्षा  के लिए  ऐतिहासिक  जिम्मेदारी  से  बच  नहीं
 सकता  अतएव  हम  इस  उप  महाद्वीप  दक्षिणी  एशिया  महाशक्तियों  के  बीच  युद्ध  -

 स्थल  नहीं  बनने  देंगे  ।  आज  भी  इसमें  अभी  कोई  देर  नहीं  हुई  हमें  इस  उप-महाद्वीप  की

 संयुक्त-सरक्षा  के  विचार  को  पुनर्जीवित  करने  का  प्रयास  करना  हमें  परस्पर  ऐस्ती  आच

 रण  संहिता  विकसित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जिसमें  हम  सीमा  के  दोनों  ओर  काम  कर

 रही  विघटनकारी  ताकतों  को  प्रोत्साहन  अथवा  हृदय  से  सहानुभूति  प्रदान  नहीं  करते  हों  ।
 हमें  दटे  सम्पर्कों  को  जोडने  के  लिए  ग्रम्भीरता  से  बातचीत  करनी हम  दट  सम
 क्षमता  वाले  देझ्ों  के  साथ  भी  सहयोग  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  हमें  निश्चित  रूप  से
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 महाशक्तियों  के  प्रति  नीति  का  निर्धारण  करने  में  ग्ुट-मनिरपेक्षता  के  सिद्धांतों  को  लाग्रू  करना
 चाहिए  ।  उन  आवष्पक  सिद्धांतों  को  हमें  अवध्य  याद  रखना  चाहिए  कि  किसी  भी  देश  के  साथ
 मित्रता  तथा  सम्बन्ध  किसी  दूसरे  देश  के  साथ  हमारे  संम्बस्धों  को  हानि  पहुंचाकर  स्थापित  नहीं
 किये  जाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  सबसे  अधिक  महृत्व॑पूर्णा  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  उत्पीड़न
 भावना  से  दुःखी  नहीं  होना  चाहिए  |  जेसा  कि  कल  प्रो०  स्वेल  ने  कहा  हमें  संकुचित
 सिकता  का  विकास  नहीं  करना  हमें  मनोवेज्ञानिक  रूप  से  यह  डर  नहीं  होना  चाहिए
 कि  हर  व्यक्ति  हमारे  खिलाफ  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  हमें  नष्ट  करना  चाहता  कि  प्रत्येक  व्यक्ति

 हमें  अस्थिर  करना  चाहता  हम  अपना  ध्यान  रखने  में  समर्थ  जब  तक  हम  डर  को  दूर
 नहीं  जब  तक  हम  विष्वास  पंदा  नहीं  करेंगे  और  उस  आत्म-विश्वांस  के  साथ  अपने  पड़ौसी
 को  संयुक्त  प्रयास  के  साथ  काबू  नहीं  नहीं  और  संयुक्त  प्रयास  से  इस  क्षेत्र  को  शांति  का

 क्षेत्र  नहीं  बनायेंगे  तब  तक  मुझे  आशंका  है  कि  दक्षिणी  एशिया  को  सव्वनाश  से  नहीं  बचाया  जा
 सकेगा  ।

 बल्कि  परमाणु  हथियारों  से  भी  कोई  समाघान  नहीं  अवाक्स  तथा
 अवाक्स-प्रति रोधी  प्रणली  भी  इसका  समाधान  नहीं  होगी  ।  प्रक्षेपास्त्र  अथवा  प्रक्षेपास्त्र-रोधी
 अस्त्र  इस  उप-महाद्वीप  के  चिरकालिंक  अस्तित्व  का  कोई  उत्तर  नहीं  हो  सकते  ।

 एक  सासलनोय  सदस्य  :  आप  पाकिस्तान  को  इसकी  सलाह  क्यों  नहीं  देते  ?

 क्रो  सेधद  दाहाश्रुदीन  :  मैं  पाकिस्तान  को  सलाह  दे  रहा  हूं  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  हमें  एक  महान  राष्ट्र  की  तरह  रहना  व  व्यवहार  करना  चाहिए  जो  कि  हम  रह ेहैं  भोर
 सर्देव  रहेंगे  भी  ।

 आप  सभी  का  धन्यवाद  ।

 श्री  जनल  बशर  :  उपाध्यक्ष  अभौ  मेरे  से  पहले  माननीय  सदस्य

 शहाबुद्दीन  जी  बोल  रहे  उनका  रोल  डिप्लोमेटिक  रहा  उनके  डिप्लोम  टिक  भाषण  को  मैं

 बड़े  गौर  से  सुन  रहा  था  और  समभने  की  कोशिश  कर  रहा  एक  ओर  तो  वै  भारत  को

 बहुत  सी  नसीहतें  दे  रहे  थे  कि  हमको  न्यूक्लियर  आप्शन  नहीं  चुनना  अथाक्स  जहाज  के

 बदले  में  कोई  दूसरा  खतरनाक  जहाज  नहीं  लेना  लेकिन  दूसरी  तरफ  बे  पाकिस्तान  के

 खतरनाक  हथियारों  के  बारे  पाकिस्तान  और  अमरीका  को  कोई  राय  नहीं  दे  रहे  थे  ।

 उपाध्यक्ष  भारत  एक  झ्वान्तिप्रिय  देश  भारत  की  हमेशा  यह  मंशा  रही  है  कि

 हम  और  हमारे  पड़ोसी  शांति  के  साथ  ताकि  फौजी  खर्चे  जो  बढ़  रहे  उनको  कम  कर  के

 विकास  के  कार्यों  में  ले  जा  सकें  ।  लेकिन  इंसके  विपरीत  हमारे  पड़ीसियीं  में  खासकर  पाकिस्तान

 की  हमेशा  यह  कोशिश  रही  है  कि  वह  खतरनाक  से  खतरनाक  हथियार  हकट्ठा  करे  और  उसे

 मारत  के  खिलाफ  इस्तेमाल  करे  ।  कई  बार  ऐसा  ही  चुका  जब  पाकिस्तान  ने  खतरनाक  से

 खतरनाक  हथियार  हकटठे  किये  और  उनको  भारत  के  खिलाफ  इस्तेमाल  मैं  समभता  हू
 कि  यह  बात  शाहबुद्दीत  साहब  के  दिभाग  में  नहीं  आई  ।
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 श्री  सेयब  कहाडुबदोग  :  उपाध्यक्ष  मुझ्के  स्पष्टीकरण  देना  मैंने  अवाक्स  :

 के  विरुद्ध  इतनी  दलील  की-है  जितनी  मेरे  पिचार  से  कुछ  बातें  मेरे  पर  थोपी  जा
 रही  हैं  ।

 शी  खैंभुल  जशर  :  माननीय  सर्दस्य'ने  जो  कुछ  भी  फहा  है  बह  सथ  वृतताप्त में
 ग्लामिलःहैऔर  सभी  ने  इसे  धुना  है  तथा  इसे  देखा  जा  सकता  है  ।

 जिवेध  मस्चस्ल्थ  में  राज्य  के०  मठबवर  सिंह  )  *  आप  लोकसभा  में  भरा  गए  हु
 राज्य-सभा  को  भूल  जाइए  )

 ०००  +

 आओ सैयद शहाशुक्दो न : मैंने यह कब कहा पाकिस्तान अवाक्स ले ले और हम न लें । मैंने यह कहा है कि पाकिस्तान अवाक्स न ले ) श्री जेनुल बदार : अवाक्स न पाकिस्तान लेया न यह आमने नहीं कहा । *** ) ' पहले कहा आप डिप्लोमेट रहे मैंने आपकी तकरीर को बहुत जितना हमारी समभ में आ सकता ओर लोगों ने भी समझा है ) क्री सेव शाहकुंदरीम : लेकिन मैंने यह नहीं कहा “'' उपाध्यक्ष अहोदय : वह जो कुछ कहना उस्हें कहने भी संयद : आप अपनी बात भी जैमंल अहॉर : मैं आपकी धात फो कुछ कह सकता हूं क्री संचद झहस्शुक्दोग : भाप मेरी बात को गलत बात नहीं कह सकते *** ) श्री जेक्ल बशर : जो आपने कहा वही बात कह रहा हूं । उपाध्यक्ष हमेशा इस तरह के हंथियार पाकिस्तान की तरफ से इकट्ठे किये गए और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किये यहां हम भारत भर अमरीका के संबंधों के बारे में विचार कर रहै भारत ओर अमरीका के बीच राजनीतिक संबंधी को छोड़ जो हमारे सम्बन्ध सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र टेक्नालॉजी के क्षेत्र उसमें और बढ़ोतरी हुई है । उसमें ऐसी बात कोई नहीं जिस में हमारे या उनके संबंध बिगड़ कृत अमरीका शुरू से अपनी विदेश नीति में योजना के अन्त्गंत काम कर रहा उसकी योजना स्कीम आफ थिंग्स में पाकिस्तान शामिल है । दुनिया के और भी बहुत से देश शामिल हैं और उसमें हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान शामिल तथा पाकिस्तान का वह इस्तेमाल कर रहा उसे हथियार देकर उसकी मंशा सोवियत यूनियन को चारा तरफ से घरने की है । जिसको हम । वि
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 एनसकिलमेंट  कहते  फौजी  तरीके  से  और  दूसरे  तरीके  से  भी  |  चीन  भी  ग्रोजना  के

 अन्तगंत  आया  ।  चीन  के  साथ  ही  उनके  हथियारों  का  आदान-प्रदान  हुआ  ।  चीन  पाकिस्तान  और

 अब  तो  ईरान  के  शाह  खत्म  हो  गए  तो  वह  स्थिति  बाकी  नहीं  रही  ।  लेकिन

 यह  एक  एक्सैस  सोवियत  यूनियन  को  घेरने  की  उसमें  पाकिस्तान  उनकी  योजना  का  एक
 झंग  बन  गया  और  वह  बराबर  पाकिस्तान  को  इस  नीयत  से  हथियार  देता  रहा  और  यह

 बूक  कर  हथियार  देता  रहा  कि  ये  हथियार  भारत  के  खिलाफ  भी  इस्तेमाल  हो  सकते  उसकी
 जो  योजना  सोवियत  यूनियन  के  एनसकिलमेंट  की  उसमें  भारत  हिस्सा  बनने  से  बहुत  पहले
 इन्कार  कर  चुका  उनको  उम्मीद  भी  नहीं  है  और  आशा  भी  नहीं  हो  सकती  है  कि  भारत
 उनकी  इस  योजना  में  शामिल  होगा  ।  इसलिए  वे  हथियार  देते  रहे  हैं  और  हथियार  दे  रहे  हैं  और

 उपाध्यक्ष  हथियार  ही  नहीं  दे  रहे  हैं  बल्कि  अब  तो  इस  बात  के  इशारे  मिल  रहे  हैं  कि

 रिका  की  मिलिद्री  प्रेजेन्स  पाक्स्तान  में  बढ़ती  जा  रही  है  और  अमेरिका  के  फौजी  लोग

 स्तान  में  आते  जा  रहे  उनके  साथ  संयुक्त  अभ्यास  हो  रहा  है  और  अमेरिका  के  ग्रुप्तचर  टोह
 लेने  वाले  विमान  पाकिस्तान  हवाई  अडडों  का  प्रयोग  वर्षों  से  करते  रहे  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट

 बहत  दिनों  से  सामने  आ  रही  है  ।  इसी  तरह  से  परमाण्  हथियारों  से  लेस  अमरीकी  लड़ाकू  जहाज
 पाकिस्तान  की  बन्दरगाहों  पर  आ  कर  बराबर  ठहरते  रहे  हैं  और  अब  पाकिस्तान  को  जो  एवाक्स

 विमान  दिये  जा  रहे  उनको  चलाने  के  उनको  आपरेट  करने  के  लिए  अमरीकी  हवाई
 सेना  के  पाइलटों  को  लीज  पर  लेने  की  बात  चल  रही  तो  अब  हथियारों  का  ही  मामला  नहीं

 है  कि  अमरीका  पाकिस्तान  को  हथियार  ही  केवल  दे  रहा  है  बल्कि  अब  तो  वह  धीरे-धीरे  अमरीकी

 फौजी  प्रेजेनस्स  को  स्थापित  करता  जा  रहा  धीरे-धीरे  वहां  की  सेना  के  लीग  भी  पाकिस्तान

 आते  जा  रहे  तो  इस  प्रकार  से  जो  अमरीका  और  पाकिस्तान  का  गठबन्धन  हो  रहा  वह

 महत्वपूर्ण  है  ओर  उसकी  तरफ  निगाह  रखने  की  जरूरत  अमरीका  का  यह  कहना  कि

 स््तान  अफगानिस्तान  के  खिलाफ  इस्तेमाल  करेगा  उन  हथियारों  अमेरिका  भी  जानता  है  कि

 यह  बात  गलत  है  और  हम  भी  जानते  हैं  कि  यह  बात  गलत  है  ।  यह  तो  एक  डिप्लोमेसी  की  बात

 है  कि  हम  कुछ  सवाल  तो  वे  कुछ  उसका  जबाव  दें  ।  अभी  समाचारपत्रों  में  नटवर  सिंह
 जी  वहां  गये  ये और  यह  भी  कहा  गया  कि  मान  लीजिए  अफगानिस्तान  से  रूसी  सेनाएं  हटाई
 जाती  तो  क्या  अमरीका  पाकिस्तान  को  हथियार  देना  बन्द  कर  तो  मैं  सममता  हूं  कि

 उन्होंने  कोई  ऐसा  जबाव  नहीं  दिया  कि  वह  हथियार  देना  बन्द  कर  देंगे  बल्कि  यह  सजेसन  है  कि

 वे  हथियार  देना  बराबर  चालू  रखेंगे  ।  इसलिए  भारत  ओर  अमेरिका  के  जो  संबंध  इस  मामले

 वे  स्पष्ट  हैं  और  बहुत  दिनों  से  स्पष्ट  हैं  और  हम  कितनी  ही  कूटनीतिक  कार्यवाही  करें

 कितनी  ही  डिप्लोमेटिक  कायंवाही  और  पाकिस्तान  के  ये  संबंध  बदलने  वाले  नहीं

 इसका  केवल  एक  ही  उपाय  इसका  केवल  एक  ही  तरीका  है  और  वह  यह  है  कि  हमें  भारत

 और  पाकिस्तान  के  संबंधों  पर  विशेष  जोर  देना  पड़ंगा  |  अभी  शहाबुद्दीन  साहब  ने  कहा  कि  भारत

 और  प।किस्तान  के  संबंधों  पर  विशेष  ध्यान  देना  पड़गा  लेकिन  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता

 क  पाकिस्तान  के  जो  वर्तमान  फौजी  शासक  उनके  रहते  पाकिस्तान  और  भारत  के  संबंध किप

 डर  क  नहीं  हो  उनके  रहते  पाकिस्तान  कभी  भी  हथियारों  को  लेने  से  इन्कार  नहीं  कर

 सकता
 और  इन  फौजी  शासकों  के  रहते  हुए  पाकिस्तान  अमरीका  की  एक  फौजी  छावनी  बनने  की हे  है

 हे
 हटने  के  लिए  तंथार  नहीं  है

 और  न  हो  सकता  पाकिस्तान
 तरफ  बढ़  रहा  हर  आर  वह  पास
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 का  इतिहास  इस  बात  की  मबाही  वेता  है  कि  जब  भी  पाकिस्तान  में  फौजी  शासक  आए  उन्होंने
 अमेरिका  से  ओर  दूसरे  स्रोतों  साऊदी  अरेबिया  ईरान  से  ओर  दूसरे  सोतों  से  खतरनाक

 हथियार  लिये  हैं  मौर  भारत  के  हमले  का  होवा  दिखा  कर  वहां  की  जनता  को  भड़काए  रखा  है
 और  दूसरी  समस्याओं  की  तरफ  से  उनका  ध्यान  मोड़े  रखा  जब  भी  पाकिस्तान  में  जनतंत्र  के
 स्थापित  किये  जाने  के  आन्दोलन  हुए  जब  भी  वहां  की  जनता  के  द्वारा  पाकिस्तान  में  जनतंत्र
 स्थापित  किये  जाने  के  लिए  संघर्ष  हुए  तब  पाकिस्तान  के  फोजी  शासकों  ने  भारत  के  हमले  का

 वहां  पर  हौवा  खड़ा  किया  है  और  उसके  बाद  अमेरिका  से  और  हथियार  मांगे  हैं  और  अमेरिका
 से  और  फोजें  मांगी  पिछली  बार  जब  अयूब  खां  वहां  पर  श्रेसीडेंट  तव  भी  यह  हुआ  और
 जय  याहिया  खां  प्रेसीडेंट  तब  भी  यही  हुआ  ।  वहां  पर  आज  भी  यही  हो  रहा  इसलिए  यह
 उम्मीद  करना  कि  आज  जो  वहां  फोजी  शासक  उनसे  बातचीत  करके  हम  इस  सब-कांटिनेंट

 को  हथियारों  की  होड़  से  बचा  सकते  मैं  समझता  हूं  कि  कतई  नामुमकिन  कतई  ऐसी  बात

 होना  असंभव  इसलिए  हमको  इंतजार  करना  पड़ेगा  तब  तक  का  जब  तक  कि  पाकिस्तान  में

 एक  जनतांत्रिक  सरकार  की  स्थापना  हो  ।  पाकिस्तान  में  जनतांत्रिक  सरकार  की  स्थापना  के

 वहां  के  लोग  आंदोलन  चला  रहे  वहां  क ेलोग  कोशिश  और  संघर्ष  कर  रहे  मैं  समभता  हूं
 कि  वहां  आंदोलन  कामयाब  होगा  ओर  जनतांत्रिक  सरकार  बनेगी  ।

 अभी  जब  विदेश  नीति  के  सम्बन्ध  में  यहां  मांगें  आयी  थीं  तो  मैंने  उस  समय  भी  कहा  था

 कि  श्री  भुट्टो  जब  मिलिट्री  शासन  में  विदेश  मन्त्री  थे  तो  उस  समय  वे  भारत  के  साथ  एक  हजार
 साल  तक  लड़ाई  की  बात  करते  थे  ।  लेकिन  जब  वही  जुल्फिकार  अली  भुट्टो  एक  जनतांत्रिक  ढंग
 से  चुनी  हुई  सरकार  के  प्रधान  मन्त्री  बने  तो  भारत  के  पाकिस्तान  के  साथ  सबसे  अच्छे  संबंध  थे  ।

 वैसे  सम्बन्ध  न  पहले  कभी  थे  और  न  उसके  बाद  कभी  अ*छे  सम्बन्ध  शिमला  समझौता  भी
 तभी  मुमकिन  हो  सका  था  जब  वहां  एक  जनतांत्रिक  सरकार  थी  और  बहां  एक  प्रधान

 मन्त्री  था  ।  जब  तक  वहां  पर  जनतांत्रिक  सरकार  की  स्थापना  नहीं  हो  जाती  तब  तक  भारत  और
 पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  ठीक  नहीं  हो  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  हमेशा  से  कहता  आ  रहा  हूं  और  आज  भी  उसको  दोहराता  हूं  कि
 भारत  को  पाकिस्तान  की  जनतांत्रिक  शक्तियों  की मदद  करनी  लेकिन  हमारी  सरकार

 यह  कहती  है  कि  यह  पाकिस्तान  अपना  अन्दरूनी  मामला  हम  भी  यह  मानते  हैं
 कि  यह  पाकिस्तान  का  अन्गरूनी  मामला  लेकिन  भारत  और  पाकिस्तान  के

 लोगों  के  एक  विशेष  सम्बन्ध  भारत  और  पाकिस्तान  कुछ  ही  दिन  पहले  दो  राष्ट्र

 हुए  लेकिन  हम  और  पाकिस्तान  की  जनता  एक  ही  हम  में  और  पाकिस्तान  के  लोगों  में

 बहुत  मतभेद  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  भारत  और  पाकिस्तान  के  लोगों  के  जो  आपसी  सम्बन्ध  हैं
 वैसे  सम्बन्ध  विश्व  में  शायद  एकाघ  देश  के  ही  वरना  और  किसी  देछ्ष  में  इस  प्रकार  का

 सम्बन्ध  नहीं  होगा  ।

 आज  फोजी  शासन  के  खिलाफ  वहां  की  जनता  आवाज  उठा  रही  ऐसे  समय  में  भारत
 की  सरकार  और  भारत  के  लोगों  का  यह  कतंथ्य  हो  जाता  है  हम  पाकिस्तान  के  अपने  भाइयों
 की  सहायता  पाकिस्तान  से  फौजी

 शासन
 को  हटाने  के  लिए  वहां  ु

 की  जनता  जो  संघर्ष  कर

 रही  उस  संघर्ष  में  हम  उसकी  मदद
 जब  वहां

 फौजी
 शासन

 पा  जब

 जब  वहां  पर  जनता

 द्वारा  चुनी  हुई  सरकार  आयेगी  तो  वह  भारत  को  पाकिस्तान  का  दोस्त  सः
 और  वह  भारत

 aya
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 ओर  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  में  सुधार  के  बारे  में  कामः  तथ  वहਂ  पार्किस्तान के  लिए
 खतरनाक  हथियार  लेमैਂ  और  पार्किस्तान-को  अमेरिका  की  फौजी  छावमीਂ  बनाते  के  बारे  में  पुमः

 '

 किचार  करेगी  ।  लेकिम  '  जब  तक  पाकिस्ताम  में  फोजी  शासकਂ  हैं  तब  तकਂ  उनके  आरे!में  हमको
 कोई'भीਂ  खुशफहमी  नहीं  होनीं  चाहिए  ।

 जिया-उल-हक  एक  बहुत  अदमी  बक्ले  वे  देश  -में।अअते:ःहों,  क्रिकेट  मैच
 देखने  के  बहाने  आते  लेकिन-उनके  .  दिल  बहां  फोजी  कायम  रखब्रे-की  भावय
 अपना  शासव  करने  की  भावषवा  इसके  लिए  यह  समभठते  पपकिस्तान?में  भगरतः
 के  लोगों  के  खिलाफ  वे  नफ़रत  पंदा  भारत:से  पाकिस्ताव  पर  आक्रमण  का-होवा  खड़ा  करें  ।

 इस  बहाने  वे  अमेरिका  और  खलरनाक  हथियार  की  फोज-को  वहां

 इकट्ठा  करें-और  यह  प्रचार  करें  कि  भारत  पाकिस्तात  को  खत्म  चाहता  समपप्त  कारना

 चाहता  भारत  में  पाकिस्तान  को  खत्म  करने  की  कभी  भी  भावना  नहीं  रही  भारत

 के  नेताओं  ने  राजी-खुशी  से  पाकिक््तान  की  स्थापना  भारत  के  नेताओं  राजी-खुशी
 पाकिस्तान  के  अस्तित्व  माना  .।  कभी  भी  भारत  की  जबता  ओर  नेताओं  की  यह  नीयत  महें
 रही  कि  पाकिस्तान  का  समरप्त  हो  ।  केवल  .  यही  चम्इप्ते  हैं  कि.पाकिस्ताम  के  लोग

 हमारे  भाई  वे  शांति  ओर  खुशी  के  साथ  रहें  ।  हम  लोगों  के  पुराने  भाषाई  और
 दोश्ती  के  सम्बन्ध'चले-आ  रहे  हमਂ  चाहते'हैं  कि  हम  एक  साथਂ  मिल-जुल“कर  आगे

 तरक्की  करें  और  एक  दूसरे  को  खुशहाल  बनततेਂ  हुएः  अपना  जींबेन:बवित्ताएं।  हमेता'से  यहीं
 भारत  की  मर्जी  और  मंश7'रहीਂ  जब  भी  पर  आक्रमण  क रकेਂ  शासनतंत्र  पर
 कण्जा  किया  है  तभी  पाकिस्तान  के  खिलाफ  मकरत  का  '

 एकਂ  वातावरण  हुआ  और  जब  भी
 पाकिस्तान  के  जनतांजिक  नेक्षाओं  ने भारत  के  साथ  ' राजी-कशी  चलनेਂ  की  कोशिश  कीं तथ  फोजेਂ
 ने  उनका  तसता  पलट  ।  बहुत  पहलें'जबਂ  लियाकतਂ  अली  खां  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  थेਂ
 तब  उन्होंने  भारत  के  संबंधों  करने  की  कोशिश  की  और  दोनों  देशों  को

 एक  साथ  मिलजुनकर  चलने  के  लिए  कहा  तो  उनका  कहल  किया  जुल्फीकार  अली  भुट्टो
 '

 ने  भारत  के  साथ  संबंधों  को  अक्षछा  करते  की  की  तो  उक्कने  किस  से  फांसी  दी
 ये  सब  चीजें  हम  हमारे  कहने-का  हस-कितनी  क्सुर  कूटनीति

 का  इस्तेमाल  हम  -  अमेरिका  ,  रोकःसकते  हैं  को  से  और  नਂ
 को  रोक  सकते  हैं  अमेरिका  से  हथियार  लेबे  से  बम  उत्तके  मुकाबले  लिए  हमको  अपने

 भरोसे  पर  करना  पड़ेसा  ।  पएकिस्तानः  के  द्वारा  या  किसी  भी  के-द्वा रा  अगर  आकर  मण
 की  स्थिति  आए  उसके  बचाव  लिए  अपना  इंतजाम  करना  पड़ेवा़  ।

 मैं'यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  परमाणु  बम  बनाने  के  बारे  में  अब  देर  नहीं  करनी
 चाहिए  ।  पाकिस्तान  कें  पास  परमाणु  बम  परमाणु  बम  का  इस्तेमाल  होगा  कि  नहीं  यह
 अलग  बात  लेकिन  परमाणु  बम  का  मनोवेशानिक  असर  जो  देश  की  जनता  और  देश  की
 सेनाओं  पर  रहा  वह  चीन  से  भी  हमपरे  संबंधਂ  अच्छे  महीं  हैंਂ  और  वह  भी

 परमार बमः रखे हुए लेकिन हमररे पास परमाखु“बम नहींਂ इससे भारत की जनता भारत कीसशस्त्रਂ सेनाओं हताश होने बात्तत्प्दीਂ होसकतीਂ अब विधा रने की बात नहीं होगीःओर भारत को साफ ऐलेल्न कहिएਂ और कोशिश करतीਂ 372 ४
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 चाहिए  ;  मैं  जानता  भारत  परमाणु  बम  बना  सकता  है  ओर  उसमें  उसको  बनाने  की  क्षमता
 अब  परमाणु  बस  बनामे  की  साफ-साफ  नीति  बनानी  चाहिए  और  उसमें  देर  नहीं

 करनी  उसके  लिए  हमको  तंपार  रहना  चाहिए  |  लेकिन  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  स्थाई
 लिए  ज॑सा  मने  कहातभीः  मुमकिन  होए  जब  पाकिस्तान  में-जनतांत्रिक  सरकार  आये

 और  जनतांत्रिक  सरकार  के  लिए  वहां  की  जनता  जो  संघर्ष  कर  रही  उसको  हर  प्रकार  से

 न॑तिक  बल  भारत  की  जनता  दे  रही  है  और  भारत  की  सरकार  को  भी  देना  इन  शब्दों
 के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 |

 *डा०  एस०  जगतरक्षकन  )  :  माननीय  उपाध्यक्ष  भारत  संसार  में

 सबसे  बडे  लोकता  न्त्रिक  देक्षों  में  से  एक  अमरीका  जो  कि  क्षेत्रफल  में  हम  से  बडा  एक

 लोकलांत्रिक  देश  है  ।  अमेरिकी  लोग  भी  भारतीयों  की  तरह  लोकतंतत्रिक  आदर्शों  व  परम्पराओं
 से  जुडे  हुए  हालांकि  कम  उत्साह  के  साथ  |  हमारे  संवंधानिक  प्रावधान  तथा  आर्थिक
 नीतियां एक  जैसी  भसे  हीःन  अमेरिकी  प्रावधानों  व  नीतियों  से  कम  से  कम  मेल  तो  रखर्त  ही

 जहां  तक  लोकतांत्रिक  आव्शों  के  सम्पुष्टਂ  करने  की  बाल  इन  दो  महानਂ  लोकत्तन्त्रों  के
 लगभग  मतंकय

 इन  साम्यताओं  के  अमरीका  भारत  के  माने  हुए  दुश्मन  की  खुलकर  तथा  छ्प
 कर  सहायता  करता  अमरीका  पाकिस्तान  को  करोड़ों  रु०  मूल्य  का  सेनिक  साज  सामान
 देता  पाकिस्तान  लोकतांत्रिक  आदर्शों  व  लोगों  की  इच्छा-स्वातन्त्रय  का  विरोध  करने  वाला

 राष्ट्र  इस  प्रकार  हेम  तो  समझ  नहीं  पाते  कि  विश्व  का  सबसे  बड़ा  लोकतांत्रिक  देश  ऐसे  देश
 को  सनिक  सहायता  क्यों  देता  है  ।

 अमेरिका  अपने  को  हमारा  मित्र  बताता  इसकी  कार्यवाही  इसके

 होती  यह  हमारी  संनिक  सरकार  को  सेनिक  सहायता  दे  रहा  जबकि

 हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव”गांधी  ने  विभिन्न  भंतर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  घोषणा  की

 है  कि  भारत  परमाण  बम  नहीं  पाक्रिसतान  परमाण  बम  बनाने
 से

 बाज  ही  नहीं  आ  रहा

 अमेरीकी  इस  बात  से  अवगत  हैं  लेकिन  वे  पाकिस्तान  को  अवाक्स  जैसे  आधुनिक  इलंक्ट्रोनिक
 उपकरण  दिए  जा  रहा  इन  इलंक्ट्रोनिक  उपकरणों  की  सप्लाई  को  अम-रीकी  सीनेट  विदेश
 सम्बन्ध  समिति  ने  मंजूरी  दी

 उन्राध्यक्ष  :  डा०  आप  मध्यान्ह  भोजनाक्काश  के  बाद  भाषण  जारी

 रख  सकते  अब  हम  भोजनावकाश  के  लिए  सभा  स्थगित  करते  हैं  तथा  2  बजे  हम  पुनः  समवेत

 होंगे  ।

 1.01  भ०  प०

 तत्परचात्  लोकसमा  मध्यान्ह  मोज्न  के  लिए  2  ब्ये  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मूलतः  तमिल में  दिए  गमे  भाषण  के  भंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपास्तर  ।

 avs
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 2.04  म०  प०

 अध्यान्ह  भोजन  के  पदच्चात  लोकलमा  दो  बज  कर  चार  मिनट  पर  पुनः  समवेत  हुई
 महोदय  पोठासीन

 भारत-अमरीको  सस्जन्धों  के  बारे  में  जर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  एस  जगत  अब  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते
 *डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  कंनेडी  ओर  नेहरू  दो  महान  राज  नेता  थे  जिन्होंने

 मजबूत  ओर  सहृदपूर्ण  भारत-अमरीकी  सम्बन्धों  के  बीज  बोये  उनके  द्वारा  स्थापित  मैँत्री
 हाल  में  लडखड़ाने  लगी

 हमें  जब  नेहरू  जी  का  स्मरण  होता  है  तो  हमें  एक  पूरे  खिले  गुलाब  की  याद  ताजा
 हो  जाती  गांधी  जी  का  नाम  लेने  से  हमें  संगम  और  सादगी  का  स्मरण  होता  महान  पंग्रेज
 राजनेता  चचिल  अपनी  प्रसिद्ध  घूम्रनली  का  स्मरण  कराते  हैं  तो हिटलर  अपनो  मजाकिया  भूछों
 के  साथ  स्मृति  पटल  पर  आ  जाते  लेकिन  जब  अमरीका  का  विचार  आता  है  तो  अणु  बम  ओर
 इसके  साथ  जुड़ी  महाप्रलय  का  दृश्य  उपस्थित  होता  महोदय  अमरीकी  डालर  की  कीमत  इस
 दुनिया  के  हर  हिस्से  में  बढ़  रही  लेकिन  स्वयं  उनके  जीवन  व  आचार

 मूल्य  रसातल  में
 जा  रहे  अमेरीकियों  के  वंभवपूर्ण  दिन  लद  गए  इस  दुनिया

 में  कोई  भी  शक्ति  अब  अमेरिकियों  की  परवाह  नहीं  करती  क्योंकि  अब  उनके
 अन्तर्राष्ट्रीय  विचा  र-व्यवहार

 में  मानवीयता  के  लिए  चिन्ता  नहीं  होती  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुके  एक
 चुटकला  सुनाने  दें  ।  एक  स्कूल  अध्यापक  ने  अपने  एक  शिष्य  से  पूछा  कि  उसे  कौन-सा  देश  सर्वाधिक
 प्रिय  लड़के  ने  उत्तर  दिया  उसे  वियतनाम  सबसे  ज्यादा  पसन्द  विस्मित  अध्यापक  ने  लड़के
 से  आगे  पूछा  कि  क्या  उसे  महाशक्ति  अमरीका  पसन्द  नहीं  है  जोकि  सर्वप्रथम  चन्द्रमा  पर  पहुंचा  ।
 लड़के  ने  उसका  एक  ज्ञानदार  उत्तर  दिया  कि  जो  अमरीकी  चन्द्रमा  पर  वे  वियतनाम  की
 एक  इन्च  जमीन  भी  नहीं  ले  सके  ।  इसलिए  उसे  शक्तिशाली  वियतनाम  पसंद  यह  एक  तरह  का
 दुनिया  भर  में  अमरीकियों  से  मसन््तोष  व  उनके  प्रति  मोह  भंग

 समाचार  पत्र  कहते  हैं  कि  650  करोड़  रु०  मूल्य  के  लड़ाकू  विमानों  की
 सप्लाई  के  लिए  अमरीका  ने  पाकिस्तान  के  साथ  एक  समभोता  किया  अन्नली  तक  पाकिस्तान
 को  अमरीका  से  2127  करोड़  र०  मूल्य  की  सैनिक  सहायता  मिल  चुकी  पाकिस्तान  को  पूरी
 तरह  से  शास्त्रों  स ेलेंस  किया  जा  रहा  इन  अत्याधुनिक  किस्म  के  हथियार  प्राप्त  करने  का  एक
 लक्ष्य  मुके  यह  जानकर  दु:ख  हुआ  है  कि  अमरीका  भारत  को  ही  लक्ष्य  कर  पाकिस्तान  को
 सहायता  देता  है  और  उसे  उकसाता

 यह  जानकर  भी  दुःख  हुआ  है  कि  अमरीकी  सीनेट  की  विदेशी  सम्बन्धों  सम्बन्धी  समिति  ने
 भारत  को  दी  गई  विकास  सहायता  की  घनराशि  को  घटाकर  50  लाख  डालर  से  35  लाख  डालर
 कर  दिया  है  ।  इस  कटौती  के  पीछे  षडयन्त्र  यह  हमारे  प्रति  अमरीका  के  रवेये  का  एक  अशम
 संकेत  इस  सम्बन्ध  में  मुके  यह  भी  निवेदन  करना  है  कि  अमरीका  भोले  भाले  तमिलों  पर
 श्रीलंका  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  सभी  जन  संहार  सम्बन्धी  कार्यों  की  जड़

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  प्ंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जज  ८ਂ  जन

 सेना  संबंधी  नीति  निर्धारकों  का  यह  विष्वास  है  कि  तीसरा  बिश्व  युद्ध  हिन्द
 महासागर  में  होने  की  संभावना  है  क्योंकि  यह  महाशक्तियों  का  एक  अड्डा  बनता  जा  रहा  मुझे
 आशंका  है  कि  यह  सत्य  हो  सकता

 पाकिस्तान  श्रीलंका  में  खुले  रूप  से  राज्यीय  आतंकवाद  का  समर्थन  कर  रहा

 उन्होंने  तो  श्रीलंका  की  सरकार  को  यह  आइवासन  भी  दे  दिया  है  कि  वे  तमिलों  को  जड़  से  मिटा

 देने  के  लिये  हर  संभव  सहायता  प्रदान  वे  पंजाब  में  विध्वंसकारी  मतिविधियों  का  भी

 समर्थन  करते  वे  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  देते  हैं  तया  उन्हें  राजनीतिक  शरण  भी  देते

 हमें  सतक  हो  जाना  चाहिए  और  चुनौतियों  को  स्वीकार  करना  चाहिए  |  हम  इस

 सम्बम्ध  में  विलम्ब  को  सहन  नहीं  कर  सकते  हमें  विष्व  के  सामने  यह  सिद्ध  कर  देना  चाहिए

 कि  हम  किसी  से  पीछे  नहीं  हमें  बिना  कोई  विचार  किए  परमाणु  बम्ब  बनाना

 चाहिए  ।  इस  मामले  पर  कोई  पुनविचार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलों  पर  श्रीलंका  सरकार  के  अत्याचार  दिन-प्रति-दिन  बढ़ते  जा  रहे  इसमें

 महाशक्तियों  का  हाथ  इन  देशों  के  साथ  शांति  की  बात  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होने
 आप  एक  कसाई  को  अहिंसा  का  उपदेष्ट  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  आपको  ताकत  के  साथ  बोलना

 मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वे  श्रीलंका  के  जातीय  मामले  पर  शीघ्र  निर्णय  इन

 शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  मैं  यह  प्रस्ताव  लाने  के  लिए  अपने  सांथी  श्री

 सफुद्दीन  चोधरी  का  धन्यवाद  करती  जो  स्थिति  का  पुनः  आकलन  करने  के  लिए  यहां  हो  रहे
 बाद-विवाद  के  महत्व  का  मेरे  लिए  यह  पुनः  आकलन  का  मामला  नहीं  यह  अनुभवों  का

 पुनः  समर्थन  है  ओर  इसे  इस  धमकी  का  सामना  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाना

 अब  मैं  हमारे  युवा  अधान  मन्त्री  के  23  मास  पहले  काफी  सुख  अआरांति  के  साथ  किये  गये

 संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के  दौरे  का  स्मरण  कराऊंगी  ।  वास्तव  में  दो  महान  प्रजातंत्रों  के  अनुभवों
 का  लाभ  उठाने  के  बारे  में  वहां  काफी  बातें  की  गई  और  काफी  घन  खर्च  करके  भारत  उत्सव

 का  आयोजन  करके  अमरीका  पर  प्रभाव  डालने  के  लिये  काफी  प्रयास  किये  गये  वहां  एक  ऐसा

 वातावरण  था  कि  हमारी  सरकार  वास्तव  में  यह  आशा  कर  रही  है  कि  भारत  के  प्रति  अमरीका

 के  रवेये  में  काफी  कुछ  परिवर्तन  होगा  ।  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि  तेन्दुआ  कभी

 अपना  रंग  नहीं  बदलता  यह  तो  एक  कहावत  है  जिसे  समझा  जाना  चाहिए  मेरी  राय  में

 उस  मामले  में  भारत  सरकार  की  वह  कमजोरी  है  ओर  विपक्ष  के  काफी  सदस्यों  को  भी

 इस  बात  की  जानकारी  दौरे  के  बाद  क्या  मिला  यह  हर  व्यक्ति  जानता  मेरे  पास  ज्यादा

 समय  नहीं  है  और  मेरे  अन्य  जो  पहले  बोल  चुके  ने  इसका  जिक्र  किया

 मैं  इन  सभी  सुख  अन्तियों  की  निम्नलिखित  घटनाओं  का  शीघ्रता  से  जिक्र  करूंगी  ।

 पाकिस्तान  को  भारी  भारी  हरपून  प्लेसर  गाइडिड

 कॉपर  हैड  ई-2-सी  ु  इले  कटरा  निकी  आसूचना
 देख  रेख

 मानीटरिंग  )  का  पुनग्रं  हण  और  स्मिगटन  संशोधन  को  समाप्त  करके  40010  लाख  ढालर  की
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 सक्तक्ता  ओर  वास्तव  पाकिस्तान-को  पस्माण  के  क्षेत्र-में  प्रवेश-क  रने  की  देना
 भौर  तत्यश्नात्  भारत  पर.एन०  पी०  डी०-इस्ताक्षर  करने  के  लिए  दबाव  डालता  ।  संक्षेप  में  मैंने

 इन  परिणामों  का  विवरण  दिया  है  जो  हमें  दो  महान  प्रज्नातंत्रों  के  अतुभवों  का  लाभ  उठाने  से

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सामान्यतया  इसे  सभी  ज़ानते  हैं  ओर  कई  भी  यह  जिक्र  हैं  कि

 पाकिस्तास  को  दिए  मए  इन  सभी  कड़े  हथियारों  तथा  मारी  सेनिक  यद्यपि  ये
 स्तान  समें  रूस  की  कथित  गतिविश्चियों  को-समास्त  करने  के  नाम  से  द्विए  का  उपयोग  समय  आने

 पर  भारत  के  विरुद्ध  किया  जा  सकता  है  और  किया  जाएगा  ।  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हमें

 इस  बारे  में  हमेशा  के  लिए  स्पष्ट  समझ  लेनाःचाहिए  कि  हम  अमरीकी  साम्राज्यवाद  से  क्या  आशा

 करते  हैं  ओर  तदनुसार  कार्य  करना

 अब  मैं  थोड़ान्सा  पीछे  जाऊंगी  ।  हमारे  प्रथम  प्रधान  मंत्री  1  949  में

 संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  गए  थे  ।  वहां  हाउस  आफ  रिप्रजेन्टेटिब्स  तथा  सीनेट  को  सम्बोधित  करते

 हुए  उन्होंने  कहा  था--आपको  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  उस  ट्रिपको  भी  खोज  यात्रा  की

 संज्ञा  दी  गईथी  ।  इसमें  पंडित  नेहरू  ने  कहा

 करता;हूं  ओर  मुझे  क्ल्थिस/है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  महान

 प्रजातंत्र  समान  समस्याओं  के  प्रति  हमाएरे  हृष्टिकोश  को

 उन्होंने  यह  आशा  की  वहां  से  आते  के  बाद  ओर  वहां  जो  कुछ  हो  हो  रहा  था  उसका

 प्रता  लगने  के  बाद  उत्होंने  उसी  वर्ष  1949  में  इस  प्रकार  उसका  वर्णन  किया  था  :

 हर  से  परन्तु  थे  मुमसे  कृतशता  और

 सद्भावना  से  कुछ  की  आशा  करते  ये  और  मैं  उन्हें  और  श्याया  जया  दे  सकता

 झन््होंने  कृतलता  तथा  से  कुछ  ज्यादा  आशा  की  थी  और  उत्तसे  ऐसा  चाहा  था

 जोचे  न  दे  सकते  थे  ।  ते  क्या  भहीं  दे  सकते  थे  वह  बाद  की  घटनाओं  से  बिल्कुल  स्पष्ट

 अमरीका  ये  सब  बातें  विद्व  पर  प्रभुत्व  जमांने  की  अपनी  कायम  नींति  के  कारण  कर  रहा

 विद्व  पर  प्रभुत्व  जमाने  की  नीति  से  इसंमे  निर्शय  लिया  है  कि  वह  दूसरों  के  साथ  केसा
 है  ।

 हार  करेगा  इसी  नीति  के
 द्वारा  इसने  पहले  यह  प्रयास  किया  कि  भी  एशिया

 सुरक्षा  के  अन्तगंत  लाग्ा  जाये  जो  वे  चाहते  में  एक  सम्मेलन  हुआ  था

 जहां  उन्होंने  एशिया  की  सुरक्षा  चाही  भारत  ने  इसका  विरोध  किया  था  और  उसको  स्वीकार

 नहीं  किया  था  ।  पाकिस्तान  ने  उस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  उसके  बाद  उन्होंने  यह  बात

 बिल्कल  स्पष्ट  कर  द्वी  थी  कि  वे  घन  दो  देशों  के  प्रंति  कसा  वर्ताव

 इसके  1951  में  ट्र  मेन  ने  पाकिस्तान  के  बारे  में  इस  प्रकार  कहा

 है  पूर्व  में  अपने  पड़ोसी  देशों  में  स्थिरता  प्रदान  करने  में  शक्तिशाली  और

 प्रगति-शीज  तथा  एक  महत्वपूर्णा  कारक

 तत्पश्चात्  पाकिस्तान सी०  ई०  टी०  झ०  तथा  ए०डटी०  ओ०

 76



 16  1909  भारत-अमरीकी  सम्बस्धों  के  बारे  में  चर्चा

 में  शामिल  हो  गया  ।  कश्मीर  के  प्रश्न  पर  उन्होंने  कैसा  बर्ताव  किया  उसी  विद्व
 व्यापी  नीति  के  साथ  वे  कश्मीर  के  प्रइन  पर  बर्ताव  कर  रहे  हमारे  सभी  प्रयासों  के  बावजूद
 उन्होंने  पाकिस्तान  का  साथ  दिया  |  ये  सभी  आम  जानकारी  की  बातें  हैं  ।  किन्तु  इससे  कुछ  सबक
 सीखने  की  भी  आवश्यकता  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  सब  संयोग  मात्र  नहीं  ।  यह
 अप्तरीकी  साम्राज्यवाद  की  विष्वव्यापी  नीति  का  एक  भ्रंश  इसीलिए  वे  ये  सब  बातें  करते  चले
 गये  |  जिन-जिन  मुद्दों  पर  हमारे  उनसे  मतभेद  हुए  हैं  और  कई  अवसरों  पर  हमारा  उनसे  मतभेद

 हुआ  था  वे  अपने  बर्ताव  में  बिल्कुल  स्पष्ट  थे  ।

 केवल  यही  बात  नहीं  है  कि  ये  बात॑  पंडित  नेहरू  के  समय  में  हुई  हमें  वह  तथ्य  याद

 है  कि  जब  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  अमरीका  द्वारा  वियतनाम  पर  की  गई  बम्बवारी  की  हल्के  शब्दों
 में  आलोचना  की  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  को  जाने  के  लिये  उनके  आमंत्रण  को  अनोपचारिक
 रूप  से  रदद  कर  दिया  गया  इसलिए  ये  बातें  नेहरू  और  शास्त्री  के  समय  में  हुई  थीं  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  साथ  भी  उनके  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  थे  ।  उन्होंने  उन्हें  एक  कठोर

 महिला  वस्तुतः  उन्होंने  पंडित  नेहरू  को  एशिया  के  एक  मन्सूबावादी  आदि  की  संज्ञा

 लेकिन  बाद  में  कया  हुआ  ?  दोनों  भारत-पाक  युद्धों  में  उन्होंने  किसकी  तरफदारी  की  ?

 पाकिस्तान  की  ।  तब  बाद  में  भी  1972  के  भारत-पाक  युद्ध  में  श्री  जेक  एन्डरसन  ने  अमरीकी

 सीनेट  की  राष्ट्रीय  सुरक्षा  समिति  की  बंठक  से  सम्बन्धित  एक  ज्ञापन  को  सावंजनिक  बना  दिया

 था  ।  वहां  उन्होंने  इसकी  सावंजनिक  घोषणा  की  कि  वाशिगटन  ने  भारत-पाक  युद्ध  में  सक्रिय

 क्षेप  की  योजना  बनाई  सक्रिय  हस्तक्षेप  किसके  पक्ष  में  ?  अमरीकी  विदव  नीति  पाकिस्तान  की

 पक्षघर  रही  अतः  वे  सक्रिय  हस्तक्षेप  करना  चाहते  थे  |  सोभाग्यवश  कई  अन्य  घटनाएं  हो  गईं

 इसलिए  उस  सक्रिय  हस्तक्षेप  को  रोका  जा  मुझे  बंग्ला  देश  युद्ध  को  दोबारा  याद  दिलाने

 की  आवश्यकता  नहीं  मात्र  अहिंसा  की  नीति  ने  ही  स्थिति  को  विस्फोटक  होने  से  नहीं  रोका  ।

 जहां  तक  मुके  याद  अमरीकी  युद्ध  बेड़े  के  बिल्कुल  पीछे  रूसी  युद्ध  बेड़ा  था और  उसका  ठोस

 प्रभाव  पड़ा  ।  इतना  ही  1965  के  मारत-पाक  युद्ध  में  भी  अमरीकी  साम्राज्यवादियों  ने  भारत

 को  तेल  की  सप्लाई  और  अतिरिक्त  पुर्«जों  आदि  की  सप्लाई  कम  कर  सभी  महत्वपूरां

 अवसरों  पर  अमरीका  साम्राज्यवादी  सरकार  का  यही  व्यवहार  रहा  है  चाहे  व ेकथित  उदारवादी

 हों  या  रीगन  जैसे  बड़े  बाज  |  हमारा  यही  अनुभव  रहा  सैन््य-क्षेत्र  मे ंऐसा

 आधिक  क्षेत्र  में  भी  स्थिति  बहुत  भिन्न  नहीं  मैं  हाल  की  घटनाओं  का  जिक्र  बाद  में  .  करूंगी  ।

 म॒मे  पी०एल०  480  की  बात  याद  हम  जानते  हैं  कि  पी०  एल  ०-480  की  आड़  वे  किस

 प्रकार  प्रभाव  डाल  रहे  थे  कि  किसे  चुनना  है  और  किसे  नहीं  चुनना  ।  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  में

 भी  कुछ  को  हराने  के  लिए  सी०  आई०  ए०  ने  भारी  घन  खर्च  यह  कम्युनिस्टों  का  ही

 सवाल  नहीं  यदह्दी  बात  सत्ताधा री  दल  में  भी  हुई  |  आथिक  और  राजनतिक  सभी

 क्षेत्रों  में  अपने  विश्व  व्यापी  हितों  के  लिए  अमरीकी  साम्राज्यवाद  करा  यह  षड्यन्त्र  रहता  उनकी

 नीति  सभीक्षेत्रों  में  प्रभुत्व  जमाने  की  है  और  यही  मामले  का  सार  जहां  तक  भारत  का  सवाल

 मुस्कराते  चेहरे  या  अन्य  लोकतांत्रिक  देश  के  साथ  हमारा  प्रेमपूर्ण  व्यवहार  हमारे  लिए  सहायक

 नहीं  होगा  ।  हमें  सझत  रवैया  अपनाना  होगा  ।  दूसरा  कोई  विकल्प  नहीं
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 ली  विनशशननननननननननिनी  .  विन

 एक  सामनोय  सदस्य  :  समान  विचार  ।

 ग्रौभती  गौता  सुखभों  :
 समान  विभ्चार  की  भावता  को  निरयेक  किया  जा  चुका  है  परन्तु

 साम-साथ  इस  ओर  अथवा  उस  ओर  बंठे  कुछ  लोगों  में  से  कुछ  को  अमरीकी  साम्राज्यकदीਂ  नीतियों
 के  वास्तविक  स्वरूप  के  बारे  में  कहीं  न  कहीं  कछ  अम  अवश्य  होगा  |  मैं  इस  बात  को  दोहराती
 हैं  कि  भारत  के  हित  विश्व  ज्ञांति  के  हित  हमारे  स्वतंत्र  विकास  के  हित  में  उन्हें  इस  भ्रम
 से  स्वयं  को  मुक्त  करना  चाहिए  और  आज  समय  की  मांय  यही  इससे  न्यूताधिक  कुछ  नहीं  ।
 यही  मेरा  प्रथम  निवेदन  है

 संन््य  क्षेत्र  के  विषय  में  यह  स्थिति  है  ।  आशिक  क्षेत्र  में  क्या  शायद  राजीद  यांधी  ने
 सोक्षा  होया  कि  हमें  शताब्दी  क ेलिए  न  केवल  उच्च  प्रौद्योगिकी  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  बल्कि
 सेन््य  क्षेत्र  में  भी  सम्प्क  करना  चाहिए  ।  इस्र  दिल्ला  में  कुछ  प्रयास  किए  यए  क्र  सभी  यह  जानते  हैं
 कि  उनके  कथा  प्रभाव  हुए  ।  इस  आक्षा  से  कि  वे  उदार  हो  हमने  अपनी  आर्थिक
 नीतियों  तथा  निर्यात  नीति  को  उच्च  पर्यावरण  सम्बन्धी  अध्ययन  के  नाम  से  सुपर
 कम्प्यूटर  के  लिए  उदार  बनाया  और  अब  यह  प्रतीत  होता  है  कि  सुपर  कम्प्यूटरों  को  चलाने  के  लिए
 अमरीकी  व्यक्ति  रखने  होंगे  ।  पिछली  अनेक  नीतियों  पूर्णतया  नहीं  तो  कहीं-कहीं  कुछ-कुछ
 भुकाव  इस  विश्वास  से  कि  कुछ  शुरूआत  की  जा  सकती  प्रयास  किए  जा  सकते  हैं  परन्तु
 उनका  कोई  साथंक  परिणाम  नहीं  निकला  ।  परस्तु  दूसरी  ओर  परिशाम  हमारे  प्रश्तिकूल  रहे  जंसा
 कि  मैं  शुरू  में  कह  चुकी  हूं  कि  पाकिस्तान  को  हथियार  देने  की  हाल  की  कार्यवाही  ।  जहां  तक
 पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  व्यवहार  का  सम्बन्ध  अमेक  खवाल  पंदा  हुए  मैं  इस  विचार  से

 सहमत  हूं  कि  निश्चित  रूप  से  पाकिस्तान  हमारा  पड़ोसी  है  और  हमें  हरਂ  सम्भजः  तरीके  से  उसके
 साथ  सम्बन्ध  सुधारने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  एक  बात  के  बारे  में  बिश्चितਂ  हुं  ओर
 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  जैनुल  बशर  से  सहमत  हूं  ।  श्री  शहाबुद्दीन  वे  एक  मुझ्ा  उठाया  कि  पाकिस्तानी
 शासक  भी  देशभकक्त  मैं  मानती  हूं  कि  पाकिस्तान  में  लाखों  देशभक्त  परन्शु  मैं  मह  नहीं
 मास  सकती  कि  पाकिस्तान  की  सैनिक  जो  पाकिस्तानी  जनता  की  छात्र  के  रूप  में  कार्य
 कर  रही  द्वारा  देशभक्ति  के  विचार  परिलक्षित  हो  रहे  हमें  पाकिस्तान  की  जनका  से  अधिक
 सम्बन्च  स्थापित  करने  हैं  ।  हमारी  कूटनीति  का  यह  महत्वपूर्ण  कारक्ष  होसा  चाहिए  ।  इस  बात  को
 मैं  मानती  जहां  तक  आणातविक  स्वेच्छा  का  सम्बन्ध  अमरीका  इस  बारे  में  क्या  कहना  चाहना
 है  ?  वे  उन्हें  पहले  ही  बम्ब  दे  चुके  परन्तु  बे  हमसे  परमाणु  हा्त्रों  के  प्रसार  पर  प्रतिबन्ध
 सम्बन्धी  सन्धि  करना  चाहते  वे  चाहते  हैं  कि  पाकिस्तान  पहले  हमला  कस्ने  के  लिए  तेयार

 रहे  ।  हम  इसका  कंसे  मुकाबला  करेंगे  ?  कुछ  मित्रों  न ेकहा  है  कि  हें  परमाणु  हथियार
 बनाने  चाहिएं  |  परन्तु  मेरे  विचार  में  ऐसा  करने  से  पहले  हमें  कई  बार  सोचना  होगा  क्योंकि
 हबाा'री  अथग्यक्स्था  यह  भार  उठाने  की  स्थिति  में  नहीं  यह  स्वाभाद्िक  मेरे  विचार  में

 इसका  संक््कि  समाधान  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  बिश्व  भर  को  यह  विदित  है  कि  हमारे  देश  में
 और  पड़ोसी  क्षेत्र  में  पक्प  रहे  शान्ति  अभियान  को  एशियाई  सुरक्षा  के लिए  समर्थन  देना

 प्रस्काबित  अभियान  को  अमरीकी  बिरोघ  के  बावजूद  अत्यन्त  क्ठढनीति  समभबूक  से  तेज  करना

 होगा  ।  |  मेरे  बिचार  में  यही  सही  उत्तर  होया  ।  परमाण  हथियार  अजित  करना  उत्तर  नहीं

 परन्तु  अमरीका  का  अपना  हित  है  ओर  वह  चाहता  है  कि  हम  परमारस्पु  हथियार  न  बनायें  ।  उनकी

 मंशा  बहुत  साफ  मुझे  इस  बारे  में  कोई  अम  नहीं  है  ।  परन्तु  मेरी  भिन्न  धारणा  यह  इस
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 समय  यहे  संन््य  पके  है  तो  आर्थिक  पक्ष  की  क्या  स्थिति  है  ?  दो  भहान  लोकतांत्रिक  देशों  की

 सॉमी  धारण  क्या  जब  तर्क  सभोर्न  विचार  नहीं  होते  तब  तक  शान्ति  स्थापित  नेहीं  ही
 सकती  ।

 हु

 हम  कम्प्रूचिया  को  मान्यता  दे  चुके  वे  इसके  विरूद्ध  हमने  सह्ाराई  अरब

 तांत्रिक  गणराज्य  को  मान्यता  दे  दी  वे  इसके  विरूद्ध  हम  ए०  एन०  सी०  की  सहायता  तथा

 दक्षिण  अफ्रीकी  सरकार  के  विरूद्ध  प्रभावी  घाटबन्दी  के  पक्षघर  जबकि  वे  इसके  विरोधी  हैं  ।  हम

 पी०  एल०  ओ०  को  सहायता  देने  कै  पक्ष  में  हैं  परन्तु  वे  इसके  विरुद्ध  इन  सभी  बातों  के  लिए

 उन्होंने  हेमारी  सरकार  के  पास  किसी  न  किसी  रूप  से  हमारी  कार्यवाही  को  निन्दा  के  लिए  स्मरण

 पत्र  भेजे  अतः  राजनेतिक  क्षेत्र  में  हमारे  विचार  भिन्नहैं  क्योंकि  हमारे  हित  भिन्न  भिन्न

 हितों  के  आधार  पर  विभिन्न  मत  बनते  इन  दोनों  को  एक  साथ  रखने  का  प्रयास  करने  और

 कहने  का  कोई  उपयोग  नहीं  है  कि  हमारी  समान  विचारधारा  मैं  कहूंगा  कि

 हो  सकता  है  कि  कुछ  लोग  महसूस  करते  हों  कि  अमरीका  के  साथ  अधिक  कूटर्नातिक  दृष्टिकोण  से

 बेहतर  परिणाम  प्राप्त  मेरा  कहना  सरकार  की  कुटनीतिक  असफलता  यह  है  कि

 थे  गलते  सोचते  हैं  कि  अमरीका  अप॑भी  नीति  बदलेगा  |  कूटनीतिक  यदि  होती  है

 मिन्र  देशों  को  एकत्र  करमे  के  अपर्याप्त  प्रयास  से  होती

 मैं  आपको  यह  याद  दिलाना  चाहती  हूं  कि  आयात  नीति  को  उदार  बनाने  तथा

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  देश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आमंत्रित  करने
 से  कोई  सहायता

 नहीं  मिली  ।  आप  अस्थिरता  की  बात  करते  कया  ये  बहुराष्ट्रीय  अभिकरण  अस्थिरता  की

 दिज्ा  में  कार्य  नहीं  करेंगे  ?  चिली  में  आई०  टी०  टी०  ने  क्यां  किया  जोकि  एक  बहुराष्ट्रीय
 कार्पोरेशन  है  जिसने  एलंडे  को  हटाने  में  मूमिका  निभाई  ?  यदि  आप  दूरसंचार के  क्षेत्र  में  सहयोग

 के  लिए  उसी  आई०  टो०  टी०  को  ला  रहे  तो  आप  हमारे  देश  में  आक्रमण  के  लिएं  अस्थिरता

 फैलाने  वाली  शक्तियों  को  निमंत्रण  दे  रहे  परन्तु  मैं  अस्थिरता  फैलाने  वाले  षडयंत्र  से  सर्दव  ही

 जागरूक  हूं  ।  हमारे  देश  में  यह  षडयंत्र  चल  रहा  परन्तु  जहां  तक  आपका  सम्बन्ध  सरकार

 पर  जब  अध्टाचार  के  आरोप  लगाएँ  जाते  हैं  तभी  केवेल  आपको  अस्थिरता  की  यांद॑  आती

 महीने  भर  में  क्या  होता  है  ?  वर्ष  भर  क्या  होता  है  ?  वर्ष-प्रतिवर्ष  क्या  होता  है  ?  आप  दीनीं

 भहाशक्तियों  से  बराबर  दूरी  रखने  की  उनके  विचारों  को  समभने  की  बजाय  जनता  को

 साम्राज्ववादी  मोजना  की  जानकारी  क्यों  नहीं  देते  ?  मैं  आप  पर  आरोप  लंगाती  हूं  कि  आप  बुरे

 को  बुरा  नहीं  कहते  ।  विश्व  शान्ति  के  लिए  अमरीकी  प्रशासन  को  ही  भुख्य  खलमायक  की  संज्ञा  न

 इससे  आप  कूटनीतिक  लड़ाई  जीत  पाएंगे  ।

 मैं  आपको  यह  भी  याद  दिलाना  चाहूंगी  कि  इस  अवधि  में  आर्थिक  क्षेत्र  में  हमने

 क्या  हासिल  किया  ?  विश्व  बैंक  ऋण  तथा  आई०  डी०  ए०  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की

 शर्तें  जो  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  बांजार  में  वारिज्यिक  ऋण  लेने  पर  बाध्य  करती  तथा  भारतीय

 आयात  को  अवरुद्ध  करती  हैं  इन  सबसे  बड़ी  बात  है  सुपर  कम्प्यूटर  जिनके  संचालन  के  लिए

 अमरीकी  व्यक्षियों  की  आवश्यकता  होगी  ।  अतः  महीदय  मैं  सरकार  से  अपील  करती  हूं  कि  वह्

 भारत  के  लाभ  के  लिए  तंथा  अमरीकी  सांम्राज्यवांद  के  विरुद्ध  विंश्व  शान्ति  के  हित  मैं  पुंरांतिया

 वस्तुपरक  एवं  ऐतिहासिक
 रूप  से  सांधम॑  सिद्ध  मार्रा  ही  अमरीका  की  और  हथियारों
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 अथवा  सुपर  कम्प्यूटरों  के  लिए  न  दोड़ें  ।  हमारा  देः  गुटनिरपेक्ष  है  और  गुटनिरपेक्षता  में  यह  निहित
 है  कि  आप  साम्राज्यवाद  को  साम्राज्यवाद  कहें  ।  अन्यथा  ग्रुटनिरपेक्षता  निरथंक  हो  हमें
 विश्व  के  सभी  देशों  से  और  सोवियत  संघ  से  अपनी  मित्रता  बढ़ानी  चाहिए  ।  हमें  इस  क्षेत्र में  विभिन्न

 कटनोतिक  पहल  से  बेहतर  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  प्रयास  करने  चाहिये  ।  जहां  तक  आथिक

 नीतियों  का  सम्बन्ध  है  आप  उदार  बनाने  के  नवीन  विचारों  को  तथा  कथित  उच्च  प्रौद्योगिकी  के

 लिए  अमरीका  के  पीछे  दोड़ना  छोड़  दें  ।

 मैं  अपने  मित्र  श्री  संफुद्दीन  चोधरी  के  इस  विचार  का  समर्थन  करती  हूं  कि  विदव

 के  परिप्रेक्ष्य  में  अमरीकी  साम्राज्यवादी  जो  हमारे  देश  के  विल्कुल  विरुद्ध  है  की  निन्दा

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सभा  द्वारा  स्वीकार  किया  जाए  ।

 हमें  एक  बार  फिर  से  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  बता  देनी  चाहिए  कि  हमें  डराया  धमकाया
 नहीं  जा  सकता  हमें  दूसरों  की  हां  में  हां  नहीं  मिलानी  जो  बात  है  कह  देनी

 ऐसे  संकल्प  पारित  करके  हमारी  संसद  को  इस  दिशा  में  पहल  करनी  चाहिए  ।

 शो  बजमोहम  महसन्ती  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  सभा  में

 किसी  ने  भी  ऐसी  निराशा  व्यक्त  नहीं  की  है  कि  हमें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  अपने
 राजनयिक  संबंध  समाप्त  कर  लेने  चाहिएं  |  चोघरी  ने  सलाह  दी  है  कि  हमें  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  के  साथ  कड़ा  रुख  अपनाना  होगा  ।  मैं  यह  सलाह  नहीं  दे  रहा  ।  किन्तु  मुके  केवल  सभा

 के  समक्ष  वह  मूल्यांकन  पेश  करना  है  जो  मि०  गोबचिव  ने  भारत  के  समक्ष  रखा  था  जब  वे  यह
 आये  थे  ।  प्रेस  सम्मेलन  में  लोगों  ने  उनसे  संयुक्त  राज्य  द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई

 करने  के  बारे  में  पूछा  था  और  यह  भी  पूछा  कि  इस  बारे  में  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  थी  |  उत्तर

 बहुत  अर्थ  पूर्ण  मि०  चौधरी  आपके  समभने  के  लिए  उसे  मैं  यहां  रख  रहा  हूं  )  मैंने

 समभ  लिया  है  और  बहुत  अच्छी  तरह  समझ  लिया  आपने  अघूरा  समझा  है  आपको  इसे  पूरा
 समभना  होगा  ।  साम्यवादी  आंदोलन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  संकट  उत्पन्न  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  के  सनिकीकरण  के  प्रति  मि०  गोबचिव  की

 क्रिया  पूछी  गयी  थी  ।  भ्री  गोबचिष  ने  उत्तर  दिया  है  :

 भारत  और  पाकिस्तान  हम  सब  पड़ौसी  हैं  और  मैं  सोचता

 पड़ोसियों  को  हमेशा  शान्ति  से  रहना  चाहिए  और  परस्पर  समभ  से  एक  दूसरे  के  साथ
 सम्बन्ध  बनाने  के लिए  आपस  में  सहायता  करनी  चाहिए  ।””

 हमें  निहितार्थ  समकना  चाहिए  ।  उन्होंने  आगे

 पाकिस्तानी  लोगों  के  साथ  सहृदय  संबंध  रखना  चाहते  हैं  और  ऐसे  संबंध
 बनाने  के  लिए  हमें  तरीके  ढूंढने  चाहिए  ।  दूसरे  रास्ते  ऐसे  हैं  जिनके  परिणामों  के  बारे

 में  कुछ  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  और  हमें  यह  बात  याद  रखनी  चाहिए  ।  मैं  समझता
 पाकिस्तान  सरकार  पर  यह  बात  पूरी  तरह  लाग  होती  ”!

 इसका  क्या  मतलब  कुछ  लोग  इससे  बढ़  कर  अलग  ही  अर्थ  लगाते  कुछ  लोग

 कहते  हैं  संघ  ने  पाकिस्तान  के  प्रति  अपना  रवेया  बदल  दिया  अब  सोवियत  संघ
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 भारत  का  उतना  पक्षपाती  नहीं  रहेगा  जितना  पाकिस्तान  का  ।  किन्तु  मैं  वक्तव्य  के  आशय  को
 सकारात्मक  मानता  आशय  है  विवाद  के  क्षेत्रों  को  सीमित  करना  ।  शान्ति  के  लिए
 लनात्मक  कार्यवाही  को  बल  देने  का  प्रयास  एक  ऐसे  सीमित  क्षेत्र  को  विकसित  करने  का  प्रयास
 है  जहां  हम  दोनों  सहमत  हों  ।  वक्तव्य  का  यह  सकारात्मक  पक्ष  मैं  दूसरे  ढंग  से  नहीं  पढ़ता

 अर्थात्  यह  भारत  से  अधिक  पाकिस्तान  के  पक्ष  में  मेरा  यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  यदि  भारत
 और  पाकिस्तान  की  लड़ाई  होती  है  तो  सोवियत  संघ  या  तो  तटस्थ  रहेगा  या  पाकिस्तान  का  साथ
 देगा  या  भारत  का  साथ  नहीं  देगा  ।

 मैं  वक्तव्य  से  ऐसा  आशय  नहीं  लेता  हूं  ।  समग्र  रूप  से  दृष्टिकोण  यह  है  ।  हमें  इसकी
 समीक्षा  इसी  पृष्ठभूमि  में  करनी  उन्होंने  पाकिस्तान  के  लोगों  के  साथ  सम्बन्धों  और  पाकिस्तान
 सरकार  के  साथ  सम्बन्धों  में  अन्तर  बताया  मैं  हमेशा  सरकार  को  यह  सलाह  देता  हूं  और
 श्री  चोधरी  जानते  हैं  कि  हमें  पाकिस्तानी  लोगों  के  साथ  मित्रता  बनानी  चाहिए  ।  पाकिस्तान
 सरकार  ओर  इसके  नेतृत्व  के  एक  पक्ष  का  भंदाजा  आप  से  ए०  निरपेक्ष

 तक  पाकिस्तान  द्वारा  अपनाये  गये  रुख  से  लगा  सकते  जो  कि  एक
 मिलिटरी  ब्लाक  की  सदस्थता  से  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  में  शामिल  होने  तक  बहुत  बड़ा  परिवर्तन

 हुआ  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हुं  कि  यह  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  मापदण्डों  का  अनुपालन  नहीं
 कर  रहा  किन्तु  वह  अलग  पहल  किन्तु  सकारात्मक  और  व्यापक  पहल  यह  है  कि  यह

 गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  में  शामिल  हुआ  भारत  की  विदेश  नीति  की  यह  एक  बड़ी  सफलता

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  भारत  विध्व  शक्तियों  को  दूर  नहीं  रख  सका  मेरा  कहना

 यह  है  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  की  विदेश  नीति  ने  बहुत  हृद  तक  सफलता  प्राप्त  की  है  ।

 हो  सकता  है  यह  पूर्णा  सफलता  न  हो  |  बड़ी  शक्तियां  भारत  का  कहना  क्यों  मारनेंगी  ?  किन्तु  सच

 तो  यह  है  कि  अब  भी  पाकिस्तान  अस्त्र  शास्त्रों  के सौदे  इसलिए  नहीं  कर  रहा  कि  वह  भारत  से

 अपनी  प्रतिरक्षा  करना  चाहता  है  बल्कि  यह  सोवियत  संघ  ज॑सी  बड़ी  शक्ति  से  प्रतिरक्षा  करने  के

 ऐसा  कर  रहा  विश्व  में  कोई  भी  विश्वास  नही  करेगा  कि  भारत  पाकिस्तान  पर  कभी  भी

 हमला  करेगा  |  इसलिए  कया  भारत  ने  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  स ेयह  नहीं  कहा  है  कि  विष्व  शाक्षितयों

 को  हिन्द  महासागर  से  दूर  रखो  ।

 श्री  मारायण  चौबे  :  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  साम्राज्यवाद  दूर  रखा

 जाना  चाहिए  |

 भो  बुजभोहन  महन्ती  :  मैं  अब  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साम्राज्यवाद  की  बात  पर  ही

 आ  रहा  सामान्य  शब्दावली  में  चतुर्वेदी  शब्द  ही  चौबे  बन  गया  स्थिति  यह  श्री

 सेइफुद्दीन  चौधरो  ने  कहा  कि  हमें  अमरीका  के  प्रति  और  कड़ा  रुख  अपनाना  आप

 रीका  कहते  हैं  क्योंकि  कुछ  निश्चित  स्थितियों  में  उन्होंने  कुछ  कार्यवाहियों  का  जिक्र  किया  कुछ

 ऐसी  प्रतिक्रियाओं  जो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  में  वह  हमारे

 लिए  काफी  प्रतिकूल  थीं  किन्तु  फिर  भी  हमें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लोगों  के  साथ  संबंध  बनाने

 चाहिए  ।  हमें  उन  सीमाओं  तक  संबंध  बनाने  चाहिए  जहां  तक  हम  सहमत  मतभेद  क

 अधिक  है  ।  क्या  हमने  कभी  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  उपकृत  करते  हुए  किसी  भी क्षेत्र  में

 संयुक्त  राज्य  के  प्रभाव  या  दबाव  से  अपनी  नीतियों  से  समक्रौता  किया  (  व्यवधान  )  संयुक्त
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 राष्ट्र  संघ  की  वोटिंग  पद्धति  में  जहां  हमारी  भूलेभूत  नौतियों  संबंधी  महँतव(ृर्णा  भामलों  का  संबंध
 कथा  हमने  संतुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  सशमभौता  किया  है  ?  जहाँ  तक  शुटनिरपेक्ष  मामले

 का  सवाल  है  हमारी  उत्तर  दक्षित्री  देशों  के साथ  आ्थिक  पहलुजों  पर  हमारी  नई  सूचना
 प्रणाली  और  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  हमने  किस  मामले  पर  उनकी  बात  मासकर  सभ#ौता
 किया  है  ?  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  यह  नियम  सा  बना  लिया  है  कि  खैंयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जो
 देख  भी  इसको  सहायता  करता  है  उच्चे  अधिक  सहायता  क्या  में  गलत  कह  रहा  हूं  ?
 स्वाभाविक  ही  समभौते  का  कोई  प्रश्न  नहीं  सीमित  क्षेत्र  में  ही हम  सहयोग  कर  सकते

 आपस  में  मिलकर  कार्यवाही  कर  सकते  विचारों  का  आदान-प्रदान  कर  सकते  हैं  और
 मित्रता  पैदा  कर  सकते  इसलिए  मैं  हूं  कि  हमें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बारे  में
 विश्लेषण  करना  चाहिए  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  सोवियत  विरोधी  अधिक

 हैं  बजाय  भं।रत  सरकार  के  ।

 जिस  दिन  पाकिस्तान  के  लिये  राजवूत  के  मनोनयम  की  पुष्टि  का  भामलां  सोनेट  में  आया
 तो  एक  सीनेष्टर  भे  निरपेक्ष  रूप  से  कहा  कि  उग्रवादी  मारत  सरकार  के  बजाथ  सोवियत  विशोधी
 अधिक  हम  उनका  समर्थन  करते  शोर  यही  यह  जारोप  लगाया  गया  है  कि
 पाकिस्तान  की  सीमा  पर  संभिक  गतिविधियां  केवल  सिंक््खों  को  दबाने  के  लिए  की  गई  मैं
 चाहुंगा  कि  विदेश  मन्त्री  सभा  के  समक्ष  इस  थात  पर  प्रकाश  डालें  कि  क्या  इस  प्रकार  के  प्रथार
 का  लषण्डन  करने  के  लिए  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लोनों  की  बताने  के  लिए  कोई  प्रयास
 किये  गये  मैं  वह  नहीं  कहता  कि  सीनेटर  ही  पूरा  अमरीका  कुछ  लोग  हैं  जो  भारत  थिरोधी
 अमरीकी  तीति  के  खिलाफ  दबाव  ढाल  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 सरबत  खालसा  के  उग्रवादियों  ने  2  1986

 को  स्वर्ण  मन्दिर  अपने  एक  प्रस्ताव  में  श्री  विलियम  श्री  जी०  वी०  न्ेम्पी  तथा  श्री
 डान  ब्रूटम  की  प्रशंसा  क्योंकि  उन्होंने  भारत  के  उम्रवादियों  की  हिमायत  की  इन  सब
 बातों  को  हमें  ध्यान  में  रखभा  होगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  सीनेटर  पूरा  रूप  से  अमरीका
 के  विचारों  का  प्रतिनिधित्व  करते  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जामा  मेरा  अनुशेध है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  इस  सम्पूर्ण  स्थिति  का  विश्लेषण  अवश्य  किया  एक  अन्य  बात
 भी  जहाँ  तक॑  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  संब  लोगं  मानते  हमें  अमरीका
 के  लोगों  से  अच्छे  सम्बन्ध  बनाने  अमरीका  का  संविधान  एक  महान  संविधान  यह
 विदब  के  सबसे  अच्छे  संबिधानों  में  से  एक  है  ।  इस  संविधांस  में  मानव  की  स्थशम्क््शां  को
 पित  किया  गया  इससे  सम्पूर्ण  मानब  जात्ति  की  श्रेरणा  प्राप्त  होती  हमें  पता  है  कि  उस
 देश  में  स्टेन  बेक  को  किस  प्रकार  जल।या  गया  जो  कि  एक  भंहान्  कवि  था  और  जिसने  उस
 देश  में  प्रंपल  झारू  रेंथਂ  पुस्तक  लिखी  थी  ।  इसके  जतिरिकर्त  भ्रंकल  टॉमस  कैंबिल  भी  उस  देश
 में  लिखी  गई  थी  ।  अतः  हमें  उन  लोगों  से  व्मुल्त  नहीं  होना  हमें  इस  सम्बन्ध  में
 चोकस  रहना  चाहिये  ।  हमें  यह  पता  होना  चाहिए  कि  हमें  झमके  शाव  कहां  सहमत  और  कहां
 असहमत  होना  चाहिए  |  एक  बात  ओर  जहां  कहीं  भी  संयुक्त  राण्य  अमरीका  के  साथ  भीर
 के  विद्व  नीति  से  मेल  नहीं  खाते  तो  थिंए्व॑  नीति  कीं  ही  बात  रखी  भारत  के
 हितों  को  महीं  देशा  जांयगा  ।  यह  एक  खास  मुंहा  है  |

 श्भं
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 अब  मैं  के  विषय  में  बोलना  चाहता  हूँ  ।  के  करे  में  बहुत  सी  बातें
 की  जा  रही  यह  क्या  समस्या  अमरीका  पाकिस्तान  को  देने  के  लिए
 शत  सहमत  है  ।  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  पाकिस्तान  के  पास  न  तो  इनके  रख-रखाव  के  लिए
 प्रन्त्र  हैं  और  न  ही  इनकी  देख  रेख  के  लिए  कार्थिक  हैं  ।  अतः  अमरीकी  कारमिक  अवश्य  ही

 के  रख-रखाव  के  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  तथा  प्रारम्भिक  स्थिति  में  के
 संचालन  के  लिए  पाकिस्तान  इससे  समस्या  उत्पन्न  होगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  सोवियत
 रूस  की  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  बे  इस  सम्बन्ध  में  क्षीघ्र  कायंवाही
 किये  बिना  ही  भारत  पर  अहसान  कर  रहे  हैं  ।  इससे  कुछ  कानूनी  उलभकनें  भी  उत्पन्न
 मेरा  मतलब  है  कि  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  सहायता
 प्रदान  करने  से  समस्याएँ  उत्पन्त  होंगी  ।  इसका  अर्थ  है  कि  पार  के  अन्तर्गत  जब
 किसी  प्रदेख्त  में  युद्ध  बल  रहा  होता  है--उदाहरुणष  के  लिए  मान  लीजिए  अफगानिस्तान  अथवा
 पाकिस्तान  में  युद्ध  चल  रहा  यद्यपि  इस  समय  इन  देशों  में  युद्ध  नहीं  चल  रहा  परन्तु  फिर
 भी  इन  देशों  में  काफी  तनाव  है--अमरीकी  कार्भिक  इन  क्षेत्रों  में  नियुक्त  नहीं  किये  जा  सकते  ।

 उनके  मा  में  यह  अधिनियम  बाघक  इसके  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और
 सोवियत  रूस  के  सम्बन्ध  भी  इसमें  बाघक  हैं  |  इसलिए  हमें  इस  मामले  के  गुण-दोक्ों  पर  कि
 करते  हुये  इन  सभी  प्र॒इनों  की  जांच  करनी  न  कि  हमें  अलगाव  वादी  दृष्टिकोण  से  मामले  का
 विश्लेषण  करना  है  ।

 मैं  मामले  के  दूसरे  पहलू  पर  आता  श्री  चोधघरी  ने  सम्पूरएं  स्थिति  को  अपित
 स्थिति  के  एक  पहलू  की  सराहना  की  है  ।  मैं  उनके  समक्ष  ओर  सभा  के  समक्ष  यह  प्रस्तुत  कर  र  हा

 हूं  कि  चोन  की  भूमिका  क्या  डा०  पश्ल  जो  वाशिगटन  के  नाभिकोय  मियन्त्रण
 संस्थान  के  अध्यक्ष  ने  बताया  है

 भ्रो  संफुद्दोन  चौघरी  :  यह  इंडो-चीन  पर  वाद-विवाद  नहीं  हो

 श्सी  बुजम्पेहन  महन्हो  विशेष  रुप  से  भारत  चीन  के  बारे  में  नहीं  अपि  तु  सम्पूर्ण
 स्थिति  के  बारे  में  पाकिस्तान  और  चीन  के  प्रश्न  पर  विचार  किए  बिना  किसी  ने  भी  अम  रीक्ता
 की  नीति  पर  बिचक्नार  नहीं  किया  ।  प्रश्न  यह  है  कि  हम  सम्पूर्ण  साम्यवाद  के  विरुद्ध  लड़  रहे
 चीन  सरकार  द्वारा  खुले  रूप  से  की  गई  कार्यवाही  का  ध्यान  किए  बिना  हम  अब  भी  चीन  के  साथ
 मित्रता  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हम  उन  क्षेत्रों  में  दोस्ती  के  लिए  तंयार  जहां  हम  एक  दूसरे  से

 सहमत  हैं  ।  फिर  उस  बात  की  ओर  आते  हुए  बताता  वाशिगटन  के  नाभिकीय  नियन्त्रण  संस्थान
 के  अध्यक्ष  डा०  पाल  लेरेन्थिल  ने  कहा  है

 कि  चीन  पाकिस्तान  को  आणुविक  हथियार  बनाने  के
 डिजाइन  की  जानकारी  त्रदान  करता  बी०  बी०  सी०  ने  भी  इस  .  करे  में  सूचना  दी  यह
 मामले  का  एक  पहलू  है  ।  हम  इस  तथ्य  की  अवद्ेलना  नहीं  कर  सकते  ।  ज्ञायद  सम्पूर्ण  अन्तराष्ट्रीय
 स्थिति  बदल  न  केवल  इस  देश  में  अपितु  सारे  विश्व  क्या  चीन  ने  शान्ति  आन्दोलन  में
 सकारात्मक  भूमिका  अदा  की  मैं  चाहता  हूं  कि

 श्री  चोधरी  और  उनके  मित्र  चीन  को  सही
 सलाह  दें  गौर  सीन  उसी  के  अनुरूप  नीति  तेयार  मैं  पेन्टागन  पेपर  में  से  एक  बात  प्रस्तुत
 कर  रहा  हूं  ।  चीन्त  का

 उल्लेख
 करते  हुए  पेन्टागन  रिपोर्ट  में

 कहा
 गया

 है  कि  अन्य  साम्यवादी
 देशों  कीਂ  तुलना  बें  चीन  को  पश्चिम  देशों

 तथा
 जापान

 से
 जच  प्रौद्योगिकी  का  सामान  अत्यधिक

 मात्रा  में  प्राप्त  होता  है  ।
 अब  आप  हमें  कैसे  सलाह  दे  रहे  हैं  ?***

 (  भ्यवधा  त  ) पु

 कार
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 ओ  संफुददोन  चौधरी  :  क्या  में  इसमें  एक  अन्य  बात  और  जोड़  सकता  हूं  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  इसे  रहने  दें  ।

 श्री  सेफुददीन  चौधरी  आप  अपनी  बात  यहीं  समाप्त  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  घुज  मोहन  महन्तो  :  मेरा  तो  समय  समाप्त  हो  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  समपंण  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  संफुददीन  चौधरो  :  आप  मेरा  समय  ले  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  समय  निश्चित  है  ।  जब  आपका  समय  आये तब  आप  बोलिए  ।
 अब  कृपया  आप  अपनी  सीट  पर  बंठ  जाहए  ।  )

 श्रो  सेफददीन  चोधरी  :  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  एक  और  धारणा  बन  रही  है  कि  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ने  अपने  हित  साधने  के  लिए  चीन  का  उपयोग  करने  का  प्रयास  किया  किन्तु
 अब  उन्होंने  देखा  कि  चीन  अपने  काम  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  उण्योग  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  समर्पण  नहीं  किया  है  कृपया  बंठ  जाइये  (  व्यवधान )
 श्री  बुजमोहन  महन्तो  :  कुपया  मेरी  बात  जिस  दिन  विश्व  के  शान्ति  आन्दोलन

 में  चीन  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल  कर  लिया  उस  दिन  वातावरण  ही  बदल

 समाजवादी  देश  अब  विंभकत  हो  गए  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  आप  मित्रगणा  चीन
 को  शांति  आंदोलन  में  लाने  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  काय॑  करें  ।

 अब  मैं  दूसरे  पहलू  की  बात  करू  मैं  विदेश  नीति  की  सफलता  की  बात  बताता
 क्या  आप  उस  घटना  के  बारे  में  जानते  हैं  जो  यू०  एन०  Ho  में  हुई  थी  ?  वह  यह  है  कि  एक
 सिख  समूह  यू०  एन०  की  मान्यता  प्राप्त  करने  में  असफल  रहा  ।  कामन  वेल्थਂ  नाम  के  एक
 संगठन  अथवा  संघ  ने  यू०  एन०  slo  से  मान्यता  प्राप्त  करनी  चाही  क्या  आप  जानते  हैं  कि

 क्या  हुआ  ?  विद्व  के  सभी  देशों  ने  इसका  विरोध  किया  ।  श्रीलंका  मालवी
 सभी  ने  कामनवेल्थਂ  द्वारा  किये  गये  आवेदन  का  विरोध  जबकि  सोवियत

 संघ  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  भी  इसकी  निन््दा  की  ।  पाकिस्तान  तथा  अन्य  सठस्यों  ने  कुछ
 न  कहना  ठीक  समझा  |  किसी  ने  भी  आवेदन  का  समर्थन  नहीं  यह  भी  भारतीय  विदेश
 नीति  का  एक  सकारात्मक  पहलू  कितने  मामलों  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  और  सोवियत
 संघ  ने  एक-सा  निर्णाय  लिया  है  ?  हमें  यह  नहीं  भूलना  यह  एक  सका  रात्मक  पहलू

 साथ  ही  मैं  विदेश  मन्त्री  से  एक  काम  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  पाकिस्तानी  प्रचार  तन््त्र  का

 अकेला  कर  देने  के  लिए  संयुक्य  राज्य  अमरीका  में  जनमत  को  शिक्षित  करने  के  लिए  बहुत  सक्रिय
 कदम  उठाये  जाने  जहां  तक  जहां  तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ
 उनके  संबंधों  तथा  उससे  सेनिक  सहायता  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  मैं  जानता  हूं  कि  पाकिस्तान
 में  ऐसे  अनेक  लोग  और  स्वयं  पाकिस्तान  में  ही  ऐसा  जवमत  है  जो  इस  गठजोड़  के  विरुद्ध
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 मैं  जानता  हूं  कि  पाकिस्तक्न  को  इस  गठजोड़  से  अन्ततः  बर्बादी  ही  क्योंकि  पाकिस्तान  में
 सांस्कृतिक  तथा  अन्य  विविधतायें  पाकिस्तान  को  आखिर  में  इससे  कछ

 सिल  नहीं  होगा  ।  फिर  भी  पाकिस्तान  का  हासक  वर्गं  स्वयं  को  अमरीका  से  इतने  निकट
 के

 गठजोड़  के  बारे  में  खुले  शब्दों  में  न कहते  हुए  भी  उसके  इतने  करौब  होता  जा  रहा  उनके
 लिए  अमरीका  किस  सीमा  तक  गया  है  ?  उन्होंने  विपक्षी  नेतृत्व  के  एक  वर्ग  को  अभिभूत  कर
 लिया  है  ताकि  संनिक  दासन  जारी  रह  सके  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जिस  दिन  पाकिस्तान  में  असली
 लोकतन्त्र  पाकिस्तान  के  रुख  में  निश्चित  परिवर्तत  आयेगा  तथा  भारत-पाक  मंत्री

 सुनिश्चित  होगी  ।

 श्री  बोर  सेन  उपाध्यक्ष  निश्चित  रूप  से  कूटनीति  की  भाषा  में  हमें
 व्यवहार  कुशल  होना  पड़ेगा  और  का  अर्थ  है  द्विजरथंक  तथा  दोहरे  भाषदण्डों  को

 नाना  ।  जब  अमरीका  भारत  से  मंत्री  की  बात  करता  है  तो  वह  निद्दचत  रूप  से  कूटनीति  की
 भाषा  का  प्रयोग  करता  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  मालूम  है  कि  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के
 समय  से  ही  जब  भारत  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  वह  अमरीका  अथबा  किसी  के  भी  गुट
 में  शामिल  नहीं  तभी  से  अन्न  रीका  ने  इसे  अपने  प्रति  वैर-भाव  मान  लिया  उसका  रक्या
 सर्वदा  विरोधी  रहा  इसी  कारण  अमरीका  सर्दंव  इसके  विरुद्ध  रहा  उसकी  नीत्ति  शुरू  से

 ही  भारत  को  उससे  अपनी  बात  मनमाने  की  रही  इसी  कारण  से  वे  सर्दंव  पाकिस्तान

 कीਂ  सहायता  करते  रहे  हैं  ।

 बड़ी  शक्तियों  की  नीति  के  अनुरूप  अमरीका  की  नीति  भी  दूसरे  की  आड़  में

 शिकार  करने  की  है  ।  वह  प्रत्यक्ष  रूप  से  युद्ध  नहीं  इसीलिए  जब  वे  विरोध  क  रते

 मेरे  विचार  से  शब्द  अपेक्षाकृत  सही  नहीं  यदि  हम  कारी  शब्दਂ  का  प्रयोग  करें

 अधिक  उचित  होगा  ।  इस  प्रकार  से  वह  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  अपितु  पाकिस्तान  के  माध्यम  से
 तो  वह

 हमसे  यद्धकारी  नीति  अपना  रहे  इसलिए  पाकिस्तान  को  स्त्रों  से  प्री  तरह  से  लेंस  कर  रहे
 3  ।  हम  1977  से  ही  इस  बात  का  विरोध  कर  रहे  हैं

 कि  पाकिस्तान  को  दिए  गये  सभी  शास्त्रों  का

 उपयोग  केवल  भारत  के  विरुद्ध  ही  किया  परन्तु  उन्हें  रूसी  हस्तक्षेप  का  भूत  नजर  आ  रहा

 ।  वे  शुरू  से  ही ऐसा  करते  आ  र  आज  भी  पाकिस्तान  को  शस्त्र  देने  के  प्रश्न  पर  वह

 कि  अफगानिस्तान  के  माध्यम  से  रूस  से  बहुत  बड़ा  खतरा  मैं  समभता  हूं  कि

 तथा  अमरीका  भी  यह  समभता  है  कि  पाकिस्तान  कभी  भी  रूस
 से

 युद्ध  नहीं  कर

 वकक्कम  पुरुषोशमन  पीठासीन

 3।  परर
 पास  लड़ने  की  शक्ति  नहीं  परन्तु  फिर  भी  यह

 तक  और  बहाना  बनाया

 जा  रहा  है  कि  पाकिस्तान  को  दी  जाने  वाली  सेनिक  सहायता  का  प्रयोग  न
 केवल  भारत  के

 विरुद्ध  अफगानिस्तान  के
 विरुद्ध

 किया  मैं
 समझता  हूं  कि  हर  व्यक्ति इस  नीति

 को  समभता  परन्तु  हम  कुटनीति की  भाषा  का  प्रयोग  करते  हुए  यह  नहीं.कहते  कि  अमरीका

 हमारे  विरुद्ध  यह  भी  कूटनीति  मेरे  क्चार  से  हम  ऐसा  नहीं  कह  सकते
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 भी  संफुददीन  चोधरो  :  हम  अपनी  जनता  को  भी  कूटनीतिक  अज्ञानता  में  रखते

 श्री  बोर  सेन  :
 हम  सभी  सच्चाई  को  जानते  मेरे  विचार  से  अमरीका  न  केवल  भारत

 के  विरुद्ध  सम्पूर्ण  विश्व  में  युद्ध  परक  नीति  जारी  रखे  हुए  आप  जानते  ही  हैं  कि  वे  ऐसा
 क्यों  कर  रहे  हैं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  वे  सम्पूर्णा  विधव  पर  अपना  पूर्ण  नियंत्रण  रखना  चाहते

 आप  जब  भी  बात  जब  भी  राजनयिकों  तथा  सरकारी  अधिकारियों  को  विष्व-मामलों

 पर  बोलते  सुनोगे  तो  वह  यही  कहेंगे  कि  जब  भी  हमारे  हितों  की  बात  सामने  आती  हम  अपने
 हितों  के  अनुसार  ही  कारंवाई  करेंगे  ।  हाल  ही  में  किसी  समिति  में  प्रशासन  के  एक  अधिकारी  ने

 कहा  था  कि  जब  मी  हमारे  हितों  की  बात  हम  अपने  हितों  को  ही  सर्वोच्च  प्राथमिकता
 मेरे  विचार  से  हथियारों  की  बिक्री  सर्वाधिक  महत्वपूर्णा  हितों  में  से एक  वे  हथियार  बना

 रहे  हैं  तथा  उन्हें  बेचना  चाहते  इसीलिए  वे  चाहते  हैं  कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  युद्ध  का  ऐसा  माहौल
 कायम  रहे  |  विभिन्न  तरीकों  से  वे  यही  कर  रहे  हैं।सी०  आई०  ए०  इनमें  से  एक  तरीका

 जहां  कहीं  भी  कोई  सरकार  अमरीकी  नीति  के  विरुद्ध  वे सहायता  पुनरुत्थान  शस्त्र

 देकर  उसे  गिराने  में  लगे  आप  जानते  हैं  कि  अमरीका  को  विश्व  के  महानतम  लोकतत्त्रों  में
 से  एक  माना  जाता  उनसे  लोकतन्त्र  की  सहायता  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  परन्तु
 तन््त्र  की  सहायता  की  बजाय  वह  सम्पूर्ण  विश्व  में  तानाशाही  को  सहायता  दे  रहा  लोकतल्त्र

 की  सहायता  सम्बन्धी  उसकी  कथनी  और  करनी  में  बहुत  अन्तर  है  तथा  यदि  वह  लोकतन्त्र  में

 विश्वास  करता  है  तो  उसे  पाकिस्तान  तथा  अन्यत्र  सेनिक  शासन  की  सहायता  नहीं  करनी  चाहिए
 थी  ।  इसी  के  जब  भी  ऐसी  स्थिति  आती  है  जहां  कुछ  हित  परस्पर  टकराते  वहां
 वह  दोनों  पक्षों  के  लोगों  की  लड़ने  में  सहायता  करता  है  ताकि  युद्ध  जारी  रहे  तथा  उनके  हथियार

 निरन्तर  बिकते

 3.00  म०  प०

 इजराइल  के  साथ  भी  यही  मामला  इजराइल  छोटा-सा  देछश्  है  परन्तु  वे  उसे  इतने
 अधिक  शास्त्र  दे  रहे  हैं  ताकि  यह  मिस्र  तथा  अन्य  देशों  को  हरा  सके  तथा  युद्ध  को  जारी  रखने  का
 प्रयास  करते  हैं  ।  इसी  प्रकार  ईरान  गेट  का  मामला  प्रकाश  में  आया  है  ।  उन्होंने  इराक  से  युद्ध
 जारी  रखने  के  लिए.-ईरान  को  भी  मदद  दी  इस  प्रकार  वे  चाहते  हैं  कि  विष्व  में  युद्ध  होता
 रहे  तथा  उनके  हथियारों  की  बिक्री  जारी  रहे  ।  वे  युद्ध  का  भय  बनाये  रखकर  नव  साम्राज्यवाद

 या  नव  उपनिवेशवाद  की  नीति  का  समर्थन  कर  रहे  वे  चाहते  हैं  कि उनका  माल  बिकता  रहे
 और  साथ  ही  यह  आपत्ति  भी  करते  हैं  कि  संरक्षणवाद  उनके  आड़े  आ  रहा  अमरीका  सबसे
 अमीर  देशों  में  से  वे  भी  संरक्षणवाद  को  प्रश्नय  दे  रहे  हैं  ताकि  विकासशील  देश  प्रगति  न  कर
 सकें  ।  जैसा  कि  मैं  स्पष्ट  कर  घुका  वे  युद्ध  जेसे  तरीकों  के  द्वारा  स्वतन्त्र  राष्ट्रों  को  बबाना
 चाहते  हैं  ।

 दूसरे  पक्ष  के  मेरे  मित्र  बार-बार  समान  हित  का  भ्रश्न  उठाते  रहे  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  क्या  अमरीका  के  साथ  या  अन्य  किसी  देश  के  साथ  हमारे  मतभेद  हैं  मतभेद  पूर्ण
 मतभेद  नहीं  हो  सकते  |  मतभेदों  की  कुछ  सीमा  हो  सकती  है  तथा  ऐसे  कुछ  प्रइन  या  मुह  हो
 सकते  हैं  जहां  हम  एक  दूसरे  से  सहमत  हों  तथा  हमारे  एक  से  विचार  पारस्परिक  हित  के
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 मामलों  पर  अधिक  बोलने  का  प्रएन  नहीं  हम  कुछ  मुद्दों  पर  सहमत  हो  सकते  हैं  और  कुछ  पर

 नहीं  ।  अमरीका  के  साथ  भी  हमारे  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिन  पर  हमारे  समान  विचार

 हमारे  मित्र  श्री  शाहबुद्दीन  मनोग्रस्तता  की  भावना  की  बात  कर  रहे  उन्होंने  कहा  कि

 हम  अमरीका  तथा  साथ  ही  पाकिस्तान  के  प्रति  मनोग्रस्तता  की  भ।वना  के  क्षिकार  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  पाकिस्तान  भी  भारत के
 प्रति

 मनोग्रस्तता  की  भावना  का  शिकार

 भरी  बोर  सेन  :  बेशक  वे  ऐसा  कह  रहे  किन्तु  मनोग्रस्ता  की  भावना  के  सम्बन्ध  में  मैं

 यह  कहूंगा  कि  हमें  कबू तर  वाली  नीति  नहीं  अपनानी  चाहिए  ज॑ंसे  कि  बिल्ली  को  आते  हुए  देखकर

 कब्तर  अपनी  आंख  बन्द  कर  लेता  है  तथा  यह  सोचता  है  कि  अब  बिल्ली  नहीं  ठीक  उसी
 प्रकार  श्री  शाहब॒द्दीन  हमें  यह  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि  कोई  खतरा  नहीं  जब
 पाकिस्तान  स्वयं  को  परमाणु  हथियारों  से  लंस  कर  रहा  है  तो  हम  अपनी  आंखें  नहीं  बन्द  कर

 सकते  हैं  तथा  हम  यह  नहीं  सोच  सकते  हैं  कि  कोई  खतरा  नहीं  हमें  स्वयं  शपनी  शक्ति  को

 परमाण्  हथियारों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  तंयार  करना  ऐसा  सोचना  बहुत  गलत  होगा
 कि  यदि  पाकिस्तान  बम्ब  बनाता  है  तथा  हम  पर  आक्रमण  भी  करता  है  तो  हमें  ऐसा  नहीं  करना

 चाहिए  ।  सरकार  ने  पहले  ही  संकेत  दे  दिया  है  कि  हमारे  विकल्प  साफ  तथा  स्पष्ट  हैं  तथा  इस
 घोषणा  के  कारण  ही  पाकिस्तान  ने  निरीक्षण  के  अवप्तर  देने  का  प्रस्ताव  किया  अभी  तक
 उन्होंने  कभी  इस  प्रकार  का  विचार  नहीं  रखा  था  कि  भारत  उनकी  परमाण्  तैयारियों  का
 निरीक्षण  करे  |  केवल  इसी  घोषणा  का  उन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  कि  वे  संयुक्त  परीक्षण  के  लिए
 राजी  मेरे  विचार  से  यदि  हम  बम्ब  बनाते  हैं  तथा  परमाणु  विकल्प  या  नीति  को  अपनाते  हैं  तो

 मुझे  विष्वास  है  कि  पाकिस्तान  परमाणु  बम्ब  बनाने  का  विचार  त्याग  देगा  ।  पाकिस्तान  को  बम्ब

 बनाने  से  रोकने  का  एक  ही  तरीका  है  कि  हम  स्वयं  बम्ब  बनाएं  ।  हमारे  मित्र  शायद  यह  कहें  कि

 यह  एक  महंगी  प्रक्रिया  होगी  किन्तु  जब  हमारे  देश  की  हमारी  राष्ट्रीय  व  क्षेत्रीय

 प्रभसत्ता  का  प्रदन  सामने  है  तो  हमें  अपने  देश  को  स्वतंत्र  व  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  बनाए  रखने  के  लिए
 खर्च  करना  ही  होगा  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  हमें  अमरीका  तथा  पाकिस्तान  के  साथ  भी  सम्बन्धों  को  सुधारने
 का  प्रयास  करना  चाहिए  |  हम  ऐसा  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  उसका  केवल  एक  ही  तरीका  है  कि

 हम  अमरीका  की  विचारधारा  के  अनुरूप  चलें  तथा  हम  इस  बात  से  सहमत  हो  जाते  हैं  कि  हम
 उनके  गुट्ट  में  शामिल  हो  जायेंगे  तो  हम  अवद्य  ही  अमरीका  से  अधिक  मदद  प्राप्त  कर  सकंगे
 या  शायद  उससे  भी  अधिक  मदद  प्राप्त  कर  सकेंगे  जितनी  कि  पाकिस्तान  प्राप्त  कर  रहा

 किन्तु  क्या  केवल  उनकी  मदद  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  अपने  निर्णय  के  अधिकार  एवं  अपनी  स्वतंत्र

 नीतियों  को  त्याग  देना  चाहिये  ?  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  तथा  सदन  में  पक्ष  तथा  विपक्ष

 का  कोई  भी  सदस्य  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  होगा  ।  हमें  अपनी  नीतियों  को  स्वतंत्र  तथा

 प्रभुसत्ता  को  अक्षुण्ण  रखना  हम  इसके  किसी  भी  भाग  या  भ्रृंश  को  नहीं  छोड़  सकते  ।

 इसी  प्रकार  मैं  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  |
 हमारे  पाकिस्तान  के  साथ  किस

 ६87
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 प्रकार  मंत्रीपर्ण  सम्बन्ध  हो  सकते  जिस  देश  के  बेता  यह  कहते  हैं  कि  भारत  के  साथ  हमारा
 हजारों  वर्ष  युद्ध  चलेगा  ।  हम  इस  मतोविज्ञान  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सक्रते  ।  अतः  यदि  हज़ारों  सर्य
 युद्ध  चलता  है  तो  हमें  स्वयं  को  उसके  लिए  तयार  करना  होगा  ।  यदि  हमें  पाकिस्तान  को  प्रसन्न
 रखना  है  तो  पहला  प्रहन  काहमीर  का  प्रएन  वे  कहते  हैं  कि  दो  देशों  का  सिद्धांत  स्वीकार

 किया  जाना  चाहिए  सथा  जो  कि  मुस्लिम  बहुल  क्षेत्र  पाकिस्तान  को  दे  दिया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  हम  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  हम  सोच  सकते  हैं  कि  शायद  पाकिस्तान

 हमारा  मित्र  बन  जाये  ।  किन्तु  क्या  हम  इस  सिद्धांत  को  स्वीकार  कर  लेंगे  ?  हमने  स्वतंत्रता  से

 पूर्व  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  था  ।  हमने  स्वतंत्रता  के  बाद  भी  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  था  तथा

 आज  भी  हम  इसे  अस्वीकृत  करते  यदि  हम  प्राकिस्तान  को  कश्मीर  दे  भी  देते  हैं  तो  भी

 वह  खुद  होने  वाला  नहीं  जाहे  पाकिस्तान  कषएमीर  का  मामला  संकड़ों  मंत्रों  पर  भी  क्यों  न

 उठाए  ।  यह  भारत  का  भाग  है  तथा  मह  भारत  का  भाग  ही  रहेगा  ।

 अब  प्रदन  यह  है  कि  इस  समस्या  का  क्या  समाधान  है  ?  मैंने  इस  समस्या  को
 समभने  का  प्रयत्म  किया  मैं  अमरीकी  इतिहास  का  भी  उल्लेख  करूंगा  ।  एक  समय  था  जब
 लातीनी  अमरीका  राज्य  स्वतंत्र  हुए  थे  तथा  उन्हें  स्पेन  और  फ्रांस  से  यह  भय  था  कि  वे  उन  पर
 आक्रमण  कर  उसे  अपने  अधीन  करके  वहां  अपना  साम्राज्य  स्थापित  उस  समय  अमरीक
 के  कुछ  नेता  विशेषकर  तत्कालीन  राष्ट्रपति  मि०  मुनरो  ने  एक  मत  या  सिद्धांत  का  प्रतिपादन
 किया  जिसे  सिद्धान्तਂ  के  नाम  से  अभिहित  किया  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  उस  समय

 अमरीका  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  यदि  कोई  यूरोपीय  देश  लातीनी  अमरीक़ा  क्रे  स्वतंत्र  राज्यों
 या  अमरीका  के  समीप के  राज्यों  में  हस्तक्षेप  करेगा  अमरीका  उसे  अपनी  शांति  सुरक्षा  के
 लिए  खतरा  मानेगा  ।  अब  मैं  मुनरो  सिद्धान्त  से  केवल  दो  छोटे-छोटे  प्रंश  पढ़ना  चाहूंगा  :--

 शक्तियों  की  राजनीतिक  श्रणाली  अमरीका  की  प्रणाली  से
 भिन्न  हमें  उनके  द्वारा  इस  गोला  के  किसी  भाग  में  उस  प्रणाली  का  विस्तार  हमारी
 क्षान्ति  एवं  सुरक्षा  के लिए  खतरनाक  मानना  चाहिए  ।”

 मेरे  विचार  से  यही  मुद्दा  है जिसकी  हमें  भी  घोषणा  कर  देनी  चाहिए  कि  यदि  अमरीका  या
 कोई  अन्य  देश  इस  उपमहाद्वीप  ज॑से  श्रीलंका  या

 बंगला
 देश  पर  प्रभाव  डालना  चाहता  इन  देशों  के  बारे  में  हमें  घोषणा  कर  देनी  चाहिए  कि  यदि

 कोई  विदेशी  शक्ति  विश्व  के  इस  भाग  में  हस्तक्षेप  करने  का  प्रयास  करती  हैं  तो  हम  उसका  विरोध
 करेंगे  ।  सैनिक  भाषा  में  भी  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  इन  सब  राज्यों  को  सुरक्षा  प्रदान  करनी

 चाहिए  ।  हमें  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  ग्रदि  कोई  विदेशी  शक्ति  आती  है  तथा  हस्तक्षेप  करके

 यहां  अपना  राज्य  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  करती  है  तो  हम  वहां  जाकर  उसका  विरोध

 मैं  एक  अन्य  उद्धरण  पढ़ना  :

 महाद्वीपों  में  स्वत  न्त्तता  को  इतना  सक्षक्त  कर  दिया  भ्या  है  कि  वहां
 भविष्य  में  कोई  भी  यूरोपीय  शक्ति  उपनिवेश  स्थापित  करने  के  बारे  में  सोच  भी  नहीं
 सकती  ।””?
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 जेरे  विश्र  से  अमरीकी  नीति  से  निपटने  के  लिए  भी  ये  दो  उद्धरशा  पर्याप्त  मेरे  बिचार  से
 अमरीका  को  भी  यह  चेतावनी  द्री  जानी  चाहिए  कि  यदि  उसने  इस  स्वतंत्र  देशो ंके  मामलों  में

 हस्तक्षेप  करने  का  प्रयास  किब्रा  सो  भारत  उसके  हितों  की  रक्षा  करते  के  लिए  आगे  अवशएगा  तथा
 सम्म  हक्ति  से  भी  उसकी  रक्षा  इससे  पाकिस्तान  को  भी  कुछ  संत्तोष  व  सांत्यना  प्राप्त

 होगी  |  मेरा  विश्वास  है  कि  हमारी  इस  घोषणा  के  बाद  पाकिस्तान  तथा  भारत  के  बीच  के

 मतभ्रेद्र  समाप्त  हो  क्षकेंगे  |  धम्यवाद  ।

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  सभापति  सभा  के  सभी  वर्गों  चाहे  वे  किसी

 भी  दल  से  सम्बन्धित  संगुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियार  दिए  जाने  पर

 चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  सदस्यों  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  भारत  के  प्रति  पाकिस्तान  की  तुलना
 में  उसके  रवंये  के  प्रति  परिवेदना  व  अपनी  निराशा  व्यक्त  की  लेकिन  मुझे  विश्वास  है

 कि  भारत  जैसा  परिपक्व  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  के  मामले  में  हम  परिवेदना  या  निराशा
 पर  आधारित  अपनी  नीत्तियां  नहीं  बना  सकते  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  के  संदर्भ  में  ये  नीतियां

 अवश्य  ही  वतंमान  विद्व  की  स्थितियों  के  स्पष्ट  शान  पर  आधारित  होनी

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  ही  भारत्त  संग्रुकत्त  राज्य  अमरीका  के  साथ

 पूर्णा  संबंध  बनाने  का  प्रयास  करता  रहा  है  क्योंकि  तथ्य  यह  है  कि  अमरीका  विश्व  के  सुडढ़
 तंत्रों  में  स ेएक  हमारा  लोकतंत्र  भी  सबसे  बड़े  लोकतंत्रों  में  से  एक  लेकिन  वुर्भाग्यव्य  संबंध

 वांछित  सीमा  तक  बरिकसित  नहीं  हुए  उसके  कारण  को  तलाश  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।
 इसका  मल  कारण  यह  है  कि  वास्तव  में  विष्व  के  सभी  महतल्क़पूर्णा  मामलों  पर  अमरीका  और
 भारत  का  टष्टिकोण  अलग-अलग  चाहे  वह  दक्षिरा  अफ्रीका  में  रंगभेद  का  प्रइत  चाहे

 स््तीनी  लोगों  के  अहस्तांत रणी  य  अधिक।रों  का  प्रइन  अथवा  उपनिवेशवाद  और  नव

 वाट  कर  विषय  या  कि  आर्थिक  दर्शन  का  बिश्रय  हो  क्योंकि  हम  समाजबादी  दर्शन  पर  विश्वास

 करते  अमरीका  स्वतंत्र  अथंव्यबस्था  में  बिश्वास  रखता  हम  समाजवादी  के  साथ

 मजघूत  संबंध  रखने  में  विष्वास  करते  हैं  ।  संयुक्षत  राज्य  अमरीका  को  उन  राष्ट्रों  पर  श्रदेव  संदेह
 रहता  जिनके  समाजवादी  देक्षों  से  अच्छे  संबंध  नई  आशिक  व्यवस्था  की  धारणा  के  बारे  में

 हमारा  मत  भिन्न  अमरीकी  सरकार  और  प्रशासन  संरक्षणवाद  के  विभिन्न  तरीकों  को

 नाने  का  प्रवास  कर  रहे  हम  विकास  और  निरस्त्रीकरण  के  विघार  रखते  हैं  और  यदि  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  के  संकल्प  कोई  मार्ग  निर्देश  हैं  तो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  विश्व  के  राष्ट्रों  द्वारा  विकास

 और  निरस्त्रीकरण  के  लिए  बहुमत  से  पारित  किए  गए  सभी  संकल्पों  के  बिरोध  में  मत  दे  ।  इसलिए

 इसमें  कोई  हैरानी  की  बात  नहीं  है  कि  हमारे  संबंध  उस  प्रकार  के  नहीं  हैं  जैसे  होने  हमें

 भी  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  विदेश  नीति  राष्ट्रों  के  बीच  समानता

 एवं  विश्वास  पर  आधारित  संबंधों  की  कल्पना  नहीं  करती  सोवियत  संघ  के  साथ  हमारे  संबंध

 प्रमानता  एवं  विश्वास  पर  आधारित  हैं  ।  यहां  तक  कि  भारत-सोवियत  विदेश  संधि  में  जिसकी  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  द्वारा  आलोचना  की  पारस्प।रेक  नि  भरता  तथा  एक  दूसरे  की  नीतियों

 से  सहमति  को  अलग  से  बनाये  रखा  गया  लेकिन  संयुक्त  राज्य  अमरीका  विष्वास  करता  है  कि
 प्रत्येक  राष्ट्र  को  नमनीय  होना  चाहिए  जो  कि  अपने  आधिक  आरर  सुरक्षा  के  मामलों  के  अनुसार
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 अपनी  नीतियों  को  बदल  सके  ।  इसलिये  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  शुरू  से  ही  हमारे  प्रति  संदेह
 रहा  वास्तव  में  प्रारंभ  में  डलेस  का  मत  था  कि  गुटनिरपेक्षता  एक  अनैतिक  आंदोलन  है  लेकिन
 आज  उन्होंने  अपनी  शब्दावली  में  परिवर्तन  कर  लिया  है  किन्तु  आज  उसने  शब्दावली  में  इसलिए
 परिवतंन  नहीं  किया  है  कि  उसे  गुट  निरपेक्षता  में  विदवास  हो  गया  है  बल्कि  इसलिये  क्योंकि  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ने  यह  देखा  है  कि  इस  आंदोलन  की  शक्ति  बढ़  रही  है  और  उसने  अपने  कुछ  मित्र

 राष्ट्रों  को  इस  आंदोलन  में  भाग  लेने  के  लिए  कहकर  इसमें  प्रवेश  करने  का  प्रयास  किया

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  किसी  भी  विकासशील  जंसा  कि  मैंने  कहा  है  समाजवादी  राष्ट्र  के
 साथ  संबंध  नहीं  रखना  चाहता  है  लेकिन  हमारा  यह  सिद्धांत  है  कि  हमारे  देश  के  किसी  अन्य  देश

 के  साथ  संबंध  दूसरे  किसी  देश  के  साथ  संबंधों  की  कीमत  पर  नहीं  हो  सकते  और  अवश्य  ही
 नहीं  होने  चाहिए  ।

 दूसरा  प्रदन  यह  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  अपनी  घरेलू  सरकार  के  भरण-पोषण  के

 लिए  संन््य  औद्योगिक  काम्प्लेक्स  पर  निर्भर  करता  है  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कोई  भी  प्रशासन
 या  राष्ट्रपति  राष्ट्रपति  पद  के  चुनाव  जीतने  की  आकांक्षा  नहीं  कर  सकता  है  यदि  वह
 सेन््य  औद्योगिक  काम्प्लेक्स  का  विरोध  करता  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यह  नीति  है  कि
 विष्व  में  विशेषतया  विकासशील  राष्ट्रों  में निरंतर  अविध्वास  और  संदेह  बना  रहे  ताकि  इन  राष्ट्रों
 में  हथियार  भेजे  जा  सके  |  इस  उपमहाद्वीप  में  हमने  स्वयं  इस  स्थिति  को  देख  रहे  हमने  देखा
 है  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  क्सि  प्रकार  पाकिस्तान  को  हथियार  दिये  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप
 हमें  विवश  होकर  हथियारों  का  उत्पादन  करना  तथा  खरीदना  पड़ा  है  जबकि  यह  हमारे  विकास
 के  लिए  अहितकर  हमने  देखा  है  कि  हमारे  कुछ  पड़ोसी  राष्ट्र  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रति

 व्यक्ति  व्यय  की  तुलना  से  भी  अधिक  प्रति  व्यक्ति  व्यय  कर  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  विदेश  नीति  काफी  हद  तक  इसके  राष्ट्रपति  की  व्यक्तिगत

 अभिरुचि  तथा  पूर्वाभिरुचियों  से  भी  निदेशित  होती  है  ।  जहां  तक  निक्सन  का  संबंध  मुझे
 मालूम  नहीं  हैं  कि  रिपोर्टों  में क्या  कहा  गया  विदेश  नीति  के  बारे  में  उनके  सावंजनिक  वक्तव्य
 निजी  विचारों  के  बिल्कुल  विपरीत  थे  और  तत्कालीन  कम्बोडिया  के  प्रति  जो
 नीतियां  अपनाई  वे  उनके  सावंजनिक  पद  के  मुताबिक  नहीं  1971  के  संकटकालीन
 वर्ष  में  उन्होंने  याहिया  खां  के  साथ  मित्रता  करने  का  प्रयास  किया  क्योंकि  उन्होने  सोचा  कि

 याहिया  खां  को  चीन  के  साथ  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  संबंधों  क ेलिए  आधार  स्तम्भ  के  रूप  में

 उपयोग  किया  जा  सकता  बंगला  देश  युद्ध  में  जब  पूर्वी  पाकिस्तान  में  दुर्भाग्यशाली  व्यक्तियों
 पर  हुए  नशंसतापूर्णा  व्यवहार  के  विरोध  में  लोगों  न ेशोर  मचाया  तो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के
 विदेश  निर्माताओं  ने  कुछ  सावंजनिक  वक्तव्य  दिए  लेकिन  उससे  विपरीत  किया  ।  वास्तव  में  मुझे  पता
 नहीं  है  क्योंकि  हर्षमेन  पर  विश्वास  करना  मुर्के  कठिन  प्रतीत  होता  लेकिन  हष॑मंन  ने  मोरारजी
 देसाई  के  विरुद्ध  एक  पुस्तक  में  लिखा  और  कुछ  टिप्पणियां  भी  निक्सन  ने  विदेश  नीति  के  बारे
 में  निजी  वक्तव्य  दिये  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  ऐसा  कुछ  नहीं  करना  चाहिए  जो  याहिया
 खां  के  लिए  किसी  भी  तरह  से  अहितकर  हो  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  लेटिन  अमरीका  तथा  मध्य-पूर्व  में  अपनाई  जाने
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 वाली  विदेश  नीति  के  दोहरेपन  को  हमने  देखा  है  तथा  रीगन  द्वारा  आज  भी  यही  नीति  अपनाई  जा

 रही

 अब  हमें  क्या  करना  चाहिए  ।  मेरा  यह  विचार  नहीं  है  कि  हमें  संयकक््त  राज्य  अमरीका  के
 साथ  संबंध  नहीं  सुधारने  प्रत्येक  देश  दूसरे  देश  के  साथ  संबंध  सघारना  चाहता  है  जबकि
 हमें  भू-राजनीतिक  विचारों  के  बारे  में  जागरूक  रहना  चाहिये  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 ओर  भारत  के  बीच  संबंधों  को  प्रभावित  करने  वाले  तथ्यों  को  अवश्य  ही  नजर  भप्रंदाज  नहीं  करना
 चाहिए  ।  हमें  अवश्य  ही  इस  तथ्य  से  अवगत  और  सावधान  रहना  चाहिए  कि  हमारी  संयुक्त  राज्य

 अम  रीका  से  कभी  भी  वास्तविक  मित्रता  नहीं  हो  सकती  क्योंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  पर  हमारे

 बोध  में  बहुत  ही  अधिक  मतभेद  मुझे  विश्वास  है  कि  हमें  अमरीका  को  तुष्ट  करने  के  लिए
 पीछे  नहीं  हटना  कारण  यह  है  कि  यदि  पिछले  10  अथवा  20  वर्षों  के  इतिहास  को
 दर्शक  के  रूप  में  लें  तो  अमरोीका  के  मित्रों  को  अपने  दृश्मनों  से इतना  नकसान  नहीं  हआ  होग
 जितना  कि  स्वयं  अमरीका  चाहे  यह  मारकोस  शासन  हो  अथवा  पाकिस्तान  में  या  हरया  खा
 या  फिर  ईरान  के  शाह  वे  सभी  अमेरिका  के  मित्र  थे  और  इन्होंने  सोचा  कि  मुसीबत  के  क्षण
 में  अमेरिका  उनकी  सहायतार्थ  लेकिन  याहिया  खां  को  पाकिस्तान  से  हाथ  धोना

 ञाह  को  ईरान  से  भागना  मारकोस  ने  किसी  अन्य  देश  में  शरण  ली

 य  अमरीका  में श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मेरे  विचार  से  माककोस  अब  संयुक्त  रा

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  मुझक्के  विश्वास  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  किसी  भी  देश  बल्कि

 र्क  मम  ९  ऐ

 बट
 इसमें  विश्वास  करता  हुं  कि  हमें

 की  तरफ  नहीं  भुकना

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमें  अमरीका  की  इस  उपमहाद्वीप  के  प्रति  विदेश  नीति  के
 सम्बन्ध  में  इसके  लोगों  को  बताना  चाहिए  ।

 मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  हम  इतने  समर्थ  हैं  कि  अमरीकी  जनमत  को  बता  सके  क्योंकि
 मरीका  के  अपने  संचार  माध्यम  इतने  सशक्त  हैं  कि  विदेश  नीति  के  मामलों  में  सरकार  उन

 पर  इतना  प्रभाव  रखती  है  कि  मैं  नहीं  सोचता  हम  किसी  को  भी  समझा  लेकिन  मुझे
 विष्वास  है  कि  बंगला  देश  के  युद्ध  में  भी  कांग्रेसियों  तथा  अमरीकी  विदेश  नीति  से  असहमति  रखने

 वालों  से  हमने  सतत  कूटनीतिक  सम्बन्ध  बनाए  रखे  ।  मैं  विदवास  करता  हूं  कि  हमें  लगातार  उनसे
 सम्पर्क  रखना  चाहिए  क्योंकि  बहुत  से  कांग्रेस  के  सदस्य  हैं  जोकि  वास्तव  में  अमरीका  की  सरकारी
 विदेश  नीति  का  अनुपालन  नहीं  संयुक्त  राज्य  अम  रीका  में  विभिन्न  विचारधाराओं  वाले
 लोग  है  और  मुझ्के  विश्वास  है  कि  उन  लोगों  से  एक  कूटनीतिक  तथा  सतत  सम्पर्क  बनाए  रखा
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 जाना  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 में  हमारे  अपने  प्रचार  माध्यमों  में  सुधार  किया  जाना

 चाहिए  ।  लेकिन  हमारे  विचार  कभी  मन्दे  नहीं  पड़ने  चाहिए  ।

 समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  को  मजबत  किया  जाना  ये  पहले  ही  से

 मजबूत  हैं  और  इन्हें  ओर  भी  मजद्भृत  किया  जाना  चाहिए  ।  आत्मनिर्भरता  को  हमारी  धघ।रणा  किसी

 भी  परिस्थिति  में  मन्द  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमें  उन  प्रारम्भिक  वर्षों  को  मी  नहीं  भूलना  चाहिए
 जबकि  हम  अपना  ओद्योगिक  मूल-भूत  आधार  ढांचा  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  तब  न

 न  ही  ग्रंट  ब्रिटेन  और  न  ही  फ्रांस  हमारी  सहायता  के  लिए  और  यह  एक

 वादी  देश  सोवियत  संघ  ही  था  जिसने  इस्पात  संबंत्र  के  मामले  में  हमारी  सहायता  की  ।  उस  समय
 यदि  यह  समाजवादी  देश  हमारी  सहायता  नहीं  करता  तो  जो  आज  हमारा  मजबूत  औद्योगिक

 आधार  भूत  ढांचा  आज  वैसा  वह  नहीं  होता  ।  और  यदि  हम  इस  तथ्य  के  कि

 सस््तान  में  इतनी  मात्रा  में  हथियार  आ  रहे  अपने  को  आश्वस्त  मानते  हैं  तो  इश्नलिए  क्योंकि  हम
 अपने  इस  मजबूत  औद्योगिक  व  कृषि  संबंधी  आधारभूत  जोकि  इस  देश  में  हम  बना  भके
 के  कारण  ही  महसूस  करते  हैं  कि  हम  किसी  भी  घमकी  का  सामना  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमारे  निकटतम  पड़ोसियों  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध
 सुधारे  जाने  मेरे  पूबंवक्ता  मुनरो-सिद्धान्त  पर  बोले  और  यदि  मैं  उन्हें  ठीक  समझा  हूं  तो
 उन्होंने  कहा  कि  इसी  प्रकार  के  सिद्धान्त  का  इस  उपमहाद्वीप  में  भी  पालस  किया  जाना

 मैं  इस  विचार  के  विरुद्ध  वास्तव  भारत  को  अपने  पड़ीसियों  के  सामने  सम्बन्ध  रखने
 में  जो  सबसे  बड़ी  कठिनाई  आती  है  वह  यह  है  कि  हमारे  पड़ोसी  हमारे  आकार  व  विकास  के

 कारण  हम  पर  भरोसा  नहीं  हमें  किसी  बड़े  भाई  वाले  भाव  को  नहीं  दिखलाना

 चाहिये  और  दक्षेस  पर  चर्चा  आरम्भ  करते  हुये  यहीं  दृष्टिकोण  पैंने  व्यक्त  किया  था  कि  हमें  मेत्रीभाव

 तथा  पारस्परिक  विश्वास  पर  अपने  पड़ोसियों  के  साथ  मित्रता  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 ऐसा  कोई  यदि  हम  अपने  पड़ोसियों  पर  जाहिर  करें  कि  हम  इतने  शक्तिशाली  हैं  कि

 काल  में  हम  उनकी  किसी  भी  आक्रमण  के  विरुद्ध  रक्षा  वास्तव  में  अनर्थथारी  होगा  और

 इससे  उनको  सन्केह  इस  प्रकार  मुनरो  सिद्धान्त  को  चाहे  किसी  भी  स्वरूप  में  उसे  लागू
 करने  का  प्रयास  करें  न  केवल  उल्टे  परिणाम  बल्कि  बेहद  खतरनाक  होगा  ।

 हि

 मैं
 इसमें  विश्वास  करता  हूं  कि  हमें  अपने  सम्बन्धों  को  सुधारना  मैं  तो  बिल्कुल

 नहीं  कहता  कि  भारत  को  कभी  भी  किसी  तरह  परमाण  शक्ति  नहीं  बनना  चाहिये  ।  हमें  अवश

 ही  अपने  विकल्पों  पर  विचार  करते  रहना  चाहिये  ।

 लेकिन  खतरा  तो  यह  है  कि  हम  केवल  इसलिये  परमाणु  हथियार  बनाएं  क्योंकि  पाकिस्तान
 बना  रहा  है  और  यदि  हम  परमाण  हथियार  बना  भी  लें  तो  अन्य  पड़ोसी  भी  इस  तरह  से

 शक्ति  बनने
 की  कोक्षि्  कर  सकते  और  इस  प्रकार  अमरीका  जो  चा  हता  है  उसे  मिल

 हथियारों  की  दोड़  के  पीछे  उनका  एक  मुख्य  प्रयोजन  यही  नहीं  कि  अपना  सैन््य-औद्योगिक
 कम्पलेक्स  का  विकास  बल्कि  यह  भी  वेखताਂ  हैं  कि  बिकासक्षील  देश  हथियारों  पर  अधिकतर
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 खर्च  करके  अपने  संसाधनों  का  अपने  विकास  के  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  न  करने  में  समर्थ  न  हो
 सकें  ।  क्योंकि  यदि  हम  हथियारों  के  लिए  ही  ज्यादा  दा  खर्च  करें  तो  यह  देश  निधन  बना

 रहेगा  और  गरीब  देश  तथा  उनकी  अस्थिरता  ही  अन्ततः  इस  ओऔपनिवेशिक  शक्तियों  ह्वारा  शोषित

 जाने  वाली  उपयुक्त  स्थितियां

 हे

 (  व्यवधान  )

 मैं  नहीं  कहता  कि  हमें  परमार  शक्ति  नहीं  बनना  चाहिए  ।  लेकिन  परमाण  मसले  पर  '  कोई
 निर्शाय  लिए  जाने  से  पूर्व  सभी  विकल्पों  पर  साबधानीपूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  अपने
 देश  में  ऐसी  स्थितियां  पंदा  करनी  चाहिएं  जिसमें  पड़ोसी  देश  में  पारस्परिक  विदवास  तथा  मित्रता
 पैदा  की  जा  सके  ।  यहां  इस  सन्दर्भ  में  दक्षेस  एक  बड़ी  भूमिका  अदा  कर  सकता  मु  लगता  है
 कि  दक्षेस  आज  एक  चोराहे  पर  खड़ा  हमने  दक्षेस  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  है  ।  दक्षेस  भारत

 तथा  पाकिस्तान  के  मध्य  अच्छे  सम्बन्धों  क ेबिना  सफल  नहीं  हो सकता  और  इस  सम्बन्ध  के  लिए

 पहल  भारत  की  तरफ  से  ही  होती  रहनी  चाहिए  ।  मैं  विध्वास  करता  हूं  कि  यह  सम्बन्ध  हमें

 अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  यदि  बस्तुतः  हम  ऐसे  सम्बन्ध

 विकसित  कर  सके  तो  जो  विध्वास  बनेगा  कह  अमरीकी  कपटपूर्णा  चालों  क ेलिए  भारी  चनोती  बन

 जायेमा  |

 इस  तरह  अन्त  में  मैं  यह  कहूंगा  हमें  राजनंतिक  दबावों  से  हमारे  अपने  राजनेति

 दबावों  और  अपने  बोध  से  पूरी  तरह  सचेत  रहना  चाहिए  और  हमें  ऐसा  नहीं  सोचना

 कि  निकट  भविष्य  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  हमारी  मित्रता  अथवा  सम्बन्ध  काफी  घुधर

 इन  सीमाओं  के  आधार  पर  हमें  अपनी  नीतियां  बनानी  ऋहिएं  और  हमें  भबद्य  ही
 वादी  देशों  के  साथ  अधिक  मित्रता  बनाये  रखना  चाहिए  और  हमें  आत्म-निर्भरता  की  नीति  पर

 चलते  रहना  चाहिए  ।  इस  सिद्धान्त  में  किसी  तरह  की  ढील  से  केवल  साम्राज्यवादी  शक्तियों  को

 ही  सहायता  मिलेगी  ।

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  सबसे  पहले  मैं  भारत  और

 संयक्त  राज्य  अमरीका  के  मध्य  सम्बन्धों  के  इस  महत्वपूर्णा  विषय  पर  वाद  विबाद  आरम्भ  करने

 तथा  इस  पर  चर्चा  करवाने  के  लिए  श्री  संफुद्दीन  चौधरी  का  अभिवादन  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  श्री  श्री  श्री  जैनुल  श्रीमति  गीता  श्री

 श्री  श्री  गोस्वामी  और  अनेकों  अन्य  लोगों  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया
 आभारी  इस  वाद-विवाद  का  स्तर  उच्च  रहा  है  और  मैं  इन  सभी  सदस्यों  की  सराहना  करना

 वाहूंगा  ।
 मैं  अपना  उत्तर  देते  माननीय  सदस्यां  द्वारा  विभिन्न  उल्लिखित  वातों  को  लूंगा  ।

 आपकी  अनुमति  के

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  द  ण  )  :  आप  जनता  जैसा  कुछ  कह  रहे

 श्री  शाहबुद्दीन  जनता  पार्टी  की  से  बोले  थे  ।

 श्री  के०  महयर  सिह  :  मैं  श्री  शाहबुद्दीन  महाझ्य  की  बात  करूंगा  ।  मुझे  खेद  है  यदि  मैं

 उत्तका  नाम  लेना  भूल  गया  हूं  तो  ।
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 यह  चर्चा  काफी  व्यापक  रही  है  ।  हमारे  लिए  स्वतंत्रता  पूर्व  के  1947
 की  तरफ  लौटकर  समय-समय  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  का  जायजा  लेना

 सम्भव  है  ।  हस  अपने  को  हाल  के  वतंमान  तथा  सन्निकट  भविष्य  तक  ही  सीमित  करते
 माननीय  सदस्यों  जो  बोले  दोनों  मार्गों  को  अपनाया  कुछ  तो  बिलकुल  पीछे  चले

 गये  ।  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  पंडित  नेहरू  को  उद्धुत  किया  मेरे  पास  यहां  पंडित  जी  का

 भाषण  है  और  मैं  भी  इससे  भिन्न  संद  में  उद्धत  करने  का  इरादा  रखता  हूं  ।

 -

 अमरीका  के  साथ  हमारे  संबंधों  के  बारे  यदि  हमें  समग्र  और  संतुलित  दृष्टिकोण
 अपनाना  तब  जेसा  कि  गोस्वामी  जी  ने  कहा  यह  व्यवहार  कुशलता  का  एक  तरीका

 जिससे  संघष  के  क्षेत्रों  को कम  किया  जा  सकता  है  और  तनाव  को  कम  करने  हेतु  समझौते  के  क्षेत्रों

 को  बढ़ाया  जा  सकता  यही  कुछ  हमने  पंडित  नेहरू  के  दिनों  से  सीखा  है  ।  इसी  उह्ृं  श्य  से  वह

 1949  में  अमरीका  की  खोज  की  अपनी  महान  यात्रा  पर  गये  थे  ।  तुरन्त  लाभ  की  दृष्टि  से  इसे

 देखते  हुए  हमें  भारत  के  प्रति  अमरीकी  नीति  का  विश्लेषण  करना  होगा  ।  मैं  यह  बात  कुछ
 किचाहट  के  साथ  कहता  हूं  ।  किन्तु  किसी  भी  माननीय  सदस्य  ने  एशिया  सोसायटी  में  पोलिटीकल

 एफेयर्स  के  अन्डर  सेक्रेटरी  आफ  श्री  माइकल  एच०  अरमाकास्ट  द्वारा  29  अप्रेल  को  दिये

 गये  भाषण  का  उल्लेख  नहीं  किया  इसका  विषय  यह  था  ओर  दक्षिण  एशिया
 सम्बन्ध  स्टेटस  एण्ड  साऊथ  एशिया  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  की
 टिप्पणियों  का  हवाला  देने  से  पूर्व  कुछ  संगत  झ्रंशों  को  पढ़ना  क्योंकि  यह  बहुत  ही
 प्रासंगिक  है  और  मेरे  विचार  में  उनके  भाषण  का  हवाला  दिये  बिना  अमरीका  के  साथ  हमारे
 संबंधों  की  चर्चा  करना  कुछ  अवास्तविक  ही  होगा  ।

 प्रो०  एन०  थ्रो  रंगा  किसका  भाषण  ?

 श्री  के०  मटबर  सिंह  :  यह  श्री  अरमाकास्ट  जो  अमरीका  के  पोलिटीकल  एफेयस  के

 अन्डर  सेक़ेटरी  हैं  ।

 ग्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  आप  उन्हें  मिले  हैं  ?

 श्री  के०  सटबर  सिह  :  जी  अभी  हाल ही  में  मैं  उन्हें  मिला  मैं  अमरीका  की  अपनी
 यात्रा  का  भी  उल्लेख  करूंगा  ।  कई  सदस्यों  ने  मेरी  यात्रा  के  बारे  में  कहा  है  और  मुझसे  पूछा
 कि  मैं  वाशिगटन  क्यों  गया  यह  एक  उचित  प्रश्न  मैं  माननीय  सदस्यों  को  कहना  चाहुंगा
 कि  वे  व्यवहार  कुशलता  के  परिपक्व  आचार  को  दृष्टगत  रख  कर  मेरी  अमरीकी  यात्रा  के  बारे
 में  विचार  जहां  व्यवहा  रकुशलता  तात्कालिक  नगर  का  मार्ग  नहीं  वहां  प्रभसत्ता
 सम्पन्न  राज्यों  को  यह  एक  दूसरे  से  बात  करने  का  एकमात्र  हथियार  उपलब्ध  अन्य  वेकल्प  भी
 उपलब्ध  हैं  किन्तु  वे  शान्तिपूर्ण  नहीं  मैं  वाशिगटन  दया  मांगने  नहीं  गया  था  क्योंकि  दया  मांगने
 का  अभिप्राय  अपनी  स्वतंत्रता  का  आत्मसमपंण  करना  मैं  अपने  अमरीकी  मित्रों  के
 समक्ष  अपनी  भावनाओं  को  सम्मानपूर्वक  व्यक्त  करने  तथा  उन्हें  यह  बताने  गया  था  कि  खराब
 प्रया  से  अच्छे  समाचारों  को  निकालना  सम्भव  नहीं  है  ।  मैंने  पाकिस्तान  को  उसकी  रक्षा  सम्बन्धी
 आवश्यकताओं  से  अधिक  आधुनिकतम  हथियारों  की  निरन्तर  सप्लाई  के  बारे  में  सरकार  इस
 सभा  की  और  भारत  के  7800  लाख  लोगों  की  जोरदार  भावनाओं  को  भ्यक्त  किया  और  यह  भी
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 न  ता  तन  लनाोडल  पायीओा

 बताया  कि  इससे  हमारे  द्विपक्षोय  सम्वन्धों  जिन्हें  हम  बहत  मल्यवान  समभते  हैं  और  जो gt  6  ्
 मखी  बहत  ब्रा  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  । ७५

 हमारा  व्यापार  का  सबसे  बड़ा  हिस्सेदार  5  लाख  से  अधिक  भारतीय

 मूल  के  लोग  अमरीका  में  रह  रहे  हैं  और  वे  वहां  बहुत  ही  अच्छी  प्रकार  से  रह  रहे  अमरीका

 के  लिए  यह  बड़ी  प्रशंसा  की  बात  है  कि  हमारे  इतने  अधिक  लोग  वहां  जाना  चाहते  हमने  उनके

 साथ  वहां  कई  सहयोग  किए  हुए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  1985  में  प्रधान  मंत्री

 की  यात्रा  जो  कि  हमारे  संबंधों  के  संदर्भ  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  एतिहासिक  घटना  नये

 अवसर  खोल  दिये  ।  हम  अपने  संबंधों  के  हम  पहल  को  बहुत  ही  मूल्यवान  मानते  हैं  और  हम  इए्

 और  अधिक  शक्तिशाली  और  व्यापक  बनान  चाहते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  अन्य  पहलू  यह  है  जो  पाकिस्तान  क्रो  शस्त्रों  की  सप्लाई  से  संबंधित
 यदि  मैं  वहांन  गया  तो  इस  सभा  के  सदस्यों  ने  यह  कहा  होता  कि  भारत  सरकार  हस

 बारे  में  क्या  कर  रही  अतः  एक  उत्तरदायी  सरकार  के  रूप  हमारा  यह  कत्तंव्य  है  कि  हम  वहां
 जायें  और  उन्हें  स्पष्ट  करें  और  उन्हें  भारत  की  7800  लाख  लोगों  की  भावनाओं  के  बारे  में  बताये

 और  ऐसा  हम  उन्हें  व्यवहार  कुशलतापूवंक  और  साफ-साफ  भी  बतायें  और  यही  मैंने
 किया  ।

 मेरा  सौभाग्य  है  कि  अपनी  यात्रा  के  दौरान  मेरा  स्वागत  श्री  जाज॑  बच
 द्वारा  किया  मेरी  विदेश  मंत्री  श्री  जाजं  रक्षा  श्री  केसपर  राष्ट्रीय
 रक्षा  श्री  फ्रैं  कारलुची  और  विदेश  मंत्रालय  में  मेरे  समकक्ष  सदस्य  श्री  जॉन

 वाईटहैड  से  लाभकारी  बंठकें  हुईं  ।  मैं  अनेक  सेनेटरों  तथा  कांग्रेस  विद्वानों  तथा  भारतीय

 समुदायों  के  लोगों  से  भी  मिला  ।

 हैं  अमरीकी  प्रशासन  ओर  अमरीकी  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  मुझे  दिखाये

 गये  शिष्टाचार  के  लिए  बहुत  ही  आभारी  हूं  ।

 अब  श्री  अरमाकास्ट  के  भाषण  का  हवाला  देते  हुए  मैं  उद्धत  करता

 भी  हमारी  अन्तग्र  की  रक्षा  बनाम  आध्िक  विषयों  को  दिये  गये

 तुलनात्मक  बल  और  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  विशिष्ट  देशों  को  दी  गयी  प्राथमिकता  परिवतंनों

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  तथा  अमरीकी  राजनीति  की  लय  के  अनुसार  बदल

 गयी  है  ।

 राजनीति  की  लय  में””-..-“निरन्तरता  हमारी  सदंव  दढ़  बात  रही
 क्योंकि  हमने  सोवियत  शक्ति  के  विस्तार  के  बारे  में  अपनी  विश्वग्यापी  चिस्ताओं  के

 अनुरूप  दक्षिण  तथा  दक्षिण-पदिचम  एशिया  में  अपने  क्षेत्रीय  हितों  को  सन्तुलित  करने  का
 प्रयास  किया  है  ।””

 रोगन  प्रशासन  ने  भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  देशों  क ेसाथ  एक  साथ  निकट  संबंधों  को  स्थापित

 करने  का  प्रयास  किया  है।ये  लक्ष्य  कया  ये  लक्ष्य  हैं  की  स्वतन्त्रता

 को  बहाल  इस  महाद्वीप  में  परमाणु  अस्त्रों
 की  दोड़

 की
 रोकथाम  भारत
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 और  पाकिस्तान  के  बीच  कम  करने  को  प्रोत्साहन  यह  एक  आदचयंजनक
 दावा

 और  भारत  के  बीच  तनाव  में  कमी  को  प्रोत्साहन  इसे  किस  प्रकार
 किया  जाना  इस  बारे  में  मैं  बाद  में  कहूंगा  ।  मुझे  इसे  पूरा  करने  दीजिये  ।  इसके  बाद  यह
 क्रहा  गया  है  :  द्रब्यों  का  कड़ा  मुकाबला  आतंकवाद  के  विरुद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग
 की  स्थापना  करने  ।””  यहां  हम  उनके  साथ  पूरी  तरह  सहमत  वे  हमारे  साथ  सहयोग  कर  रहे

 मैं  यहां  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अमरीकी  सरकार  का  सहयोग  हमारे  लिए  उपयोगी  रहा
 इसके  अतिरिक्त  यह  भी  उल्लेख  हुआ  मांगों  के  होते  हुए  राष्ट्रीय  अखंडता  का

 ??
 हम  इसके  साथ  पूरी  तरह  सहमत  यह  भी  कहा  गया  है  सहयोग  की

 दक्षिण  एशियायी  एसोसियशन  द्वारा  प्रभावशाली  द्रुत  गति  सहित  लोकतंत्र  तथा  क्षेत्रीय  एवं
 आ्थिक  सहयोग  के  प्रति  समर्थन  प्रयास  ।””

 परिरक्ष  ण'*ਂ

 दो  बातें  हैं  जिनके  बारे  में  इस  सभा  में  हम  चिन्तित  पहली  बात  है  पाकिस्तान  को
 शस्त्रों  की  किस  कारण  से  इस  क्षेत्र  में  तनाव  बढ़ा  है  ?  1981  में  मैं  पाकिस्तान  में

 भारत  का  राजदूत  इस  सम्बन्ध  में  संनिक  और  आर्थिक  सहायता  की  बहुतਂ  बड़ी  किस्त  की
 घोषणा  हुई  और  उस  समय  हमने  अमरीका  को  अपने  भय  और  चिन्ताओं  के  बारे  में  बता
 देया  था  ।  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे  लोग  चिन्तित  हैं  क्योंकि  हम  पाकिस्तान  के  साथ  सामान्य

 अच्छे  पड़ोसी  वाले  या  मंत्रीपूर्णा  सम्बन्ध  चाहते  हैं  ।  इसी  लिए  वर्ष  1972  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने
 शिमला  समभौते  पर  हस्ताक्ष  र किया  था  |  ऐसा  करने  के  लिए  हमारी  कोई  बाध्यता  नहीं

 परन्तु  हमने  इस  पर  हस्ताक्षर  क्योंकि  उन्होंने  दीघंकालीन  दृष्टिकोण  वह
 पाक  संबंधों  में  मधुरता  की  कल्पना  किया  करती  परन्तु  हमने  कहा  था  कि  यदि  इस  प्रकार  के
 हथियार  पाकिस्तान  में  लाये  गये  तो  भारत  के  लोगों  में  ऐसी  भावना  पनपेगी  कि  भारत
 को  बाध्य  होना  क्योंकि  हमारे  लोग  यह  जानना  चाहेंगे  कि  भारत  सरकार  इस  चनौती  का
 सामना  करने  के  लिए  कया  कर  रही  वर्ष  1981-87  में  उन्हें  3.2  बिलियन  डालर  की  धनराशि

 आवंटित  की  गई  थी  और  तब  यह  तक  दिया  गया  था  कि  यह  राशि  उन्हें  अफगानिस्तान  में  चुनौती
 का  सामना  करने  के  लिए  दी  गई  है

 अब  मैं  इस  प्रदन  पर  भी  मैं  कुछ  पढ़ना  चाहता  हूं'**

 भो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  वह  खतरा  क्या  है  ?

 क्रो  के०  नटबर  सिह  :  चुनौती  अफगानिस्तान  में  सोवियत  रूस  की  उपस्थिति

 पाकिस्तान  को  दी  गई  छ्षस्त्रास्त्र  सहायता  का  यही  कारण  बताया  गया  )
 श्री  आर्मकोस्ट  ने  भी  यही  कहा  है  :

 की  चिन्ता  बनी  हुई  है  कि  पाकिस्तान  का  इरादा  अमरीकी  हथियारों  द्वारा

 भारत  के  विरुद्ध  अपनी  स्थिति  सुदृढ़  करने  का  हमारा  पाकिस्तान  के  साथ  रक्षा
 7  का  उहे  श्य  अफगा  निस्तान  में  सोवियत  दवाब  के  सन्द्म  में  उसकी  पारस्परिक  रक्षा

 क्षमता  को  आधुनिक  बनाने  का  है  |!

 मैं  उन  शष्दों  को  दोहराना  चाहूंगा  अफगानिस्तान  में  सोवियत  रूस  के  दवाब  के  सन्दर्भ  क्योंकि
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 यदि  अफगानिस्तान  में  समझौता  हो  भी  जाता  है  तो  भी  यह  जारी  रहेग  अब  कहा  गया

 है  :  में  सोवियत  दबाव  के  संदर्भ  में  ।!”  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  यह  एक  नई
 दाब्दावली  है  जिसका  इस्तेमाल  प्रथम  बार  किया  गया

 सके  बावज्  विचार  व्यक्त  किया  जा  रहा  है  कि  ये  हथियार  अफगानिस्तान  के  लिए
 ये  जा  रहे  यह  सभा  जानती  है  और  माननीय  सदस्य  भी  जानते  हैं  कि  इन  हथियारों

 ल  अफगानिस्तान  के  विरुद्ध  नहीं  किया  गया  4.02  बिलियन  डालर  की  एक
 है  जिसमें  647  मिलियन  डालर  की  सहायता  प्रति  वर्ष  दी  जाएगी

 विमानों  अथवा  एयरबोन  सिस्टम  के  अन्य  विमानों  की  सप्लाई  की  जा  रही  मैं  बात

 में  नहीं  जा  रहा  क्योंकि  वे  गोपनीय  परन्तु  मोटे  तौर  पर  मैं  कह  रहा  हूं  कि

 का  लललेख  किया  था  ओर  हमने  उनसे  इसके  बारे  में  बताने  को  कहा  था  |
 कहना  है  कि  उनके  पास  बम  डा०  जो  इसके  जिम्मेदार  का

 कहन

 पास  बम  परन्तु  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सरकार  कहती  है--नहीं  ।  मैं

 भाषण  से  उद्ध  रण  दंगा  ।  उनका  कहना  है  कि  :

 जप ड्
 जता  कि ।

 प्रशासन  ने  गत  अक्तूबर  में  कांग्रेस  को  आश्वस्त  किया  कि  पाकिस्तान  के
 पास  परमाण  बम  नहीं  हाल  ही  में  समाच।रपत्रों  में  छपी  खबरों  के  बावजद  हमने >  जज  जिओ
 मूल्याकन  में  परिवर्तन  नहीं  फिया

 यह  बात  मुझसे  भी  बार-बार  दोहराई  परन्तु  हमने  कहा  कि  हमारे  लिए  पाकिस्तान

 में  वैज्ञानिकों  द्वारा  कही  गई  बातों  का  हमारी  जनता  ज्यादा  विश्वसनीय  मानती  है

 संबंधित  मंत्री  महोदय  इस  विषय  पर  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  ।  मैं  इस  विषय  पर  नहीं  बोलूंगा  ।
 हचात  मैंने  ठीक  है  आप  आगामी  पांच  वर्षों  के  दोरान  अत्याधुनिक  हथियारों

 के

 साथ  64.2  बिलियन  डालर  की  जो  धनराशि  दी  जा  रही  है---वह  क्रिसलिए  दी  जा  रही

 थल  नौ  सेना  और  वायु  सेना  उसका  क्या  करेगी  ?  मैंने  यह  प्रश्न  अपने  पौकिस्तानी  मित्र  से

 किया  ।  मैंने  कहा  कि  1971  में  बंगलादेश  बन  जाने  के  पश्चात्  पाकिस्तान  की  रक्षा  आवश्यकता

 तथा  पाक्स्तान  का  रक्षा  दायित्व  आधा  हो  गया  आप  अब  बंगला  देह  की  रक्षा  के  लिए

 जिम्मेदार  नहीं  हैं  |  क्या  पाकिस्तान  में  रक्षा  बजट  में  50  प्रतिशत  की  कटौती  नहों  होनी  चाहिए  ।

 क्या  पाकिस्तान  की  सेना  में  50  प्रतिशत  की  कटौती  नहीं  होनी  चाहिए  ?  इसी  प्रकार  पाकिस्तान

 की  नौ  सेना  तथा  वायु  सेना  में  कमा  का  जाना  चाहिए  ।  परन्सु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  पाकिस्तान

 का  रक्षा  बढ़ता  ही  चला  गया  ।  इसको  सेना  दांगुना  हो  वायुसेना  तकरीबन  ढांई  गुनी

 बढ़  नौ  सेना  में  भी  इसी  तरह  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  हम  अपने  विगत  अनुभवों  तथा  इतिहास  को

 देखते  हए  हम  अपने  इस  पड़ोसी  की  अनदेखी  नहीं  कर  हम  उसकी  भलत्नाई  चाहते  हम  एक

 मजबत  पाकिस्तान  चाहते  हैं  ।  अत  मैंने  कहा  कि  आप  हमें  कतिपय  आश्वासन  दें  कि  अफगानिस्तान

 के  साथ  समभौता  न  होने  की  स्थिति  में  इन  हथियारों  का  इस्तेमाल  हमारे  विरुद्ध  नहों  किया
 र  इन  आवंटनों  को  पुनसंशोधन  किया

 जाएगा  और  अफगानिस्तान  के  साथ  समझौता  हो  जाने

 हम
 भाशा  करते  हैं  कि  ऐसा  होगा  क्योंकि  अफगानिस्तान  सरकार  ने  एक  समय-सारणी

 जाएगा  ।  हम  भाशा  क  रत  ६  क्  ऐस

 की  घोषणा  की  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 के  महासचिव  के  एक  प्रतिनिधि  के  नेतृत्व  में  पाकिस्तान  तथा

 अफगानिस्तान  के  बीच  जनेबा  में  बातचीत  चल  रही  यदि  मभझौता  हो  जाता  है  तब  इन
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 हथियारों  का  इस्तेमाल  कहां  किया  जाएगा  ?  अतीत  के  अनुभव  से  हमें  मालूम  है  कि  इनका
 माल  हमारे  विरुद्ध  किया  भगड़े  का  यही  जड़  फिर  भी  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  एक
 वरिष्ठ  प्रतिनिधि  के  भाषण  में  कहा  गया  है  कि  उनका  प्रयास  इस  उप-महाद्वीप  में  तनाव  को  कम
 करना  है  जब  हमारे  पड़ोस  पाकिस्तान  में  इस  प्रकार  के  हथियार  आ  रहे  हैं

 मुझे  ऐसा  नहीं
 नगता  वि  व  क्यों  नहीं  बढ़ेंगे  ।  मैंने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रतिनिधि  से  यह  कहा  था

 भारत  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  बहुत  बड़ी  है  जो  अमरीका  के  प्रति  मित्रता  तथा  सदभावना  रखते

 वे  भी  पूछ  रहे  हैं
 कि  जिस  तरह  से  आप  पाकिस्तान  को  शास्त्रों  स ेसज्जित  कर  रहे  भारत

 का  रक्षा  बजट  अनिवायंतः  बढ़  जिसका  अभिप्राय  है  कि  हमारे  विकास  कार्यक्रमों  पर  इसका
 असर  पड़ेगा  ।  इसलिए  वे  आपके  निर्णय  पर  प्रश्नचिन्ह  लगा  रहे

 उक्त  भाषण  में  जो  यह  सिद्धान्त  प्रतिपादित  किया  गया  है  कि  वे  तनाव  को  कम  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  कंसे  ?  परन्तु  हम  उनके  इस  तक  को  नहीं  मान  सकते  क्योंकि  रक्षा  वातावरण
 कृप्रभावित  हुआ  है  और  अमरीका  से  जिस  प्रकार  की  संनिक  संन््य  सहायता  पाकिस्तान  को  दी  जा
 रही  उससे  रक्षा  के  माहोल  पर  गंभीर  कुप्रभाव  पड़ा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  इस  विशिष्ट
 नीतिगत  दृष्टिकोण  के  क्योंकि  यदि  मैं  सविनय  यह  कहूं  कि  अल्पकालिक  उहंश्यों  की
 प्राप्ति  हेतु  संयुक्त  राज्य  अमरीका  उन  उद्वं  श्यों  को  ही  निष्फल  कर  रही  है  जिनका  वह  दावा
 करती  अर्थात्  इस  उप-महाद्वीप  में  शांति  तथा  स्थिरता  का  ।  यदि  इस  प्रकार  के  हथियार
 पाकिस्तान  को  मिलते  तो  एकमात्र  तरीका  यही  है  कि  विकास  पर  होने  वाले  खर्च  को  कम
 किया  तब  आधिक  कायंत्रम  कुप्र  भावित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  आघात  पहंचेगा
 और  यदि  उनका  यही  उद्दं  श्य  है  तो  वे  लोग  जो  अमरीका  के  साथ  मित्रता  की  भावना  रखते
 ऊँ  प्रश्न  करेंगे  कि  क्या  यह  राजनेतिक  निर्णय  का  परित्याग  नहीं  है  ।

 अफगा  निस्तान  की  घटना  1979  में  हुई  थी  ।  पाकिस्तान  को  सहायता  पचास  की  दक्षक  में

 ही  आरम्भ  कर  दी  गई  थी  ओर  मैं  पंडित  नेहरू  के  एक  भाषण  से  उद्ध रण  दे  रहा  हूं  ।  पंडित  जी
 ने  13  1959  को  इस  सभा  में  दिये  एक  अपने  भाषण  में  कहा  था  :

 सरकार  के  प्रवक्ताओं  ने  विभिन्न  अवसरों  पर  है  कि  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  के  साथ  रक्षा  सहायता  करार  करने  तथा  संन््य  समभोता  करने  का  उहंश्य

 पाकिस्तान  को  भारत  के  विरुद्ध  सशक्त  करना  हमने  बार-बार  इस  ओर  इंगित  किया
 है  कि  पाकिस्तान  को  अमरीकी  रक्षा  सहायता  पाकिस्तान  के  अधिकारियों  को  आक्रमकता

 को  बढ़ावा  देती  है  और  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  तनाव  को  बढ़ाती  है  ।”

 ये  शब्द  एक  महान  व्यक्ति  द्वारा  28  व  पूर्व  कहे  गये  हैं  जो  आज  भी  सच  हैं  ।

 मैंने  यही  कहा  था  आप  पाकिस्तान  पर  अपने  प्रभाव  का  इस्तेमाल  करें  और  उन्हें

 बताएं  कि  वह  भारत  के  साथ  सदूभावना  तथा  सहयोग  बनाये  न  कि  संघर्ष  ।  हम  पाकिस्तान  से

 मित्रता  तथा  वना  चाहते  हम  उनके  साथ  कोई  टकराव  नहीं  चाहते  और  स्वयं  पाकि

 स्तान  हमारे  लिए  कोई  खतरा  उत्पन्न  नहीं  करेगा  ।”  मेरे  विचार  में  यह  बात  श्री  वीरसेन  ने

 कही  थी  और  मैं  केवल  उनकी  बातों  को  ही  द  रहा  हूं  ।  उन्होंने  कहा  था  ऐसा  होता

 है  कि  वे  किसी  अन्य  के  परोक्ष  सम  ते  इन  हथियारों  से  तनाव  पैदा  हुआ  उन्हें
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 विये  जा  रहे  हथियारों  से  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  इसीलिए  हम  सही  चिंतित  इससे
 भारतीय  जनता  पर  बहुत  अधिक  भार  पड़ेगा  ।  हम  किसी  भी  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।  हमारा  देश  वह  देश  है  जिसे  न  तो  खरीदा  जा  सकता  न  ही  भयभीत  किया  जा
 प्कता  है  और  न  ही  धमकाया  जा  सकता  यदि  कोई  ऐसी  स्थिति  पंदा  होती  है  तो  हम  उसका

 मुकाबला  करेंगे  ।  हम  किसी  देश  के  साथ  किसी  प्रकार  का  तनाव  था  मनमुट  व  नहीं  रखना
 चाहते  ।  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  कहा  हम  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  अपनी  मित्रता  को  अत्यन्त

 महत्व  देते  हैं  और  इसीलिए  मैंने  वहां  जाकर  उन्हें  यह  बात  साफ  की  ।  उन्होंने  इस  बात  पर

 ध्यान  दिया  वे  क्या  करंगे  ?  हम  देखेंगे  क्योंकि  कुछ  ही  दिनों  में  आबंटन  किये  जायगे  ।

 इसे  दो  दृष्टिकोण  से  देखा  जा  सकता  प्रसिद्ध  मंक्सिको  कवि  श्री

 विया  पाजਂ  ने  कहा  था  कि  जातियों  में  समय  मापने  के  दो  तरीके  थे---एक  अल्पकालिक

 और  दूसरा  दीघंकालिक  |  हम  दीघंकालिक  पक्ष  देख  रहे  मेरे  विचार  में  सदस्यों  ने  अमरीका
 के  साथ  विभिन्न  सनिक  गुटों  तथा  वैनिक  समभौतों  के  विषय  में  कहा  है  सार्थक  परिणाम

 प्राप्त  नहीं  होंगे  ।  श्री  गोस्वामी  ने  किए  गए  समभौतों  और  सम्बन्धों  का  जिक्र  किया  है  तथा  उन
 न्न््य  सैनिक  सम्बन्धों  का  भी  उल्लेख  किया  है  जो  विश्व  के  इस  भाग  में  तो  कम  परिभाषित  नहीं

 किए  गए  फ्रांसीसी  इतिहासकारों  ने  लम्बी  अवधि  और  थोड़ी  अवधि  के  बीच  अन्तर  किया

 उम्र  इसके  दीघंकालिक  पक्ष  को  ले  रहे  हम  आज्ञा  कर  रहे  हैं  कि  अमरीका  दोबारा  विचार

 करेगा  ।  मेरे  पिछले  साथी  श्री  शाहबुद्दीन  ने  हमारी  विदेश  नीति  पर  कुछ  टिप्पणी  की  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  ने  हमारी  विदेश  नीति  को  परिभाषित  किया  था  ।  मैं  उससे  उद्धत  करना  चाहंगा

 जो  कि  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  टिप्पणी

 की  विदेश  नीति  में  शताडिदयों  से  संजोए  गए  मूल्यों  एवं  वर्तमान  समस्याओं

 को  परिलक्षित  किया  गया  हम  उस  विदेश  नीति  की  परम्परागत  संकल्पनाओं  से  बंधे

 हुए  नहीं  हैं  जो  विदेशी  पू  जीनिवेश  और  प्रभाव  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  बारे

 में  बनाई  गई  है  ।  हम  अपनी  नीतियां  दूसरों  पर  थोपने  में  दिलचस्पी  नहीं  लेते  । है

 हमारी  प्रथम  समस्या  यह  रही  हैं  कि  हमारी  स्वतन्त्रता  पर  कोई  आंच  न  आए  ।

 इसलिए  हम  किसी  शाही  गुट  चाहे  वह  कितनी  भी  घनाढ्य  एवं  मजबूत  क्यों  न  में

 शामिल  नहीं  हो  सकते  ।  हमने  भारत  के  सामाजिक  ओर  राजनंतिक  विकास  के

 लिए  आवष्यक  छत  के  रूप  में  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  बनाये  रखने  और  उसकी  सुरक्षा  रखने

 में  समान  रूप  से  दिलचस्पी

 ये  हमारी  विदेश  नीति  के  प्रतिमान  हैं  तथा  मैं  गवं
 से

 कह  सकता  हूं  कि
 पंडि

 ।  जवाहरलाल

 नेहरू  के  समय  से  अथ  लगभग  31  वर्ष  से  अधिक  समय  से  मै  ेल्  द्र्स  मन््त्रालय  ु
 से

 सम्बद्ध  रहा  हूं  ।

 केवल  हमारा  ही  दे  प्रमुख  है  जसने  बुनियादी  मुद्दों
 पर  विदेश  नीति  में  कोई  परिवतंन

 मैं  ठोस  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  व  ष॑  1949  से  1972  सयुक्त  राज्य  अमरीका  कहता  रहा

 पीपलल्ज  रिपब्लिक  आफ  चाइना  नाम  का  कोई  देश  नहीं  है  और
 हमने  कहा  कि  इस

 नाम  का

 देश  वहां  800  से  900  मिलियन  लोग  रहते  1962  के  युद्ध  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारतीय
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 पीपलज  रिपब्लिक  आफ  चाइना  को  संयुक्त  राष्ट्र  मे ंशाण्लि  करने  के  लिए
 कि  स्वाथंसिद्धि  के  मतदान

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  1947  में  हमारी  विदेक्ष  नीति  के  प्रतिमान  निर्धारित  किए
 हालांकि  उन्होंने  इस  विषय  में  1927  में  विचार  करना  शुरू  कर  दिया  उनकी  दूरहृष्टि  के

 लिए  यह  महान  श्रद्धांजली  1977  में  केन्द्र  सरकार  बदलने  पर  भी  हमारी  विदेश  नीति  को
 नहीं  बदला  जा  सका  क्योंकि  यह  देश  अन्य  कोई  विदेश  नीति  नहीं  अपना  सकता  ।  इसलिए  आज

 हमारा  सम्मान  है  हालांकि  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमारी  आवाज  नहीं  सुनी  पड़ौसियों  के
 साथ  हमारी  कुछ  समस्याएं  हैं  ।  प्रत्येक  बड़  देश  की  अपने  पड़ौसियों  के  साथ  समस्यायें  होती  हैं  ।
 हम  अपने  मित्र  चुन  सकते  हैं  परन्तु  अपना  भूगोल  और  भूगोल  कूटनीति  का  जनक  हमें

 इसे  इस  संदर्भ  में  देखना  हम  तथा  अन्य  संगठनों  में  अपने  १ड़ौसियों  के  साथ  मिश्रतापूर्णो
 सम्बन्ध  रखने  के  लिए  बचनबद्ध  भारत  की  आवाज  विकास  और  निरस्त्रीकरण  के

 लिए  संयुक्त  राष्ट्र  गुट  निरपेक्ष  सार्क॑  तथा  अन्य  संगठनों  में  उठाई  गई
 इन  क्षेत्रों  में  भी  कुछ  पश्चिमी  देशों  ने  हमारा  समर्थन  नहीं  किया  ।  इसमें  हमारा  दोष  नहीं
 इसके  बाद  दिल्ली  घोषणा  दस्तावेज  पर  हस्ताक्षर  भारत  के  प्रधानमन्त्री  और  सोवियत

 संघ  की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के महासचिव  द्वारा  हस्तक्षरित  यह  दस्तावेज  अपनी  तरह  का  एक  ही  है  ।
 यह  ऐतिहासिक  दस्तावेज  है  जो  शांति  को  मजबूत  करता  अतः  हम  अपने  पड़ौसियों  से  टकराव

 नहीं  चाहते  ।  न  ही  हम  उन  पर  धौंस  जमाते  आप  श्रीलंका  का  उदाहरण  देख  सकते  हैं  ।  हम
 अधिकतम  आत्मसंयम  बरत  रहे  हैं  क्योंकि  हम  सहायता  करना  चाहते  हमें  किसी  का  क्षेत्र
 नहीं  चाहिए  |  हम  विस्तारवादी  नहीं  परन्तु  यदि  हमारी  अखण्डता  एवं  आजादी  पर  प्रतिकुल
 प्रभाव  पड़ता  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  एक  देश  के  रूप  में  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करेंगे  ।  हम  पर  कोई
 दबाव  नहीं  डाल  सकता  ।  हमारा  देश  किसी  का  अनुयायी  नहीं  हमारा  वेश  स्वतन्त्र  हमारी
 विदेशी  नीति  स्वतन्त्र

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  विधिन्न्न  मुहों  पर  अमे  से  पहले  मैं  संयब्त
 राज्य  अमरीका  के  साथ  अपने  सम्बम्धों  का  सामान्य  सर्वेक्षण  करना  चाहता  मैं

 एक  बार  जोर  देकर  कहता  हूं  कि  हमारे  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  अमरीका  एक  महाशक्ति
 तथा  हम  सभी  क्षेत्रों

 में
 उनके  साथ  निकट  एवं  मित्रतापूर्णां  सम्बन्ध  रखना  चाहते  कुछ

 क्षेत्रों  में
 हमारे  मतभेद  उन्हें  इन  मतभेदों  का  पता  हम  सुरक्षा  के  बारे  में  उनकी  बात  नहीं

 मानसे  ।  यहां  मैं  कहूंगा  कि  यदि  सुरक्षा  का  वातावरण  बिगड़ता  है  तो  हमारे  ऊपर  इलजाम  नहीं
 लगाया  जा  सकता  ।  किसी  और  पर  इसका  दोष  लमामा  होगा  ।

 श्री  से  फुद्दीन  सोज  ने  पाकिस्तान  को  दिए  जा  हथियारों  का  उल्लेख  किया  हम
 जानते  हैं  कि  नोसेना  और  थलसेना  को  दिए  जा  रहे  उपकरणों  का  वहां  अधिक  उपयोग
 नहीं  है  ।

 श्री  स्वेल  ने  पूछा  है  कि  क्या  अवाक्स  प्रणाली  आक्रामक  है  या  सुरक्षात्मक  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  आपको  यह  बात  ओर  अच्छी  तरह  बता  सकता  परन्तु  एक  सामान्य
 आदमी  के  तौर  पर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  उत्तर  में  पाकिस्तान-अफगानिस्तान  सीमा  पर
 ए०  ए०  डब्लु०  प्रणाली  बहुत  कम  उपयोगी  साबित  इसमें  भारतीय  सीमा  में
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 बहुत  भीतर  तक  मांकने  की  क्षमता  श्रो  स्वेल  ने  पूछा  है
 कि  क्या  अवाक्स  आक्रामक

 हथियार  प्रणाली  है  अथवा  नहीं  ।  इसका  सीधा-सादा  उत्तर  हां  में  यह  इस  दृष्टि  से  घातक

 है  कि  भले  ही  इसमें  हथियार  नहीं  होते  हैं  फिर  भी  यह  आक्रामक  इसलिए  है  कि  यह
 संचार  और  आसूचना  के  कार्य  निष्पादित  करता  है  जो  मारक  क्रियाकलापों  को  निदेश

 और  सुविधा  प्रदान  कर  सकता  और  इसकी  क्षमता  भी  बहुत  अधिक

 झो  जी०  जी०  स्वेल  :  क्या  अवाक्स  लेसर  किरणों  को  छोड़ने  और  किसी  विमान  को
 काफी  दूरी  से  गातिहीन  करने  वाले  उपस्करों  से  सज्जित  है  ?

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  मैं  इस  बात  के  सम्बन्ध  में  टिप्पणी  करने  में  सक्षम  नहीं  हर  ।  परन्त

 इस  बात  को  मैं  निश्चित  रूप  से  रक्षा  मन्त्रालय  के  अपने  सहयोगी  तक  अवश्य  पहुंचाऊंगा  और

 वे  निद्िचत  रूप  से  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  ।

 उन्होंने  दूसरा  मुद्दा  एन०  पी०  टी०  के  बारे  में  उठाया

 एन०  पी०  टी०  के  बारे  में  हमारी  धारणा  है  कि  यह  भेदभाव  मूलक  संधि  है  ।  हमने  अपने

 पी०  एन०  ई०  के  लिए  सन  1974  से  आज  तक  शान्तिपूर्णा  आणाविक  कार्यक्रम  के  संबंध  में

 तम  सहिष्णुता  दर्शायी  परन्तु  हमें  एन०  पी०  टी०  जो  भारत  के  साथ  भेदभाव  मूलक
 श्र  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  किया  जा  सकता

 श्री  बी०  आर०  जो  इस  समय  यहां  पर  नहीं  उन्होंने  भारत  अमरीका के  संबंधों

 के  बारे  में  बहुत  उत्तेजनापूर्णा  वक्तव्य  दिया  था  और  उन्होंने  कहा  था  कि  भारत  और  अमेरिका

 के  संबंध  तार-तार  हो  गए  हैं  और  अमरीका  की  कुछ  सावंभौमिक  ग्रस्तता  का  उल्लेख

 4.00  म०  प०

 एन०  बेंकटरत्नम्  पीठासोन  " oy  भक

 मैं  कोई  ऐसी  क्षणिक  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  अमेरिका  और  भारत  के  संबंध  तार-तार

 हो  गए  इसके  विपरीत  अनेक  क्षेत्रों  में  वे  मजबूत  हुए  कुछ  क्षेत्रों  में  हमें  धक्का  लगा  परन्तु

 सार्वभौमिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  श्री  आमंकोस्ट  ने  अपने  जिसे  मैंने  पढ़ा  में  अपने  विश्व

 की  रणनीति  संबंधी  योजना  के  बारे  में  जो  भूमिका  अमेरिका  ने  अदा  की  उसके  बारे  में  कहा

 भगत  जी  ने  भी  हमारे  साथ  पाकिस्तान  की  जो  अनेक  लड़ाइयां  हुई  उनमें  पाकिस्तान  द्वारा

 किए  गए  हथियारों  के  प्रयोग  का  उल्लेख  किया  है  कि  ये  हथियार  अमरोका  द्वारा  सप्लाई  किए  गए

 थे  और  इस  बात  की  कोई  गारन्टी  नहीं  है  कि  पुनः  ऐसा  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  साम्यवाद  को  सीमित

 रखने  का  भी  उल्लेख  किया  था  जिसका  अनुकरण  अमेरिका  के  पूर्ववर्ती  प्रशासकों  ने  किया  था  ।

 उन्होंने  आणविक  कार्यक्रम  के  बारे  में  डा०  गालब्रेथ  की  कुछ  टिप्पणियों  और  गुट  निरपेक्ष

 लन  की  भूमिका  का  भी  उल्लेख  किया  वह  हमारे  इस  विचार  से  सहमत  थे  कि  डिन्दुस्तान
 और  पाकिस्तान  के  बीच  आणविक  कार्यक्रम  का  मामला  द्विपक्षीय  मामला  ही  नहीं  है इसलिए

 इस  हृरिट  से  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  सुरक्षा  वातावरण  का  पुनः  उल्लेख इस  पर  इः
 किया  भरा  जिस  पर  मैंने  पहले  थोडा  बहत  प्रकाश  डाला

 उसके  बाद  श्री  रमम्या  ने  कहा  कि  अमरीकी-भारत  सम्बन्धों  के  बारे  में  र  करते  समय
 कै
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 हमारा  दृष्टिकोण  सन्तुलित  होना  जी  अमेरिका  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  निसन्देह
 स्वस्थ  ओर  दोस्ताना  होने  चाहिए  |  यहां  हमारी  चिन्ता  का  विषय  सुरक्षा

 थरण  उन्होंने  कहा  है  कि  अमरीका  के  साथ  जौर  अधिक  जन  सम्पर्क  किया  जाना
 अगले  ही  सप्ताह  भारत-अम  रीका  व्यापार  परिषद  की  बंठक  हो  रही  है  ।  विभिन््म  उप-आधयोगों  की
 बंठक  हो  रही  अमरीका  से  अनेक  प्रतिनिधिमण्डल  भारत  आते  हैं  और  मेरे  पास  उन  लोगों

 की  सूची  है  जो  वहां  से  आये  हैं  ,  मैं  यहां  से  अमरीका  जाता  हुं--यहां  से  भी  कई  लोग  शिक्षा

 के  कई  लोग  सांस्कृतिक  कारणों  कई  लोग  लेक्चर  देने  के लिए  अमरीका  जाते

 खार  पत्रों  और  साहित्यिक  रचनाओं  का  आदान-प्रदान  होता  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां''*  )
 ब्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  भारत  महोत्सव  भी  ।

 क्री  के०  नटवर  सिंह  :  भारत  महोत्सव  की  याद  दिलाने  के  लिए  मैं  आपका  बहुत  आभारी

 हूं  ।  बहुत  से  लोग  इसके  बारे  में  क्या  कहते  हैं  इसकी  परवाह  किये  बगेर  हमारे  सम्बन्धों  के  बारे  में

 |

 कं

 यह  एक  प्रमुख  घटना  थी  ।

 जिस  समय  मैं  बाशिगटन  में  था  तो  कम  से  कम  3-4  सीनेटरों  औद  कांग्र  समनों  ने  मुझसे

 कहा  था  कि  भारत  महोत्सव  से  पूर्व  भारत  के  बारे  में  उनको  जो  जानकारी  थी  वह  बहुत  ही
 कम  थी  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि

 उन्होंने  मुकसे  यह  कहा  कि  वह  यह  जानते  थे  कि

 भारत  के  बारे  में  कंसे  जानकारी  प्राप्त  की
 जाय  ।  भारत  के  बारे  में  उनके  कुछ  पूर्वाग्रह  थे  और

 मे  पूर्वाभ्रह  पहले  से  चले  आ  रहे  थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  वे  भारत  की  सभ्यता

 और  आधुनिक  और  भारत  कया  कर  रहा  वह  सब  इससे  जान  सके  ।  इसे  देखकर  लोगों

 को  अच्छा

 हा०  मैंने  आपको  पहले  भौ  बताया  या  कि  इस  मामले  के  बारे  में  आप  क्या  कहते

 हैं  ओर  भगत  जी  क्या  कहते  मेरे  लिए  इन  दोनों  बातों  का  सदंव  बहुत  अधिक  महत्व  रहा  है

 क्योंकि  भारत  के  राजदूत  के  रूप  में  मुझे  कुछ  अबुभव  आप  इन  समस्याओं  को  समभले

 आपने  इनका  गहन  अध्ययन  किया  मैं  सोचता  हूं  कि  यह  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  ईरान  के

 चतन  के  बाद  अमरीका  ने  जो  भौगोलिक  नीति  अपनाई  आपने  उसके  बारे  में  चर्चा  की  है  |  रह
 भी  अल्पकालीन  है  ।  हमारी  दोड़  लम्बी  है  ।  हमारा  इतिहास  लगभग  5000  वर्षों  का  इसलिए

 क्ापने  जिस  अल्पकालीन  दृष्टिकोण  का  उल्लेख  किया  है  और  अमरीकी  नीति  सलाहकारों  ने  अपनी

 ्  हि

 बुढ्धिमत्ता  के  अनुसार  इस  विशेष  दृष्टिकोण  को  अपनाया  है  परन्तु  इससे  अमरीका  के  साथ  हमारे

 संबंधों  और  इस  सारे  क्षेत्र  में  दरार  ५  डी  इसलिए  मैं  इस  बात  के  लिए  आपका  विशेष  आभारी

 हूं  कि  आपने  इस  विशेष  मुह  का  उल्लेख  किया  ।  आपने  आणविक  कार्यक्रम  और  अवाक्स  का  भर

 उल्लेख  किया  आपने  जो  भी  कहा  उसमें  से  अधिक  बातों  के  साथ  हम  सहमत  सरकार  भी

 सहमत  है  ।

 अनेक  अन्य  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  मैं  अमरीका  गया  था  और  खाली  हाथ  लौट

 आया  ।  मैंने  सभा  को  बता  दिया  है  कि  मैं  वहां  क्यों  गया  यह  एक  परिपक्व

 विदेश  नीति  का  ही  एक  श्रंग  मैं  वहां  उनसे  कोई  प्रमाणपत्र  लेने  अथवा  कोई  खरीददारी  क  रने

 के  लिए  नहीं  गया  मैं  तो  उनको  यह  बताने  के  लिए  गया  था  कि  इस  सदन  और  सरकार
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 का  टर्टिटकोण  इस  करे  में  क्या  यह  किसी  भी  सरकार  कर  यह  करेध्य  और  वावित्व है  ।  हभ
 चुपचाप  यह  परवंठे  नहीं  रह  सकते  राजनीति  बहुत  जटिल  होती  इसमें  कोई  तात्कालिक
 हल  नहीं  मिसखला

 अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  यहां  तक  कि  न्यूनतम  प्रगति  भी  सराहनीय  होती  है  क्योंकि  विदेश
 नीति  के  मामलों  में  बड़ी  शक्तियों  के  लिए  दाव  पेचों  के लिए  कोई  जगह  नहीं  इसलिए  यहां  पर
 खाली  हाथ  लौंटने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  श्री  भगत  ने  इस  बात  को  कहा  उनका  इससे
 क्या  आशय  मेंरी  समझ  में  नहीं  आया  ।

 श्री  सेयद  शहाबुव॒दीन  :  क्या  जाने  से  पहले  आपने  विदेश  कार्यालय  में  अमरीका  के  राजदूत
 को  बुलामा  था  ?

 भरी  के०  गटवश  सिह  :  जी  वास्तव  में  वह  आज  $  बजे  मुझसे  मिलने  भी  वसे  मैंने
 उनसे  मुलाकात  स्थगित  कर  परन्तु  जाने  से  पहले  मैं  मिला  मैंने  जो  भी  सभा  में

 कहा  है  उससे  भी  वही  कहा  ।  मैं  विदेशी  मामलों  संबंधी  समिति  के  सभायति  से  मिल  था  ।

 मैं  श्रो  मोनीह्वान  ओर  अनेक  कांग्र  सजनों  से  भी  मिला  था  ।

 श्री  शहाबुद्दीन  न ेअब  हमारी  विदेश  नीति  में  निरन्तरता  के  बारे  में  कहा  मैंने  अभी

 भारत  की  विदेश  नीति  में  पिछले  40  वर्षों  स ेचली  आ  रही  इस  वेमिस्राल  निरन्तरता  उल्लेख

 किया  इसके  भागंदर्शी  सिद्धान्त  और  ढांक्म  पंडित  नेहरू  द्वारा  तय  किये  गए  हसने
 उधर  थोड़ा  धहुत  परिवतंन  किया  है  परन्तु  मुख्य  ढांचा  वही  आपकी  जिन्दगी  के  पिछले  20

 वर्ष  उस  ढांचे  से  हुए  हैं  ।  आप  विदेशी  मामलों  में  रुचि  रखते  इस  संबंध  में  आपकी  बातों

 को  सुनना  मुझे  हमेशा  अच्छा  लगता  है  भले  ही  कभी-कभी  में  सवेद  आपकी  बात  से  असहमत
 होता  क्योंकि  आपने  और  मैंने  बुरे  दिनों  में  एक

 साथ  काम  किया

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  यह  अन्तर-विभागीय  वाद-विवाद  है  ।

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  ठीक  मैं  यह  वह  एक  अच्छा  आदमी  ठीक
 मैं  नाथ

 नहीं  लूंगा  ।  )

 तब  श्री  जैनुल  बणर  ने  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  का  उल्लेख  किया

 हैं  उन्हें  बड़े  अदब  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने
 जो  रूपालात  किए  हु  उससे

 बिल्कुख्र  वहकिफ  हम  आइंदा  भीਂ  उनसे  उम्मीद  करते  हैं  कि  हमारी  जो  पालिसी  उस  पर

 वह  उसी  तरह  जोर  देछें  रहेंगे  ।

 जी  जेनुल  वाकिफਂ  हैं  या
 सहमत  भी  हैं  ।

 श्री के०  सटबर  सिंह  :
 सहमत  भी

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  की  टिप्पणियों  के  बारे  में  मैं  उनकी  टिप्पणियों  और  जो  उद्धह्ख
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 उन्होंने  पंडित  जी  के  भाषण  से  दिए  का  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  परन्तु  अब  उन्होंने  यह
 कहा  था  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  की  विदेश  नीति  भारत  को  कुदृष्टि  के  साथ  जकड़े  रखने
 की  मैंने  उन  कारणों  को  स्पष्ट  किया  जिस  ढंग  से  वे  विश्व  इस  हिस्से  पर  नजर  रखते  हैं

 उन्होंने  कष्मीर  के  बारे  वियतनाम  के  बारे  में  तथा  पी०एल०  480  के  बारे  में  अमरीका  की

 नीति  का  उल्लेख  किया  इन  सब  बातों  के  बारे  सदन  को  तथा  माननीय  सदस्यों  को  पता

 उन्होंने  एन०  पी०  टी०  का  भी  उल्लेख  किया  था  और  कहा  था  कि  अमरीका  और  भारत  के

 बीच  सामान्य  बोध  बिल्कुल  नहीं  है  ।  ठीक  मैंने  कहा  है  कि  कई  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनमें  हम  द्विपक्षीय

 आधार  पर  काये  करते  हैं  ओर  वे  हमारे  सबसे  बड़े  व्यापारिक  भागीदार  हैं  ।

 अमरीकियों  के  साथ  लगभग  2000  सहयोग  समभोतै  किए  गए  साथ  ही  श्री  महन्ती  का

 भाषण  काफी  औचित्यपूर्ण  है  ।  उन्होंने  दिल्ली  में  श्री  गो्बाचौव  के  भाषण  का  उल्लेख  किया

 जब  उनसे  इस  मामले  पर  जिस  पर  हम  यहां  चर्चा  कर  रहे  कोई  विशेष  प्रश्न  पूछा  गया  था  ।

 आपने  कहा  कि  हमें  अमरीका  में  जन  सम्पक  के  बारे  में  कुछ  करंना  भारत

 सरकार  जितना  कर  सकती  कर  रही  जसा  कि  आप  जानते  प्रचार  माध्यम  किसी  विशेष

 ढंग  से  कार्य  करता  लेकिन  यदि  आपके  पास  कोई  सुझाव  है  तो  हम  उन्हें  आपसे  प्राप्त

 कर  अत्यधिक  भ्राभारी  होंगे  ।

 श्री  वीरसेन  जी  ने  पंडित  जी  के  समय  भारत  के  साथ  अथवा  पाकिस्तान  तथा  अन्य

 देशों  के  साथ  अमरीका  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  एक  ऐतिहासिक  विश्लेषण  तंयार  किया  उनके

 विचार  में  ये  सम्वन्ध  हमारी  सुरक्षा  के  प्रतिरोधी  अधिकांशतया  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 किए  गए  आपने  जो  कुछ  कहा  उसके  अनुरूप  हैं  कि  शस्त्रों  की  बिक्री  से  आवश्यक  रूप

 से  इस  क्षेत्र  में  तनाव  में  वृद्धि  होती  शस्त्रों  की  दोड़  से  हमारे  श्ं  में  वृद्धि  होगी  ।  हमारी  भी  ये

 सब  आशंकाएं  जो  आपने  व्यक्त  की  आपने  कुछ  अन्य  देशों  के  साथ  सम्बन्धों  का  भी  उल्लेख

 किया  लेकिन  यह  वाद-विवाद  की  सीमा-क्षेत्र  के बाहर  की  बात  है  और  मैं  उसे  छेड़ना  नहीं

 चाहूंगा  ।

 भ्रंत  में  सामान्य  तौर  पर  श्री  गोस्वामी'*ਂ

 श्री  बोर  सेन  :  मोनरो  डॉक्ट्राइन  के  बारे  में  कोई  विचार  ?

 हो  के०  मटबर  सिंह  :  मैं  मोनरो  डॉक्ट्राइन  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना

 क्योंकि  मैं  समभता  हूं  कि  श्री  गोस्वामी  ने  भी  यह  कहा  था  कि  थे  इसके  विरोध  में  हैं---जिसकी

 वजह  से  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  रहा  उसका  मी  एक  कारण  बह  एक  पेशेवर  कूटनोतिश्ञ
 मैं  विदेश  नीतिਂ  बनाने  के  पूर्णातया  विरुद्ध  विदेश  नीतिਂ  के  अपने  खतरे  हैं  और

 मैं  राजनीति  में  इतने  लम्बे  अरसे  से  हू  कि  इसके  खतरों  को  भलीभांति  जानता  हूं  ।  लेकिन  यदि

 आप  चाहते  तो  मैं  इसके  बारे  में  बाद  में  आपके  साथ  चर्चा  मैं  यहां  आपके

 प्रस्ताव  का  कोई  उत्तर  नहीं  देना  चाहूंगा  ।

 भ्रंत  श्री  गोस्वामी  ने  कहा  है  कि  हम  यथासंभव  ज्यादा  से  ज्यादा  देशों  के  साथ  सम्बन्ध

 बनाने  का  निश्चित  रूप  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  खास  तौर  पर  अमरीका  जैसे  देश  के
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 भारत-अमरीकी  सम्बन्धों  के  बारे  में  चर्चा

 परन्तु  उन्होंने  पाकिस्तान  को  हथियारों  तथा  रक्षा  उपकरणों  की  सप्लाई  के  बारे  में  जो  कुछ  घटित

 हो  रहा  उसकी  भी  आलोचना  की  है  ।

 पंत  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  श्री  गोस्वामी  ने  बताया  है  कि  हमारा  अपने
 डौसियों  के  साथ  एक  प्रकार  का  बड़े  भाई  यह

 चाहूंगा  कि  ऐसा  बिल्कुल  ही  नहीं  इसके  विपरीत  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  दिनों  से  ही

 हमारी  विदेश  नीति  जातिवाद  तथा  अलगावबवाद  को  छोड़कर  सभी  के  प्रतिਂ  दोस्ताना  तथा

 सदभावनापूर्ण  रही

 अपना  भाषणा  समाप्त  करने  से  पूर्व--क्या  मुझे  एक  बार  पुनः  माननीय
 उन  बारह  जो  ऐसे  महत्वपूर्णा  वषय  पर  जो  हम  सबकी  चिता  का  विषय  बोले
 सदन  के  सभी  सदन  के  सभी  वर्गों  का  क्योंकि  सदन  ने  इस  भाग  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  विषय

 ५  की  का  धन्यवाद  करना  और  प्रंत  में  मैं  माननीय  सदस्यों  का  मेरी  बातों  को

 इतनी  शांति
 से

 सुनने  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहुंगा  ।  धन्यवाद  ।

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपके  भाषण  से  ऐसा  प्रतीत  होता  आप  अस्थि  रता  के  किंसी  खतरे

 को  महसूस  नही  करते  हैं  ।

 श्रो०  मधु  वण्डबले  :  यह  केवल  प्रधानमंत्री  तथा  राष्ट्रपति  के  बीच  विबाद  के  कारण  ही  है  ।

 झी  के०  नटवर  सिह  :  मैं  एक  अत्यधिक  अनुशासन-प्रिय  व्यक्ति  मैंने  अपने

 आपको  वाद-बिवाद  के  विषय  तक  ही  सीमित  रखा  है

 क्री  सेफटीन  चौधरो  :  लेकिन  आप  मंत्रिमण्डल  के  सदस्य  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  मैं  कह  सकता  हूं
 )

 क्री  संफहोन  चौधरी  :  मैंने  अस्थिरता  का  उल्लेख  किया  यदि  की  सप्लाई

 तथा  अमरीका  की  अन्य  गतिविधियां  भारत  को  अस्थिर  नहीं  कर  रही  तो  उन्हें  लेने

 दीजिए
 ।  आप  इसके  बारे  में  इतने  चिन्तित  क्यों  हैं  ?

 श्री  के०  नटवर  सिंह  :  अस्थिर  किसे  !

 श्री  सेफुदीन  चौधरो  :  हर  बात  को--हमारी  नीतियों  हमारी  गुट-निरपेक्षता  को  तथा

 वही  सब  जो  अपने  कहा  है  ।  )
 ह

 श्री  के०  नटवर  सिह  :  क्या  मैं  सादर  यह  निवेदन  क्र  सकता  कि  मैंने  यह  कहा

 है  कि  विदय  के  इस  भाग
 में

 हथियारों  का  भेजे  जाने  से  हमारे  सम्बन्धों  पर  काफी  दबाव  पढ़

 रहा  है  ।

 श्री  संफुदीम  चौधरी  :  यही  सब  कुछ  नहीं  भारत  को  अस्थिर  करने  के  जिसमें

 खालिस्तानी  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देना  भी  शामिल  किए  गए  षडयंत्र  में  उनके  शामिल  होने  की

 बात  को  वाद-विबाद  के  लिए  उद्घांटित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  हम  भारत-अमरीकी  सम्बन्धों  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  और
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 77४४  का डी लि  नननतझ  +त  ++

 हैंने  अपने  आपको  केवल  उसी  विषय  तक  सीमित  रखा  अब  यदि  आप  अन्य  विषयों  पर  बात
 करना  चाहते

 हैं
 तो

 किसी  अन्य  समय  पर  ऐसा  करने  के  लिए  आपका  स्वागत

 भरी  संफुदीन  चौधरी  :  यह  बिल्कुल  इस  विषय  का  ही  एक  प्रंग  यह  पूरंतया  संगत

 )
 ऋ्रो०  एम०  जो०  रंग्रा  :  मानध्कीय  मंत्री  महोवय  ने  मुख्य  रुप  से  भारत  द्वारा  निमाई  आा  रही

 शचनात्मक  भूमिका  का  जिक्र  किया  जिसमें  भारत  ने  की  स्थापना  करने  तथा  हमारे
 पड़ौसी  देक्षों  मे ंविकास  के  उहूँ  ह्यों  क ेलिए  निधि  का  सुजन  के  लिए  भी  सफलता  प्राप्त
 की

 स्तत्वति  सहोदय  :  क्या  आप  कोई  स्पष्टीकरण  चाहते

 प्रो०  एन  ०जो  ०  क्या  आपने  के  माध्यम  से  हमारे  पड़ीसी  देशों  के  बीच  सहमति
 की  भावना  लाने  के  लिए  हमारे  द्वारा  की  गई  शुरूआत  तथा  हमारे  द्वारा  निमाई  जा  रही  भूमिका
 की  ओर  उनका  ध्यान  प्रमुख  रूप  से  आकर्षित  किया  है  ?

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  महोदय  मैंने  ऐसा  किया  है  ?

 भी  सेचद  शहाशुद्रौक  :  ववा  अन्छर  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  फॉर  पालिटिकल  अफेमर्स  नेः  परमाणु
 क्स्त्रों  के  फंलाव  को  रोकने  सम्बन्धी  संधि  १र  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  हमें  प्रलोभन  देने  हेतु  अपने

 भाषण  में  किसी  प्रकार  के  लालच  का  प्रस्ताव  किया  यह  बात  उन्हें  परेश्ञान  किए  हुए

 श्री  के०  नटथर  सिंह  :  परमाणु  शास्त्रों  के  फ़ैलाव  को  रोकने  सम्बन्धी  संघि  के
 भाषण  को  पढ़  पाता  |  भारत-पाक  परमाण  तनाव  के  बारे  में  उन्होंने  यही  कहा  है  ;

 ५इम  उप-महाद्वी१  में  परमाण  शस्त्रों  का  फंलाव  क्षेत्रीय  तथा  दोनों

 प्रकार  से  महत्व  की  बात  है  ।  भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  के  पास'परमाण  प्रौद्योगिकी  के

 क्षेत्र  में  प्रभावी  वंशानिक  तकनीकी  क्षमताएं  मौजूद  दोनीं  के  पास  सिविलਂ  परमार
 शक्ति  कार्यक्रमों  का  विकास  करने  के  लिए  उत्साह॒वर्धक  प्रेरणाएं  किसी  ने  भी  पर

 माण्
 ः

 शस्त्रों  के  फैजाव  को  रोकते  सम्बन्धी  संधि  पर  हस्ताक्ष  र  नहीं  किए  हैं  ओर  दोनों  के  पास

 असुरक्षित  सुविधाएं  मौजूद  हैं  ।”

 उन्होंने  आगे  भी  कुछ  कहा  लेकिन  मैं  उनका  गलत  इस्तेमाल  नहीं  करना  चाहता  परन्तु
 हैं  इस  उदरण  विशेष  को  ज्यादा  तरजीह  नहीं  दे  सकता  |  परन्तु  आप  इस  पर  विचार  कर
 सकते  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  आप  इसे  लम्बी  चर्चा  मत  बनाइए  ।
 श्री  ध्रतोश  चस्र  सिन्हा  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  4.2  बिलियन  डालर  की  यहं

 सहायता--सहायता  ही  है  यर॒  कि  ऋण  ?  यह  आसन  कझर्तों  वाला  ऋण  है  या  कठिम  दार्ती  वाला
 ऋषणता  ?  )

 भी  के०  सटबर  सिंह  :  आपका  सोचते  का  ढंग  बिलकुल  सही  है  ।  आप  अश्थिरता  के  बारे  में

 क्यों  सोच  रहे  हैं  ?



 16  1909  )  जूट  पंकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  बस्तुओों में
 अनियायं  विधेयक

 झ

 6  वर्षीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्त्रगंत  1981  में  संयुकत  राज्य  अमरीका  और  पाकिस्तान
 के  बीच  सहमति  हुई  3.2  बिलियन  डानरों  में  से  भ्रंदाजन  इसमें  से  आधा  मिलिटरी
 संघटकों  से  संबंधित  1987  से  1993  की  अवधि  के  लिए  आधुनिकतम  कार्यक्रम--संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  प्रशासन  ने  4.02  बिलियन  डालर  के  अगले  कार्यक्रम  को  कांग्रेस  के

 विचा  राथथं  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  सहायता  कायंक्रम  पिछले  वाले  के  समान  43%  मिलिटरी

 सहायता  का  महत्वपूर्ण  भाग  है  और  पाकिस्तान  को  रक्षा  प्रौद्योगिकी  सप्लाई  का  निर्धारण  किया
 गया  है  ।

 )

 समांपति  महोदय  :  अगली  मद  |

 )

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  मेरे  पास  विस्तृत  विवरण  किन्तु  मेरे  विचार  में  यह  चर्चा

 समाधष्त  हो  गयी  है  ।

 4.19  म०  प०

 जूट  पैकेज  सामप्रो  को
 जाने  बालो  वस्तुओं  में  अभिधार्य

 विधेयक

 समापति  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  पर  विचार  अर्थात  मद  संख्या  12  पर

 विचार  श्री  रामनिवास  मिर्धा  द्वारा  5  1987  को  कि  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर

 आगे  अर्थात्

 कच्चे  जट  और  जूट  पैकेज  सामग्री  के  उत्पादन  और  उसके  उत्पादन  में  लगे  हुए
 व्यक्तियों  के  हित  में  कुछ  वस्तभ्रों  के  प्रदाय  और  वितरण  में  जट  पकेज  सामग्री  के  अनिवायं

 प्रयोग  का  और  उनसे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा
 पर  विचार  किया

 इस  विधेयक  के  लिए  आवंटित  कुल  समय  2  घंटे  इस  पर  पहले  ही  एक  घंटा

 तीन  मिनट  लग  चुके  अब  हमारे  पास  कंवल  57  मिनट  बाकी  हैं  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  19  मिनट

 पहले  ही  ले  बुके  हैं
 ।  अब  उनसे  अनुरोध  है  कि

 वे  अपना  वक्तव्य
 समाप्त  कर  4  ।

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  में  दो  या
 तीन  मिनटों

 में  अपना  भाषण  समाप्त  करु

 दूंगा  ।  मैं  कल  इस  बात  पर  जोर  दे  रहा  था  कि  वतमान
 मूल्यों

 का
 स्

 त_र  पर  पद्िचम  बंगाल  और

 अन्य  पड़ोसी  राज्यों  के  किसानों
 के  लिए

 जूट  अब  लाभकारा
 स्थिति

 में  नहीं  यहां  तक  कि

 ए०  बी०  सी  कन्सल्टेंट्स  जैसे  एक  सर्वेक्षण  संगठन  ने  पाया
 है

 कि  आज  कृषक  नकद  हानि  उठा  कर

 जूट  की  खेती  कर  रहे  इससे  जूट  की  खेती  में  बमी  होना  अ  वायं  है  ।  इस  बार-बार  होने  वाली

 समस्या  के  अलावा  जो  किसान  कई  वर्षों  से  इस
 बात  का  सामना  कर  रहे  हैं  अब  कि  एक  नया
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 े  a  3.८. प्रयास  किया  जा  रहा  है  क्रि  बंग  विनिर्माता  जूट  के  स्थान  पर  सिन्थेटिक  पी०  वी०  सी०  फाइबर
 इस्तेमाल  किया  जाये  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  जूट  की  मांग  में  और  कमी  आयेगी  और  मूल्यों
 में  भी  और  अधिक  कमी  आयेगी  और  इसलिए  किसानों  के  लिए  जूट  की  खेती  बहुत  ही  अलाभकारी
 हो  जायेगी  ।  इसलिए  मैं  इस  प्रस्तुत  किये  गये  विधे  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  मैं  इसका
 समर्थन  उस  सीमा  तक  करता  हूं  कि  यद्दि  वास्तव  में  इसका  कार्यान्वयन  कहां  तक  कियਂ  जाता
 यह  भंशतः  उस  हानि  को  हटा  देगा  जो  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  से  सिथेटिक  के  प्रयोग  से  जूट
 जूट  कामगारों  और  जूट  के  किसानों  को  हो  रही  है  ।  जिसके  लिए  मैं  प्री  तरह  से  सरकार  को
 जिम्मेदार  ठहराता  हूं  ।  वे  यदि  चाहते  तो  इस  हानि  को  होने  से  बा  सकते  थे  किन्तु  उन्होंने  ऐसा
 होने  दिपा  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  मैंने  अपनी  यह  बात  कल  कह  दी  थी  कि  इसे  कुछ  व्यापक
 संदर्भ  में  देखना  चाहिए  न  कि  जूट  के  लिए  इस  तथाकथित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  संदर्भ  में  जो

 बिल्कुल  भी  लाभकारी  नहीं  है  अब  सरकार  को  अन्य  व्यावहारिक  जिनके  बारे  में  वे  हमेशा
 बात  करते  के  साथ  विचार  करना  चाहिए  कि  आजकल  कृषकों  को  जो  व्यय  करना  पड़  रहा  है
 उस  वास्तविक  उत्पादन  लागत  पर  आधारित  वास्तव  में  लाभकारी  मूल्य  उनके  लिए  सुनिश्चित
 किया  जाये  और  उनके  लिए  कुछ  समय  पहले  जो  निर्णय  लिया  गया  या  और  जिसका  कार्यान्वयन

 नहीं  किया  गया  था  क्रि  जूट  मिले  कच्चे  जूट  की  अपनी  खरीद  भारतीय  जूट  निगम  के  माध्यम  से
 ही  करें|  अन्यथा  जूट  निगम  की  स्थापना  का  फायदा  क्या  ?  मिलें  मिश्त्तर  भारतीय  जूट  निगम
 को  नजर  प्रंदाज  करती  रही  हैं  और  वे  अपने  बिचौलियों  और  एजेंटों  के  माध्यम  से  सीधी  खरीद
 जारी  रख  रहे  हैं  और  भारतीय  जट  निगम  कहता  है  कि  कोई  भी  जट  नहीं  ले  रहा  इसजिए
 मिल  ख्तरीददारी  भारतीय  जूट  निगम  के  माध्यम  से  अवष्य  ही  करायो  जानी  चाहिए  ॥

 मैं  कहूंगा  कि  एन०  जे०  एम०  सी०  जो  एक  राष्ट्रीय  ः्त  क्षेत्र  केवल  छः  मिलों  को  बहुत
 छोटा  सा  क्षेत्र  पांच  मिलें  पदिचम  बंगाल  में  है  और  एक  मिल  ब्रिहार  में  इस  क्षेत्र  का
 विस्तार  क्यों  न  किया  जाये  |  मुझे  यह  बात  नहीं  समझ  में  आ  रही  यहां  तक  कि  यदि  हम  सभी

 जूट  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करना  तो  कोई  क।रण  नहीं  दे  कि  एन०  जे०  एम०  सी०
 को  अस्तित्व  में  लाया  सरकार  इतने  वर्षों  बाद  अपने  आपको  इसके  लिए  अनुकूल  बना  करके
 इस  उद्योग  में  कार्यरत  किसी  राघष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  को  इस  बात  के  लिए  आग्रह  करेगी  ।  यदि  अन्य
 मिलों  को  बचाना  है  और  उन्हें  उन  मिल  मालिकों  की  पर  नहीं  छोड़ना  है  जो  वास्तव  में  इस

 उद्योग  के  प्रति  अब  रुचि  नहीं  रखते  तो  मैं  इस  वात  पर  जोर  देता  हूं  कि  अन्य  कई  मिलों  को  भी
 इस  एन०  जे०  एम०  सी  ०  में  मिला  करके  इसका  विस्तार  किया  श्री  राम  निवास  मिर्धा  को
 जानना  चाहिए  मिल  कि  मालिक  अब  इस  उद्योग  को  चलाने  में  और  इसके  विकास  में  रुचि  नहीं  रखते
 हैं।वेतो  इस  बात  में  रुचि  रखते  हैं  कि  कब  वे  जट  मिलों  से  पंसा  पंदा  करके  उस  पैसे  को  देश
 के  अन्य  भागों  में  अन्य  उद्योगों  पर  लगा  कर  पंसा  कमाय  ।  वे  यही  करते  श्री  राजीव  गांधी  के

 आधुनिकीक रण  के  लिए  100  करोड़  या  इसके  लगभग  रु  यों  फी  पेशकश  की  बात  कहने  की  बात  से

 कोई  फायदा  नहीं  होगा  क्योंकि  यदि  वे  आधुनिक्रीकरण  में  रुचि  रखते  हैं  तो  मिल  मालिकों  को
 ५

 चाहिए  वास्तव  राष्ट्रीप  औद्योगिक  विकास  निगम  के  पास

 कई  वर्षों  स ेएक  ऐसी  योजना  थी  जिसके  अनुसार  आधुनिकीक  रण  प्रयोजन  के  लिए  बहुत  ही  उदार
 हे

 ्
 ८  a ।  तर  जच  प्र
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 शर्तों  पर  उन्हें  ऋण  दिया  जाता  कि  न्तु  जूट  मालिकों  ने  कभी  भी  उसका  लाभ  नहीं  उठाया  ।

 उनको  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  इस  उद्योग  की  बरबादी  ही  अथवा  इन्हें  कुछ  भी  दो  उन्हें  इसकी
 परवाह  नहीं  वे  अब  अन्य  उद्योगों  में  रुचि  रखते  इसे  केवल  एक  दुधारू  गाय  मानते  हैं  और
 इसके  अलावा  वे  इसका  अन्य  कोई  प्रयोजन  नहीं  मानते  ।  यदि  इन  मिलों  की  रक्षा  करनी  है
 एदि  कामगारों  और  कृषकों  के  साथ-साथ  इस  उद्योग  की  रक्षा  करनी  है  तो  अवश्य  ही

 एन०  जे०  एम०  सी०  का  और  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कुछ  और  मिलों  को  भी  इसमें
 शामिल  किया  जा  सके  ।

 फिर  मैं  कहूंगा  कि  आधुनिकीकरण  यहां  तक  कि  यदि  सरकार  कम  से  कम
 अपनी  मिलों  राष्ट्रीयक्ृत  मिलों  कतिपय  सीमा  तक  लाना  चाहती  है  तो  आधुनिकीकरण  इस
 प्रकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  बड़ी  सीमा  में  कामगारों  की  छंटनी  करनी  पड़े  ।  वास्तव

 जूट  मिलों  में  कत।ई  तथा  तंयार  करने  संबंधी  संचालन  पहले  से  ही  आधुनिक  आगे

 और  कुछ  अधुनिक  बनाने  के  लिए  नहीं  आधुनिक  बनाने  के  लिए  केवल  एक  ही  संचालन  कार्य

 बचा  है  तथा  कह  है  बुनाई  विभाग  जहां  पर  करध  यदि  अति  आधुनिक  करधे  बाहर  से
 आयाश  करके  इन  मिलों  में  लगाये  भी  जाते  तो  उनसे  उत्पादित  माल  वे  बेच  नहीं  पायेंगे  क्योंकि
 बाहर  उसकी  मांग  ही  नहीं  वास्तव  पुराने  करधों  में  स्वकलित  शटल  लगाकार  तथा  मशीनों
 में  थोढ़ा-सा  फेर-बदल  करने  से  वे  अच्छा  काम  कर  रहे  मेरे  विचार  से  आधुनिकीकररा
 के  नाम  पर  हमें  सावधान  रहकर  बड़ी  संख्या  में  कामगारों  की  छटनी  नहीं  करनी  चाहिए  |  मैं
 सभा  को  याद  दिलाता  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  मिलों  में  सबसे  अधिक  या  भारी  संख्या  में  कामगार
 कई  अन्य  राज्यों  से  आए  हैं  ।  यह  केवल  वहां  सेवारत  धंगाल  के  लोगों  का  ही  प्रएन  नहीं

 अधिकांश  लोग  उड़ीसा  तथा  कई  अन्य  राज्यों  के  हैं  और  यहां  तक  कि  आपके
 राज्य  से  भी  आये  बहुत  से  लोग  पश्चिम  बंगाल  की  जूठ  मिलें  में  काम  कर  रहे  वे  यहां  अपनी

 जीविका  कमाने  के  लिए  आए  अब  यदि  आधुनिकीकरण  के  नाम  बड़ी  संख्या  में  मजदूरों
 की  छंटनी  की  जाती  तो  यह  उन  लोगों  के  लिए  जो  वास्तव  में  बहुत  ही  गरीब  एक  त्राश्नदी

 होगी  ।

 अन्त  मैं  कह्ूूंगा  कि  उत्पादों  की  विविधता  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिस  पर  कई  वर्षों  से काफी

 कुछ  कहा  गया  है  किन्तु  किया  कुछ  नहों  गया  है  ।  केवल  उन्हीं  मानक  उत्पादों  का  उत्पादन  किये

 जा  रहे  हैं  जिनका  कि  उत्पादन  वे  ब्रिटिश  काल  150  वर्ष  जब  उस  उद्योग  को  लगाया

 गया  करते  थे  ।  उसी  प्रकार  को  बोरे  सब  कुछ  वसा  ही  है  जेसा  उस  समय  था

 वे  किसी  अन्य  नए  उत्पाद  की  ओर  नहीं  जिसका  कि  अथं  है  अनुसंघान  पर  किया
 तथा  विविधता  ।  उनकी  इसमें  रुचि  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  वियतनाम  जंसे  छोटे  देश  में

 छोटा-सा  पटसन  जूट  उद्योग  जब  मैं  कुछ  वर्षों  पहले  वहां  था  महोदय  मैंने  पाया

 कि  वे  इस  जूट  से  बहुत  सी  आक  षंक  वस्तुएं  जसे--घर  सजाने  का  जूते  तथा
 यहां  तक

 लेडीज  जूले  तथा  और  बहत-सी  अन्य  वस्तुएं  बनाते  परन्तु  हमारे  देश  में  पटसन  मिलों

 के  मालिक  इस  प्रकार  के  अनुसंघान  तथा  वेबिघता  में  रुचि  नहों  रखते
 ।  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र

 एन०  जे०  एम०  सी०  के  अन्तगंत  क्यों  नहीं  कुछ  विविधता  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लेकर  लोगों  को

 गया  खच
 जिसका  एक
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 यह  दिखाता  है  कि  जूट  की  सहायता  से  क्या-क्या  किया  जा  सकता  इसके  बिना  बाजार  को
 कभी  भी  संरक्षित  और  सुरक्षित  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।

 अन्त  मैं  कहूंगा  कि  इस  उद्योग  के  अध:पतन  का  एक  अन्य  कारण  है  इसकी

 यह  विश्व  का  एक  बहुत  ही  अनिश्चित  व्यापार  उपभोक्ता  यह  कभी  भी  नहीं  जान  पाता  है
 कि  अगले  वर्ष  कीमतें  आसमान  छने  लगेगी  या  बिल्कुल  नीचे  आ  यह  एक  ऐसा  अनिश्तिचत

 व्यापार  है  तथा  भविष्य  के  बाजार  तथा  व्यापार  के  नाम  पर  यह  उचित  रूप  से  नियमित  या
 नियंत्रित  नहीं  यह  अनिश्चयता  ही  जूट  उद्योग  का  दुर्भाग्य  रही  है  तथा  विशेषकर  हमारे  विदेशी

 खरीददार  जो  पहले  काफी  बड़ी  संख्या  में  जूट  की  वस्तुएं  खरीदा  करते  अब  कहते  हैं  :
 वर्ष-दर-वर्ष  का  ठेका  नहीं  कर  क्योंकि  हम  नहीं  जानते  कि  कीमतों  का  मुकाव  किस  ओर

 होगा  क्योंकि  इसमें  अनिब्चयता  की  दर  अधिक  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  सरकार  को

 बहुत  पहले  ही  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  था  तथा  इसे  नियंत्रित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए

 परन्तु  अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  जूट  मिल  फे  मालिकों  की  विशेषकर

 भारतीय  जूट  मिल  एशोसिएशन  जिनका  अपना  एक  अलग  ही  तरीका  के  समक्ष  सरकार  द्वारा

 किए  गये  पूर्णा  समपंण  का  एक  लम्बा  इतिहास  उन्होंने  इस  देश  को  लूटा  उन्होंने  कामगारों
 को  लूटा  उन्होंने  किसानों  को  लूटा  है  तथा  उन्होंने  इस  उच्चयोग  को  नष्ट  कर  दिया  उन्होंने
 निर्यात  बाजार  को  नष्ट  किया  है  तथा  हम  आज  उस  स्तर  तक  पहुंच  गए  हैं  जहां  सरकार  ने  कैसी
 विडम्बना  थोड़े  बहुत  बचे-कचे  पटसन  उद्योग  को  भी  नष्ट  करने  के  लिए  संश्लेषित  सामग्री  का
 आयात  करना  आरंभ  कर  दिया  और  फिर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  विधेयक  वास्तव  में  ही
 प्रभावकारी  बनाया  जायेगा  तथा  क़िर्यान्वित  किया  जायेगा  ।  सलाहकार  समिति  किसानों  तथा
 कामगरों  के  प्रतिनिधियों  को  स्थान  दिया  जायेगा  |  जन्यथा  यह  अआाई०  जे०  एम०  ए०  के  लोगों
 तथा  सिन्थेटिक  बेग  उत्पादकों  के  बीच  के  कगड़ों  का  अखाड़ा  बन  जायेगा  तथा  लम्भी  अवधि  में
 इससे  किसी  का  भी  भला  नहीं

 श्री  राम  रतन  राम  :  सभाति  हमारे  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जूट
 पंकेज  पक  की  जाने  वालीं  वस्तुओं  में  अनिवाय  प्रयोग  विल  जो  प्रस्तुत  किय  उसका
 मैं  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।  समर्थन  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जूट  के  प्रोडशस  को  सही
 ढंग  से  जहां  तक  इस्तेमाल  करने  का  प्रइन  है  और  जैसा  अन्य  माननीय  साथियों  ने  भी  कहा  है  कि
 सिन्थेटिक  का  इस्तेमाल  होने  से  जूट  प्रोडक्शन  पर  बड़ा  आघात  हुआ  जूट  प्रोडक्शन  पर
 आधात  होने  के  साथ-साथ  हमारे  खेतिहर  मजदूर  और  किसानों  पर  भी  आघात  हुआ  भारत
 हमा  रा  कृषि  प्रधान  देश  जहां  हम  विशेषकर  कृषि  पर  निर्भर  करते  इसलिए  यह  आवश्यक
 हो  जाता  है  कि  हम  खेतिहर  मजदूरों  और  जो  किसान  उनके  प्रोडक्शन  के  काम  में  मं  दद  कर  ।

 अभी  हमारे  साथियों  ने  बेस्ट  बंगाल  की  बात  कही  ।  बिहार  में  भी  गंगा  के  उस  पार
 उत्तर  बिहार  में  बह्ुुत-सी  ऐसी  भूमि  है  जहां  जूट  की  लोग  खेती  करते  जट  की  खेती  एक  बहुत ही  कठिन  खेती  होती  है  और  किसानों  को  काफी  परिश्रम  करना  पड़ता  आज  से  नहीं  बल्कि
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 काफी  समय  से  जूट  का  प्रोडक्शन  हमारे  यहां  होता  रहा  है  और  हमारी  मिल्स  में  भी  जूट  के
 कशन  का  इस्तेमाल  होता  आज  हम  देखते  हैं  कि  जूट  के  प्रोडक्शन  का  इस्तेमाल  घी
 घट  कर  इतना  नीचे  गिर  गया  जिसका  आधात  हमारे  खेतिहर  किसानों  पर  पड़ा  उसकी
 जगह  सिन्थेटिक  के  प्रोडक्शन  ने  स्थान  ले  लिया  जहां  हम  लघु  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देते  हैं
 वहां  छूट  के  प्रोडक्शन  की  जो  आवद्यकतायें  उन  आवश्यकताओं  को  हम  किसी  भी  कीमत  पर
 सिन्थेटिक  प्रोडक्शन  से  तुलना  न  करें  और  उससे  उस  खेती  को  और  जो  हमारा  प्रोडक्शन  होता

 उस  पर  आधात  नहीं  काफी  समय  से  टेकक्सटाइल  मिल्स  में  जूट  के  प्रोडक्शन  का  जो

 कपड़ा  बनता  था  और  भी  सापान  बनता  था  वह  आजकल  बन्द  हो  गया  पहनने  के  लिए  जो

 कपड़ा  जूट  के  प्रोडक्शन  से  बनता  मंत्री  महोदय  उससे  इन्कार  गहीं  वह  बहुत  ही  सस्ती
 दर  में  मिलता  था  और  जिनको  हम  गरीबों  तथा  किसानों  के  इस्तेमाल  हेतु  काम  में  लगाते  थे  ।

 यह  हमारे  गृह  उद्योगों  में  और  धरों  के  कामों  में  भी  जूट  के  प्रोडक्शन  का  जो  सामान  था
 उसका  बृहत्  रूप  से  इस्तेमाल  करते  थे  लेकिन  आज  वह  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  कम  होने
 की  वजह  से  नतीजा  यह  हुआ  कि  उसका  आघात  गरीब  पर  लगा  और  इसका  प्रोडक्शन  समाप्त  हो

 जूट  मिल्स  धीरे-धीरे  समाप्त  हो  रही  हैं  और  उसकी  जगह  सिथेटिक  ले  रही  इस  धंधे  में

 ढाई-तीन  लाख  मजदूर  लगे  खेतिहर  मजदूर  हैं  इनको  भूखों  मरने  की  कग।र  पर  भेजना  और

 जूट  का  प्रोडक््शम  समाप्त  करना  यह  सम्भव  नही  जहां  तक  जूट  के  उत्पादन  की  खपत  का
 जो  बिल  आप  लाये  हैं  कम्पटलस  री  यूज  के  जितनी  भी  मिल्स  हैं  जहां  जूट  का  उत्पादन

 होता  है  जूट  के  कपड़ों  सामान  द्वारा  जो  हस्तेमाल  होता  है  इस  बिल  के  माध्यम  से

 आप  उसे  कम्पलसरी  करने  जा  रहे  हैं  कि  आवश्यक  रूप  से  सारी  मिलों  को  जूट  उत्पादन  का  सामान

 इस्तेमाल  करना  हम  आपको  इसके  लिए  घन्यवाद  देते  हैं  ।  हमारे  बहुत  से  माननीय

 साथियों  ने  बोर्ड  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कहा  मैं  भी  इससे  सहमत्त  मैं  चाहूंगा  कि  आप

 समूचे  सरकारी  स्तर  भारतीय  स्तर  पर  एक  बोर्ड  का  निर्माण  अवश्य  करें  और  इसमें  ऐसे
 लोगों  को  रख्ता;जाये  जो  सिंथेटिक्स  के  काम  में  लोग  लगे  हुए  हैं  उनको  दूसरे  ढंग  किसी  तरह  दूसरी
 जगह  ढाइवर्ट  कर  जूट  उत्पादन  की  छीौमत  पर  ।

 इन्ही  शब्दों  के साथ  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  आपने  जो  बिल  इस  सदन  में

 प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  टादिक  समर्थन  करता  हूँ  ।

 श्रो  बसुदेव  प्राचार्य  :  अध्यक्ष  पटसन  उद्योग  जो  कि  हमारे  देश  के

 महस्वपूर्णा  उद्योगों  में  से  एक  वास्तव  में  ही  एक  बहुत  भारी  संकट  से  गुजर  रहा  परन्तु  मुके

 सन्देह  कि  क्या  पटशन  संवैष्टन  सामग्री  ओं  के  संविष्टन  में  अनिवार्य  विधेयक  जैसे

 विधान  द्वारा  सरकार  उन  संब्लेषित  कणियों  के  प्रयोग  पर  रोक  लगा  जिनके

 आयात  की  अनुभति  दी  जा  चुकी  सिन्येटिक
 प्र

 नुले  के  उदार  आयात  की  मुक्त  सामान्य

 संस  के  अन्तर्गत  अनुमति  दी  गई  जिससे  उस  संकट  से  उभरने  में  सहायता  मिलेगी  जिसका

 जुट  उद्योग को  सामना  करना  पड़
 रहा
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 बल  “7  पचयाण  हा  5  5

 पटसन  उद्योग  की  समस्याओं  को  सममने  के  लिए  हमें  उस्र  सम  लें  काबिस  जाना

 होमा  जब  हमारे  देश  ने  स्वतन्त्रता  प्राप्त  की  थी  तथा  बंगाल  को  विभाजित  था  बया  था  |

 जब  बंमाल  को  विभाजित  किया  गया  था  तो  पटसन  उत्पादक  क्षेत्र  तत्कालीन  पूर्वी  पर्किस्त कक  में

 आ  गए  थे  और  सभो  पटसन  इकाईयां  पटसन  विनिर्माण  इकाईयां  पश्चिम  बंगाल  में  सह  गयी  थीं  ।

 उस  ससय  भारत  के  प्रधान  मन्त्री  श्री  जवाहरलाल  वेहक  ने  पश्चिम-बंगाल  के  किसानों  ले  अफील

 की  थी  कि  वे  समुचित  मात्र  में  पटसन  का  उत्पादन  करें  ताकि  प्रट्सन  गिलों  को  बन्द  होने  की

 का  सामना  न  करना  पड़े  ।  पटसन  उत्पादकों  ने  प्रधान  मन्त्री  की  अपील  का  उत्तर  दिया  ।

 उन्होंने  अतिरिक्त  मात्रा  में  पठ्सन  का  उत्पादन  किया  तथा  भारत  एक  दछ्षक्त  में  ही  अफ्त्श  निर्भर

 बन  गया  ।  किन्तु  उन  पटसन  उत्पादकों  जिन्होंने  अतिरिक्त  पटसन  का  उत्पाक्क  किब्रा

 उनके  परिश्रम  के  अनुकूल  कीमतें  प्राप्त  नहीं  हुईं  ।

 वर्ष  1947-48  में  पटसथ  का  उत्पादन  केशश  16.58  लाख  गांठ  ही  था  जबकि  वष

 1961-62  में  यह  बढ़कर  82.62  लाब्ख  गांठ  हो  उत्पादकों  से  पटसन  खरीदने  के  लिए

 भारतीय  पटसन  निगम  का  गठन  किया  परब्तु  पटश्न  उत्पादकों  का  अनुभव  बह  रहा  है

 कि  भारतीय  पटसन  निगभ  उनके  हित्तों  करे  संरक्षण  प्रदान  करने  में  असफल  रहा  पटसम  का

 सीजन  जुलाई  के  प्रथम  सप्ताह  से  बारंभ  होता  है  तथा  फल  जुलाई  के  ध्ंत  से  आनी  ब्रारंभ  हो

 जाती  परन्तु  भारतीय  प्रटतत  निगम  अपना  खरीद  कार्य  सितम्बर  के  प्रंत  से  प्रारंभ  करत  है

 जबकि  बहुत  से  पटसन  उत्पादक  अपनी  फलों
 को

 सबसे  द्म्सें  पर  बेच  चुकते

 सरकाए  द्वारा  मिर्धारित  किये  गए  षटसन  के  दाम  उसकौ  उत्पादन  कीमत  भी  नहीं
 लते  ।  मैं  नहीं  जानस्  कि  ये  कीमतें  किस  प्रकार  मिर्थॉरिस  की  गई  किससे  सलाह  ली  गई
 क्या  पटसन  की  न्यूनतम  सईकिधिक  कीमलें  निर्धास्ति  करते  समय  पत्सन  उत्पादक्  राज्यों  की

 सरकारों  स्षे  सलाह  ली  गई  श्री  +  पटसम  उद्योग  देश  के  लगभग  आजा  दर्जन  एकाधिकारियों  के
 स्वामित्व  में  एक  समय  राष्ट्र  ने  इसके  ब्रियात  के  द्वारा  41%  विदेशी  मुद्रा  कमाई  थी  |  इस
 उद्योग  ने  अपने  स्वामियों  को  1960  तश्षा  1971  के  बीच  इसके  पूंजी  निवेक्ष  घर  319८  लाभ  प्रदान
 किया  था  ।  परन्तु  इस  बड़े  लाभ  को  मवीनीकरण  तथाਂ  विकास  के  लिए  प्रयोग  करने
 के  स्थान  पर  उन्होंने  इस  निधि  का  प्रयोग  अपना  ओद्योगिकी  साम्राज्य  खड़ा  करने  के  लिए  अन्य
 उद्योगों  में  किया  ।  नकली  कैलदियम  कारबाइड  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  धन  ऋमाने
 से  बिरला  जूट  मिल  बिरला  जूट  मिल्स  तथा  इन्डस्ट्रीज  बन

 4.45  म०  प०

 महोद्थ  पीठासोभ

 इसका  लाभ  वर्ष  1981-83  के  दो  वर्षों  में  लाख  रु०  से  बढ़कर  1000  वास  ग०  हो
 गया  ।  यह  लगभग  20  गुना  अधिक  शक्तिश्वाली  उद्योगपतियों  द्वारा  अमुसंफान  ओर
 विकास  कार्यो  पर  कोई  अधिक  घन  राशि  व्यय  करने  से  मना  करने  के  परिणामस्वरूप  हमारे
 पटसन  उत्पादों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अपनी  प्रतियोगी  साख  स्ते  दी  जिस  पर  काप्ती  हमाशा
 स्वामित्व  था  ।
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 ाणणााााााणण 5

 अब  विदव  बाजार  पर  बंगलादेश  का  स्वामित्व  आज  वह  पटसन  निर्यातक  बाजार

 का  नेता  बन  सया  है  ।  उन्होंने  भी  पुराने  संयंत्रों  के  नवीनीकरण  उन्हें  बदलमे के  कार्म  पर

 खर्च  करने  से  मना  कर  दिया  है  तथा  उनके  कृप्रबन्धन  के  कारण  यह  उद्योग  दिन  प्रतिदिन  बर्बाद

 होता  जा  रहा

 आधुनिकीकरण  आवश्यक  क्योंकि  पटसन  उद्योग  हमारे  देश  के  पुराने  उद्योगों
 में  से  एक  परन्तु  आघुनिकीकरण  से  कामगरों  की  छंटनी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  पहले  ही  पटसन

 उद्योग  में  लगभग  1.5  लाख  कामगर  अपना  व्यवसाय  खो  चुके  पटसन  उद्योग  में  अब  केवल

 2-5  लाख  कामगर  इसलिए  यह  आधुनिकीकरण  कामगरों  को  बली  चढ़ाकर  नहीं  होना

 चाहिए  ।

 यह  अनुभव  किया  गया  है  कि  संश्लेषित  थैलों  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पी०  वी०  सी०  संश्लेषित  कणिका  के  आयात  की  अनुमति
 क्यों  दी  मई  ।  संश्लेषित  बलों  का  बिनिर्माणा  वर्ष  1964  में  शुरू  किया  गया  लेकिन  जब  ओ०

 जी०  एल०  के  अन्तगंत  आयात  की  अनुमति  दी  गई  तथा  वर्ष  1984  में  इन  संश्लेषित  केल्ों

 के  विनिर्माण  के  लिए  उदारतापूवंक  लाइसेंस  दिए  गए  तो  उन्होंने  घरेलू  बाजार  पर  अतिक्रमण

 करना  शुरू  कर  दिया  ।"  पटसन  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  पहले  ही  सिकुड़कर  कम  हो  गया  है  और

 अब  छोटे  या  मध्यम  एककों  जिन्हें  उदारता  से  लाइसेंस  भी  दिये  गये  थे  ओर  जो  सिंघेटिक

 थैले  बना  रहे  भरेलू  बाजार  को  खतरा  यहां  तक  कि  भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०  तथा

 भारतीय  उबरक  निगम  लि०  ज॑ंसे  सरकारी  उपक्तम  भी  पटसन  को  जिनका  वे  लंबे  समय

 से  उपयोग  कर  रहे  की  जगह  सिथेटिक  बोरियों  का  उपयोग  कर  रहे

 भस्रिथेटिक  थलों  के  उपबोग  से  स्वास्थ्य  को
 भी  खतरा  यहां  तक  कि  पह्िचमी

 देशों  में  भी  एक  नई  विचारधारा  पनप  रही  स्वास्थ्य  को  खतरा  होने  के  कारणा  बे  फिर  से

 पटसन  के  थैलों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  हमारा  देश  जो  कि  पटसन के  थेलों  के  विनिर्माण  में

 सबसे  आगे  सरकारी  नीति  के  संरक्षण  के  अधीन  सिथेटिक  माल  की  ओर  जा  रहा  जब

 अन्य  देक्षौं  में  पटसन  की  घरेलू  खपत  बढ़  रही  है  तो  हमारे  यहां  प्टसन  की  घरेलू  खपत  के  बढ़ने

 में  क्या  बाधा  है  ?

 विधेयक  में  यह  प्राववान  है  कि  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  जाएगी  ।  यह

 समिति  केन्द्रीय  सरकार  को  फ्टसम  सामग्री  के  उपयोग  तभा  उसकी  उपलब्ध  मात्रा  के  बारे  भें

 बताएगी  ।  विविधीकरण  का  प्रषन  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  पटसन  कारखाने

 बोरी  और  थैलों  जैसे  सारे  परम्परागत  सामान  भी  बना  रहे  तब  से  विविधीकरण  नहीं  हुआ
 है  ।  उत्पादन  में  विविधीकरण  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  जिसकी  इस  परामशझंदार्ज

 समिति  द्वारा  सरकार  को  सिफारिश  की  इस  उद्योग  के  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  की

 ओर  काफी  छ्यान  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  बंश्लादेश  ने  पटसन  के  कालीन  बनाने  शुरू  कर

 दिये  उन्होंने  बिद्व  बाजार  भर  आधिपत्म  कर  लिया  उस  प्रकार
 की  वस्तुओं  के  निर्यात  के

 उद्देश्य  से  हमारे  पटसन  कारखाने  भी  अच्छे  किस्म  के  पटसन  के  कालीन  बना  सकते  हैं  ।
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 महोदय  ,  पटसन  के  थं  लों  का  उपयोग  न  करने  के  लिए
 बहुत  ही  कम  है  ।  इसके  जिए

 कठोर  दंड  दिया  जाना  चाहिए  सरकार  के  आदेशों  या  अनदेशों  का  पालम  कौन  नहीं  करेगा  ?

 सिर  नाक  न कक»  a  मीक लीकलमकििकलिकककीकिककक

 पटसन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  इसका  समाधान  होगा  ।  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण
 जिसके  6  वा  रखाने  हैं  अव  इनका  प्रबन्ध  देख  रहा  पटसन  उद्योग  बहत  म  हत्वपूरां

 उद्योग  न  केवल  लाख  पटसन  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  बल्कि  40  लाख
 पटसन  उत्पादकों  के  हितों  की  भी  रक्षा  करनी  चाहिए  ।  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  व  उबा  रने
 के  लिए  इसका  राष्ट्रीयक रण  किया  जाता  चाहिए  ।  अपबंधत  को  तोड़ा  जाना  यदि  आप
 घन  देते  हैं  तो  भी  कारखानों  के  ये  मालिक  उसका  उपयोग  नहीं  जँसा  कि  उन्होंने  विगत
 में  किया  वैसे  ही  वे  घन  का  कहीं  और  उपयोग  घन  तो  दिया  गया  था  लेकिन  उन्होंने  इसका
 कारखानों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  ।  उन्होंने  कारखानों  को  बर्बाद  कर  वें
 रख  दिया  ।  वे  कारखानों  के  आधूनिकीकरणा  में  रुचि  नहीं  रखते  वे  अपने  उत्पादन  में
 घता  लाने  के  भी  इच्छक  नहीं  वे  अब  अन्य  क्षेत्रों  के  कार्य-कलापों  में  रुचि  रखते  इसलिए
 इस  महत्वपूर्ण  उद्योग  को  बचाने  का  केवल  एक  मात्र  उपाय  इसका  राष्ट्रीयक रण  जो  रारकार
 को  करना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मव्र  श्वर  तांती  :  उपाध्यक्ष  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि
 सन  उद्योग  में  लगे  उत्पादकों  और  कामगरों  ये  कल्याण  के  लिए  यह  विधेयक  बहुत  अच्छा  है  ।

 परन्तु  मुके  यह  आशंका  है  कि  जब  यह  बिधेयक  पारित  हो  जायेगा  तो  स्वयं  ही  समाप्त  हो
 जायेगा  ।  अपने  अनुभव  से  हमने  यह  देखा  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  संगठित  और
 ठित  श्रमिकों  के  लिये  श्रमिक  वर्ग  तथा  इस  राष्ट्र  के  लोगों  के  लिए  बनेक  कानून  पारित  किये  गा
 लेकिन  उन  कानूनों  को  समुचित  रूप  से  लागू  नहीं  किया  गया  तथा  ये  कानून  मूक  दर्शक  बन-कर

 रह  गए  ।  यद्यपि  सरकार  लोगों  की  सेवा  के  लिए  वचनवद्ध  लेकिन  यह  उन  विशेष  रूप
 से  श्रमिक  वर्ग  से  संबंधित  कानूनों  को  लागू  करने  में  असमर्थ  रही  है  ।

 असम  एक  प्रमुख  पटसन  उत्पादक  राज्य  परन्तु  यदि  आप  असम  जाएं  तो  आप  एक  भी
 पटसन  उच्चोग  पाएंगे  और  न  वहां  पर  भारत  पटसत्र  निगम  या  अन्य  अभिकरण के  द्वारा

 बिपणन  की  सुविधायें  दी  गई  लोग  केवल  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  वे  विपणन  के  लिए  दलालों
 की  दया  पर  जबकि  दलाल  पंसा  बना  रहे  गरीब  लोगों  कों  इससे  कोई  लाभ  नहीं  मिल
 रहा  वे  अपना  उत्पाद  कम  कीमत  पर  बेचने  के  लिए  बाध्य  हैं  तथा  वहां  इसकी  जांच  करने  के
 लिए  कोई  भी  अधिकारी  नहीं  है  |  मुके  इसका  व्यक्तिगत  अनुभव  है  ।

 असम  में  सिल्हट  में  केवल  एक  सरकारी  पटसन  कारखाना  है  और  वह  भी  बन्द  होने  ही
 वाला  वहां  इसकी  ओर  कोई  भी  ध्यान  देने  वाला  नहीं  हमने  सरकार  को  इस  बारे  में
 बताया  है  लेकिन  वह  इस  सम्बन्ध  में  मूक  है  ।

 यदि
 आप  इस  विधेयक  को  अच्छी  तरह  से  पढ़ें  तो  आप  पायेंगे  कि  इसमें  पटसन  उत्पादकों

 की  सुरक्षा  और  साथ  ही  साथ  विपणन  के  बारे  में  कुछ  भी  उल्लेख  नही  किया  गया

 इस  विधेयक  की  घारा  2  के  अधीन  एक  स्थायी  परामश्शंदात्री  समिति  परन्तु  समिति
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 के  संदर्य  कौन  होंगे  ?  इसका  गठन  कंसे  किया  जायेगा  ?  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया

 है  ।  यह  दिखावे  मात्र  के  सिवाय  कुछ  भी  नहीं  आपके  पास  बहुमत  है  इसलिए  मुझे  विश्वास

 है  कि  यह  विधेथक  सभा  द्वारा  पारित  कर  दिया  लेकिन  यह  कानून  कोई  उह  श्य  पूरा
 नहीं  करेगा  ।  मैं  मातनीय  मन््त्री  जी  से  पटसन  उत्पादन  और  उद्योग  में  लगे  लोगों  तथा  उत्पादकों

 और  कामगारों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  प्रगतिशील  कानून  लाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  इस  मामले  की  सावधानीपू्वंक  जांच  करने  तथा  विशेष  रूप  से
 उत्पादकों  और  कामगारों  की  सुरक्षा  के  लिए  कामून  बनाने  के  लिए  एक  बार  फिर  अनुरोध

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  माननीय
 सदस्पों  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  सदन  में  इस  विधेयक  को  जो  आम  समर्थन  दिया

 है  उसके  लिए
 उनका  आभारोी  हूं  ।  इस  चर्चा  में  एक  तरह  से  पटसन  उद्योग  के  उत्पादकों  से  लेकर

 निर्यात  समेत  सभी  पक्षों  को  समेट  लिया  गया  और  माननीय  सदस्यों  ने

 इस  पुराने  उद्योग  के  विभिन्न  पहलओं  पर  वल  देते  हुए  इसमें  रुचि  दिखाई  लेकिन  इसी  के  साथ

 हो  साथ  यह  उद्योभ  मात्र  पूर्वोत्तर  का  ही
 नहीं  है  बल्कि  कुल  मिलाकर  सारें  देश  बात  एक  महत्वपूरां

 उद्योग  है  ।

 5.00  म०  प०

 -
 इस  विंधेयक  पर  बोलते  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पटसन  उद्योग  के  सभी  पहलुओं

 प्रथा  पटसन  स्थिति  से  निपटने  हेतु  यह  विधेयक  एक  व्यापक  विधेयक  नहीं  उत्पादन  और

 विपणन  की  बात  से  शुरू  करते  हुए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  का  एक  बड़ा  सीमित  उह  श्य

 है  और  पटसन  उद्योग  की  कायंदशा  में  सुधार  करने  तथा  पटसन  क्षत्र  के  लिए  पंकेजिग

 के  कछ  स्थान  को  आरक्षित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  से  एक  यह
 इसलिए  जरूरी  हो  गया  है  जैसाकि  अनेकों  माननीय  विशेषकर  श्री  बासुदेव  आचाये

 और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने कणी  के  आयात  तथा  संश्लिष्ट  द्वितीय  उद्योग  के  बारे  में  कहा  है  कि  इस

 विधेयक  का  उह्द  श्य  इस  अत्यन्त  आयायित  स्थिति  को  दूर  करना  तथा  विभिन्न  उद्योगों  में  कतिपय

 संवेष्टन  क्षेत्रों  को  केवल  पटसन  से  लिए  आरक्षित  करना  है  जिससे  पटसन  मिलों  के  साथ  ही  पटसन

 उत्पादकों  को  भी  बचाया  जा  सके  ।

 ब  मम्के  इस  बात  के  इतिहास  में  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  कणी  का  आयात  क्यों

 रू  किया  इतने  संहिलष्ट  यूनिटों  के  लिए  अनुमति  क्यों  दी  गई  लेकिन  माननीय  सदस्यों  को
 एक  तथ्य  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  व्ष  1984  और  इसक॑  आसपास  पटसन  की  कीमतों  पर  भारी

 दवाबव  था  और  यह  बहत  महंगा  पटसन  के
 बार  में  और  पटसन  का  अन्य  सामान  बड़ा  महंगा

 हो  गया  था  तो  तब  से  ही  ये  संश्लेषित  लोग  सामने  आए  ।  उनको  इस  आशा से  प्रोत्साहन  दिया

 गया  कि  पटसन  पैकेजिंग  सामान  आदि  की  कमी  और  पटसन  की  ऊंची  कीमतों  की  संश्लिष्ट  क्षेत्र

 से  भरपाई  की  जा  सकेगी  ।  नेकिन  एक  तरह  से  यह  बात  वश्न  में  नहीं  रही  क्योंकि  इतनी  अधिक

 क्षमता  पैदा  हो  गई  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  विधान  लेकर  आना  पड़ा  कि,देश  के जो
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 औद्योगिक  क्षेत्र  की  पकेजिंग  आवश्यकताओं  के  लिए  मुरुय  भ्रंश्  पटसन  के  लिए  भआारक्षित  रखा

 जाए  ।  यह  इस  विधेयक  का  भले  ही  छोटा  लेकिन  महत्वपूर्ण  उद्दं  श्य

 पटसन  उत्पादकों  की  बात  शुरू  करते  हुए  उन  योजनाओं  के  समग्र  विस्तार  में

 जाने  का  तो  मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  जिन्हें  हम  आरम्म  कर  रहे  प्रधानमंत्री  ने

 योजनाओं  की  घोषणा  की  आधुसिकीकरण  के  लिए  150  करोड़  रु०  की  योजना  तथा  विशेष

 पट्सन  विकास  निधि  के  लिए  100  करोड़  रु०  की  योजना  |  इस  100  करोड़  रु०  में  से  25

 करोड़  रु०  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  रखे  गए  हैं  तथा  हम  कृषि  अनुसंधान  क्रषि
 विस्तार  प्रणालियों  और  बीजों  में  सुधार  के  लिए  धनराशि  अभी  तक  भी  पटसन  के  बीजों  की

 बंगाल  की  आवश्यकताएं  महाराष्ट्र  से  पूरी  की  जाती  हैं  जिससे  पश्चिम  बंगाल  जो  कि  एक

 प्रमुख  पटसन  राज्य  का  एक  बहुत  जोर  कृषि  ढांचा  प्रदर्शित  करता  है  ।  हम  इस  असंतुलन
 को  हटाना  चाहते  हम  वहीं  पर  अनुसंधान  शुरू  करना  चाहने  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  ने  उन  पटसन  उगाने  वाले  किसानों  की  प्रशंसा  की  है  जिन्होंने  पंडित

 नेहरू  के  कहने  पर  पटसन  उत्पादन  को  लगभग  नगश्य  से  बढ़ाकर  अधिमात्रा  की  स्थिति  में  ला

 पहुंचाया  तथा  यह  पटसन  उत्पादक  किसानों  को  बड़ी  भारी  उपलब्धि  है  जिसकी  प्रशंसा  की  जानो

 चाहिए  |  लेकित  इसके  साथ  ही  जंसा  अनुसंधान  समर्थन  हमने  हरित  क्रान्ति  अथवा  कपास

 अथवा  हु  नई  किस्म  के  बीजों  के  विकास  को  दिया  वसा  पटसन  को  नहीं  दिया  गया  इसे  छोड  ही

 दिया  गया  है

 हम  इस  25  करोड़  रु०  को  कुछ  मूलभूत  नई  किस्मों  के  कृषि  विस्तार

 कार्य  तथा  क्रषि  पक्ष  की  देखभाल  खर्च  करना  चाहते  थे  परष्तु  जंसा  कि  मैंने  कहा  है  इस  पर

 अभी  तक  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसका  दूसरा  पहलू  है  '*

 क्यो  इशाजीत  गुप्त  :  इस  काय  को  करने  के  लिए  कौन-सी  एजेंसी

 क्री  राम  निवास  मिर्घा  :  सभी  तरह  की  पष्चिम  बंगाल  अनुसंधान  फार्म  केन्द्रीय

 पटसन  अनुसंधान  संस्थान  आदि  |  उन्हें  सशक्त  बनाया  जाएगा  और  हम  इन  संगठनों  को  इस  हेतु

 कार्य  करने  के  लिए  धन  देंगे  ।  जु

 करी  बसदेव  भ्राचार्य  :  क्या  इस  उह्ँ  ए्या्थ  एक  अलग  संगठन  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 क्री  राम  निवास  मिर्षा  :  कुछ  संगठन  हैं  जो  पहले  से  ही  इस  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हमें

 कोई  नया  संगठन  नहीं  चाहिए  |  इस  सन्दर्भ  में  हम  चाहते  हैं  कि  वतेमान  आधारभूत  ढांचे  को  ही
 मजबत  बनाया  जाए  और  इन  संगठनों  की  सहायता  की  जाए  |  यदि  पश्चिम-बंगाल  फामंस  अच्छा
 त़्यं  कर  रहे  तब  हम  उन्हें  इस  विशेष  निधि  से  सहायता  देंग्रे  और  यदि  कृषि  मन्त्रालय  के

 फार्मस  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  तो  हम  उनकी  भी  सहायता  हम  इस  निधि  का  सर्वोत्तम
 करेंगे  ।  हो  सकता  है  एक  निगम  अथवा  कोई  समन्वयक  निकाय  अपरिहायं  हो  परन  |  भेरे

 क्चिार  से  ऐसा  कोई  संगठन  आवश्यक  नहीं

 उत्पादन  के  बाद  जे०  सी०  आई०--भा  रतीय  पटसन  निगम  की  भूमिका  की  बात  आती  है  ।
 भारतीथ  पटसन  निगम  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  और  कुछ  आलोचनात्मक  टिप्पणियां  भी
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 की  गई  मैं  कहूंगा  छि  भारतीय  पटसन  निगम  ने  अच्छा  काम  किया  है  और  कुछ  सालों  से  इसके
 कार्य  निष्पादन  में  सुदार  हुआ  ।  इस  सन्दर्भ  में  कुछ  तथ्य  उल्लेखनीय  वर्ष  1984-83  में  भारतीय
 पटरून  बिदभ  ने  देक्ष  में  पंदा  हुए  कुल  पटसन  का  14  प्रतिशत  1985-86  में  23
 और  1986-87  में  यह  बढ़कर  3]  प्रतिशत  हो  गया  ।  हम  इस  संगठन  को  धीरे-धीरे  मजबूत  बना
 रहे  हैं  जिसले  कि  भारतीय  पटसन  निगम  कुल  उपलब्ध  फसल  का  अधिकाधिक  प्रतिशत  कम  से  फम
 समर्थन  मूल्य  पर  खरीद  सके  ।  यह  ज्यादा  कुछ  कपों  नहीं  कर  इसका  एक  कारण  है  कि  पूरे
 पूर्वी  क्षेत्र  में  सहकारी  जैसा  स्वयं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  माना  बड़ा  कमजोर  है  |  हमारा

 इसे  मजबूत  बनाने  का  प्रस्ताव  है  और  हम  पहले  ही  ऐसा  कर  रहे  उन  सभी  राज्यों  जहां
 पटसन  उगाया  जाता  है  तथा  इसकी  वसूली  की  जाती  केवल  197  भारतीय  पटसन  निगम  के
 विभागीय  केन्द्र  है ंजबकि  राज्य  सहकारी  केन्द्र  305  हैं  ।  सभी  राज्यों  में  सहकारी  क्षेत्र  कमजोर

 विपणन  समितियां  आगे  नहीं  आ  रही  हैं  ओर  भण्डारण  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हम  इस

 100  करोड़  र०  की  विशेष  तिधि  में  से  10  करोड़  रु०  पटसन  सहकारी  समित्तियों  को  मजबूत  बनाने

 तथा  भारतीय  पटसन  निगश्न  की  भण्डारण  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  दे  रहे  राज्य  के  समस्त

 सहकारी  विभागों  को  सहकारी  ढांचा  मजबूत  करने  हेतु  पेसा  दिया  जाएगा  ताकि  वे  भारतीय

 पटसन  निग्रम  की  यथासम्भष  माल  लेने  में  सहायता  करने  हेतु  सहकारी  ढांचे  को  सशक्त  बता  सके

 जिससे  कुल  फसल  वसूली  प्रतिशत  आज  जितना  है  उससे  कहीं  ज्यादा  हो  सके  ।

 भरी  बसुदेव  धाचाय  :  बाजार  में  पटसन  की  फसल  आने  के  तुरन्त  बाद  ही  भारतीय  पटसन

 निगम  ख़रीददारी  शुरू  क्यों  वहीं  कर  देता  है  ?

 शो  राज  लिवास  ऐसा  कहता  सहो  नहीं  है।वे  हमेशा  तंथार  रहते  परन्तु

 महोदय  आप  यह  कल्पना  तो  कर  सकते  हैं  कि  पांच  सात  व्यक्ति  संकड़ों  पटसन  कार्डधारी  व्यक्तियों

 से  घिरे  बैठे  होते  मुझे  पता  चला  है  कि  वह  सारी  रात  वहां  बेठे  रहते  भंडारण  की  भी  कोई

 जगह  नहीं  है  ।  एक  ही  व्यक्ति  पटस्न  तौलता  कोई  श्रेणीकरण  वहां  नहीं  होता  जिस  दबाव

 और  तनाव  में  वह  कार्य  करते  हैं  कया  बह  सोच  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  आइबासन  दे  सकता  हूं  कि

 इस  परिस्थितियों  वे  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रहे  परन्तु  हम  सहकारी
 समितियों  का  सहयोग

 प्राप्त  करता  चाहते  हैं  जिन्हें  हम  सशक्त  बनाना  चाहते  हम  यह  देखेंगे  कि  वे
 ठीक  समय  पर

 बैयार  रहें  |  मवि  बे  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  हम  उन्हें  पहले  से  ही  तंयार  रहने  के  लिए  कहेंगे  ।

 कभी-कभी  अनजाने  में  हम  पकड़े  जाले  हैं  ।  उदाहरणस्वरूप  भारतीय  कपास  निगम  के  मामले  में

 ऐसा  हुआ  था  |  एक  बार  फसल  पहले  ही  आ  गई  और  बे
 मामूली

 तौर  पर
 अनजाने

 में  पकड़  में

 आ  अतः  ऐसा  हो  सकता  निश्चय  ही  हम  आपका  सुझाव  लंगे  और
 यह

 देखेंगे
 कि

 सब  कुछ

 सही  ढंग  से  किया  जाए  ताकि  सही  समय  एवं  तरीके  से  खरीद  शुरू  की  जा  सके  ।

 अब  मैं  गुणबत्ता  और  विविधता  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  पटसन  की
 कि

 सम  जब  तक

 अच्छी  नहीं  होगी  तब  तक  विविधता  नहीं  लाई  जा  सकती  ।  अभी  भी  अच्छी  किस्म  के  पटसन  की

 कमी  है  ।  यह  अच्छे  दाम  की  मांग  करता  पूरे  मौसम  में  फसल  आने  के  समय  से  ही  अच्छी

 किस्म  के  पटसन  की  कमी  रहती  है  तथा  इसका  बहुत  अधिक
 दाम  रहता

 है
 ।  इसलिए  फसल  का

 ए०ड़वार  क्षेत्र  ढ़ढ़ाने  के  ब्रदले  जेसा  कि  भरी
 मनोज  बिहार

 के
 हमारे  मिथ  ने  कहा

 हम  प्रति  पुकड़  में  पटस्नन  की  उत्पावक्तता  बढ़ाना  चाहते  हैं  तथा  दूसरे  हम  अच्छी  किस्म  का  पटसन
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 ---  आए

 खरीदना  चाहते  हैं  जिसकी  मांग  की  कोई  कमी  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  आवष्यक  विविधता  लाई

 जाएगी  ।  हम  दस  करोड़  रुपये  अनुसंधान  के  लिए  रख  रहे  जिसमें  विविधीकरण  भी  शामिल

 हमें  विविधता  लाकर  नए  क्षेत्रों  में  जाना  पारम्परिक  पंकेजिग  क्षेत्र  से  प्रारंभ  में  अधिक  नहीं

 मिलता  ।  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  भी  अधिक  नहीं  जो  कि  अधिक  हो  सकता  यदि  हम

 अच्छी  किस्म  का  उत्पादन  करेंगे  तो  हमें  अच्छा  मूल्य  मिलिगा  तथा  हम  अच्छी  तरह  भ्रतियोगिता

 भी  कर  सकते  हमारे  यहां  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  है  जो  इन  सब  तथ्यों  को  देखता  है

 तथा  पटसन  तथा  अन्य  फसलों  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषित  करता  मैं  आपको  यह

 आइवासन  दे  सकता  हूं  कि  यहां  जो  कुछ  भी  कहा  गया  है  वे  उस  पर  ध्यान  रखेंगे  तथा  देखेंगे  कि

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  इतना  अधिक  हो  कि  वह  लाभकर  हो  ।  परन्तु  जब  तक  पटसन  की  किस्म  में

 मघार  नहीं  होगा  तब  तक  जितना  हम  चाहते  हैं  वह  उतना  लाभकर  नहीं  होगा  ।  यहां  पर

 भूत  अनुसंघान  प्रयत्न  किया  जाना  चोहिए  ।

 दूसरी  बात  विधेयक  के  बारे  में  कही  गई  जिसका  जिक्र  मैं  अवद्य  करना  चाहूंगा  अर्थात्
 कुछ  कमियों  के  बारे  में  उदाहरणस्वरूप  निरंहता  की  शक्ति  ।  हम  किसी  और  तरीके  से  शक्ति

 का  प्रयोग  करना  नहीं  चाहते  यदि  करना  भी  चाहें  तो  हमें  सभा  के  समक्ष  आना  होगा  ।  विधि
 मंत्रालय  तथा  अन्य  सलाहो  पर  ऐसा  हुआ  यदि  कुछ  कठिनाई  हुई  तो  उनको  नोट  किया

 जुर्माना  खंड  के  बारे  में  भी  कुछ  जिक्र  किया  गया  है  |  भूठा  वक्तव्य  झूठी  आय-कर
 वियरणी  देने  अथवा  विवरणी  न  भरने  पर  5000  यदि  का  जुर्माना  होगा  ।  यह  इस  अधिनियम  की

 प्री  अवहेलना  करने  पर  जुर्माना  नहीं  यह  केवल  भूठे  विवरण  जादि  के  लिए  जुर्माना
 अवहेलना  करने  पर  पटसन  की  पेकेज  सामग्री  की  लागत  की  दुगनी  राशि  चूककर्ता  एकक  द्वारा
 जुर्माने  के  रूप  में  भरी  यह  पर्याप्त  होगो  ।  यदि  वंचना  पर्याप्त  है  तो  चूक  की  गई
 राशि  की  दुगनी  रकम  भरनी  वह  कई  लाख  गांठ  भी  हो  सकती  हैं  या  सैकड़ों  अथवा  हजारों
 बंग  भी  हो  सकती  यदि  आपको  इस  लागत  की  दुगनी  राशि  को  देखना  पड़  तो  यह  काफी  अधिक
 होगी  ।  इसलिए  मेरे  विचार  से  इस  पर  ध्यान  रखा  जाएगा  ।  हम  विधि  मंत्रालय  से  भी  परामर्श
 कर  रहे  हैं  ओर  उन्होंने  भी  कहा  है  कि  सब  ठीक  हो  जाना  चाहिए  |  हम  पटसन  की  परिभाषा  के
 सम्बन्ध  में  भी  विधि  मंत्रालय  से  परामश  कर  रहे  जेसा  कि  इन्द्रजीत  जी  ने  भी  कल  कहा  है
 दूसरे  संदर्भ  में  भी  इसे  लिया  जा  सकता  है  तथा  हमें  यही  सलाह  दी  गई  कि  पटसन  शब्द  आवश्यक
 है  क्योंकि  कभी-कभी  उसमें  सुतली  भी  होती  तथा  कभी-कभी  कि

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  सुतली  अलग  से  आती  है  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  वहां  यह  अलग  होती  परन्तु  उन्होंने  कहा  है  कि  इससे  कुछ
 गैर  भी  अभिव्यक्ति  निकल  सकती  इसलिए  सावधानी  ही  क्यों  न  बरती  यदि  आपको

 ध्यान  हो  यह  कहा  गया  है  भी

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त
 :  भगवान  ही  हमें  बचाए  ।

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  जहां  तक  स्थायी  परामशंदात्री  समिति  का  संबंध  उसके  गठन
 के  बारे  में

 कई  चुकाव
 आए  हैं  ।  हमने  गठन  के  बारे  कुछ  मी  निश्चित  नहीं  किया  है  परन्तु  हमने

 ध्यान



 16  1909  जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  वस्तुओं
 में  अनिवायं  उपयोग  )  विधेयक

 जय  न  _  —  वन

 मात्र  यही  कहा  है  कि  इसमें  वही  लोग  क्षामिल  जिन्हें  इस  या  उसकी  कुछ  जानकारी  मैं
 सभा  को  यह  आदवासन  दे  सकता  हूं  कि  यदि  समिति  में  मिल  के  हितों  को  रखा  गया  अन्य

 हित  जिसमें  श्रम  तथा  खेतिहरों  के  हित  भी  शामिल  रखे  ज।येंगे  ।  अभी  हमने  यह  निश्चय  नहीं
 किया  है  कि  यह  किस  प्रकार  की  समिति  होगी  क्योंकि  इसकी  एक  बार  बंठक  होगी  तथा  कुछ  समय
 के  लिए  यह  प्रतिशत  तथा  इसके  क्षेत्र  के  बारे  में  निर्णय  यह  थोड़ा  सा  जटिल  उसके  प्रयोग
 के  बारे  में  उन्हें  व्यक्ति  की  क्षमता  को  देखना  होगा  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  सीमेंट  अथवा  उदवंर+

 को  लीजिए  गेहूँ  अथवा  घान  के  लिए  कितनी  बोरियों  की  आवश्यकता  है  तथा  फिर  यह  देखना

 होगा  कि  उस  विशेष-वर्ष  पटसन  की  उपलब्धता  कितनी  है  ?  सरकारी  स्तर  पर  तो  यह

 कुल  मिलाकर  एक  विशेषज्ञ  सम्िति|होगी  ।  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  की  काय्यंवाही  करनी  आवश्यव

 है  उसके  बाद  पटसन  की  पंकेजिग  के  प्रतिशत  के  स्तर  का  अनुमान  लगाना  ठीक  होगा  ।  यदि  प्रठसन

 की  कमी  है  तो  बाद  में  प्रतिशत  भिन्न  आ  सकता  इसलिए  हम  उन्हें  समय-समय  पर  बंठक

 करने  और  सरकार  को  प्रतिशत  और  जिन  क्षेत्रों  में  यह  सब  किया  जाना  का  सुझाव  देंने  का
 आदेछ  देते  रहते  हैं  ।

 अन्त  में  उपयुक्त  कार्यान्वयन  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  निस्सन्देह  इसका  अथवा

 किसी  अन्य  लाभकारी  विधान  का  यह  मूल  प्रश्न  है  जिसे  हम  लाना  चाहते  महोदय  आपके

 माध्यम  से  मैं  समा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  जो  भी  हमसे  हो  सकेगा  उसे  हम  अवश्य

 इस  सम्बन्ध  में  हम  राज्य  सरकार  के  प्रशासन  को  भी  शामिल  करना  चाहते  क्योंकि  हम

 पूरी  चीज  को  केन्द्रीयकृत  रूप  से  संचालित  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  उल्लंघनों  को  राज्य  स्तर  पर

 नोट  किया  जा  सकता  इसमें  ऐसा  प्रावधान  है  जिसके  द्वारा  हम  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी

 अधीनस्थ  मंत्रालय  अथवा  किसी  राज्य  सश्कार  या  राज्य  सरकारों  के  ऐसे  किसी  अधिकारियों  को

 शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  कर  सकते  हैं  ।  हमने  अधिकार  हासिल  किया  है  और  जब  हम  इसका

 कार्यान्वयन  आरम्भ  करेंगे  तब  हम  देखेंगे  कि  लाभकारी  उपाय  कार्यान्वित  किये  जाएं  और  जिस

 प्रयोजन  के  लिए  यह  बनाया  गया  उसको  पूरा  धन्यवाद

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रएइन  यह

 कच्चे  जूट  और  जूट  पंकेज  सामग्री  के  उत्पादन  और  उसके  उत्पादन  में  लगे

 हुए  व्यक्तियों  के  हित  में  कुछ  वस्तुओं  के  प्रदाय  और  वितरण  में  जूट  पैकेज  सामग्री  के

 अनिवाय॑  ब्रमोग  का  और  उनसे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य

 सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  आरम्भ

 प्रइन  यह  है  :
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 खनन  पट्टा  के  रूप  में  घोषणा  विधेयक

 2  से  17  विषेयर्क  में  ओड़  दिये  गये
 ।

 खंड  1,  झभिनियम  न  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  मास  जिजेक्क  सें  खोड़  दिये
 ॥

 आल  राम  निवास  सिर्षा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पॉरित  किए  जाए  ।”!

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 5.15  मण०  प०

 दमण  और  दोव  खनन  रियायत  ओर  ख्वनन  पट्टा  के

 रूप  में  विधेयक

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  अब  हम  मंद  सं०  17,  अर्थात  गोवा  दमण  और  दीव  खनन  रियायत

 उत्सादन  और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  धोषणा  )  विधेयक  पर  विचार

 श्री  बसंत  साठे

 ऊर्जा  तथा  इस्पात  शोर  खान  मन्त्री  बसंत  साठे  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 दमण  और  दीव  संघ  राज्यक्षेत्र  में  प्रथालित  और  पहली  तथा  दूसरी
 अनुसूचियों  में  विभिदिष्ट  खनन  रियायतों  के  उत्सादन  का  और  ऐसी  खानों  जिम॑से
 ऐसी  रियायतें  संबंधित  विनियमम  और  संथ  के  मियंत्रणापीन  खनिजों  के  विंकॉस  कौ
 टृष्टि  स ेखान  और  खनिज  और  बिकास  )  1937  के  अधीम  खैमेम

 पटटों  के  रूप  में  ऐसी  खनन  रियायतों  की  घौष्णा  का  और  उससे  संबंधित  या  संसकै

 आनुषंगिक  मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विभ्यार  किया

 आपकी  अनुमति  इस  विधेयक  पर  सभा  द्वारा  विचार  करमसे  के  लिए  इसे

 प्रस्तुत  करते  समय  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 खान  ओर  खनिज  तथा  1957  में  संभ  के  भियंत्रणाधीन
 खानों  के  विनियमन  तथा  खनिजों  के  विकास  का  प्राबधान  20  1961  से
 दमण  तथा  दीव  के  भारत  संघ  का  एक  प्रंग  बन  जाने  के  बाद  खान  और  छूनिज  तथा

 1957  के  उपबंधों  को  |  1963  से  गोवा  पर  भी  लागू  कर  दिया
 सिवाए  अधिनियम  की  धारा  16  के  ।  अधिनियम  की  धारा  16  केन्द्रीय  सरकार  को  25

 1949  से  पूर्व  मंजूर  किये  गये  खनन  पट्टे  में  रूप  भेद  करने  की  शक्ति  प्रदोन  करती

 यह  वही  तारीख  है  जिन  दिन  मूल  खान  और  खनिज  तथा  1948

 लाग्यू  किया  गया  था  ।  धारा  16  के  उपबंध  दमण  तेंथा  दीव  पर  1571-1966  966  से  लागू  किये
 गये  थे  ।  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  है  कि  सभी  खनन  पट्टे  को  केन्द्रीय  अधिनियम  तथा  उसके
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 ओर  खमन  प्रट्टा  के  रूप  में  धोषणा  )  विधश्वक

 अस्तग्रत  बनाये  गये  मियमों  के  उपबंधों  के  अनुकूप  किया  जा  चूंकि  तत्कालीन  पुतंगाली
 ओपनिवेशिक  जिन्हें  1906  की  डिक्री  भी  कही  जाती  के  अन्तगंत  दी  गई  अनेक
 रियायतें  अभी  भी  दी  जा  रही  खनन  पट्टा  नियंत्रक  अधिनियम  के  अन्तगंत  बमाये  गये  खनन

 पट्टा  का  1956  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  ऐसी  रियायतों  के  उपांतरण
 की  कार्यवाही  शुरू  की  और  रियायतों  को  अधिनियम  तथा  उसके  प्रंतगंत  बनाये  गये  नियमों  के

 सपवंधों  के  अनुरूप  करने  के  लिये  आदेश  किये  |  रियायतधारिकों  मे  इस  कार्यवाही  को  हस  आधार

 पर  चुनौती  दी  कि  उन्हें  जी  रियायत  प्राप्त  है  व ेखनन  पट्टा  का  1956
 के  नियम  2  की  धारा  के  अथ  के  अन्तगंत  खनन  पट्टाਂ  नहीं  थीं  और  इसलिए
 उममें  उपांतरण  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 खान  और  खशनत्त  तथा  अधिनियम  की  धारा  16  में  वर्ष  1972  में

 संशोधन  किया  गया  था  ताकि  यह  उपक्षध  किया  जा  सके  कि  बषं  1972  के  संशोधन  अधिनियम
 के  लागू  होते  से  पूर्व  मंजूर  किये  गये  सभी  श्वनन  पट्टों  को  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुरूप  लाया
 जा  सके  |  तदबुसार  खनन  पट्टा  नियंत्रक  ने  नये  सिरे  से  कायंवाही  आरम्म  की  और  नये  सिरे  से
 नोटिस  जारी  किये  |  रियायत  धारकों  ने  खनन  पटटा  नियंत्रक  द्वारा  जारी  किये  गये  नोटिस  के
 उच्तर  में  वम्बई  उच्च  न्यायालय  की  गोवा  पीछे  के  समक्ष  रिंट  याथिका  दायर  की  ।  उन्होंने  तक

 दिया  कि  उन्हें  जो  रियायत  प्राप्त  है  उसका  स्वरूप  अधिमियम  के  अम्तगंत  स्थीकृत  किये  गये  पष्टटों
 के  स्वरूप  से  भिन्म  है  और  अधिनियम  के  1972  के  संशोधन  के  1906  की
 गासी  डिक्री  के  अन्तगंत  मंजर  की  गई  रियायतों  पर  लागू  नहीं  हो  सकते  तथा  लागू  होता  है  ।

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  गोधा  पीठ  ने  29-9-1983  के  अपने  निर्णाय  में  यह  निरंय  दिया  कि
 रियायतों  में  खनन  पट्टा  नियंत्रक  द्वारा  उपांतरण  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  वे  अधिनिथम  के
 अर्थ  के  अन्तगंत  खनन  पट्टा  नहीं  हैं  ।

 इस  निर्णय  का  असर  यह  हुआ  कि  रियायतों  में  उपांतरण  नहीं  किया  जा  सका  ताकि
 उन्हें  ँ्रान  और  खनिज  मत्था  अधिनियम  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये

 को  उणप्बंधों  के  अनुरूप  बनाया  जा  सके  |  इसका  असर  यह  हुआ  कि  च्रूकि  रियायतों
 को  खमन  पट्टा  नहीं  माना  गया  और  चूक्षि  अधिनियम  के  उपबंध  उन  पर  लागू  नहीं  होते
 उर्मके  द्वारा  निकाले  गये  खनिजीं  पर  रायलटी  न्यायालय  में  विवाद  का  विषय  बन  गया  ।

 इन  रियायतों  को  खान  और  खनन  तथा  1957
 के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  लाने  के  लिए  विधान  बनाना  आवद्यक  हो  गया  क्योंकि  इस  बात
 पंर  आशैका  प्रकट  की  गई  है  कि  क्या  ये  रियायतें  खनन  पटटे  हैं  या  इस  विधेयक  में  यह
 उबंध  किया  गया  है  कि  पुतंगाली  औपनिवेशिक  खनन  विधि  1906  (20  1966  की
 डिक्री  )  के  अन्तगंत  मंजूर  की  गई  सभी  रियायतों  को  दमण  और  दीव  को  भारत  संध  में
 विलय  होने  की  तारीख  से  समाप्त  कर  दिया  जाये  |  इन  रियायतों  को  विधेयक  की  प्रथम  अनुसू ची
 में  सूचीबद्ध  किया  गया  कतिपय  रियायतें  वमन  और  दीव  के  भारत  संघ  में  क्लिय
 होने  के  बाद  भी  स्वीकृत  की  गई  इन  रियायतों  को  विधेयक  की  दूसरी  अमुसूची  में  सूचीबद्ध
 किया  गया  इन  रियायतों  को  भी  उनकी  मंजूरी  को  तारीख  से  अगली  तारीख  से  समाप्स
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 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 करने  का  प्रस्ताव  ऐसी  खनन  रियायतों  जो  दमण  और  दीव  के  विलय  के

 समय  मौजूद  तथा  जो  बाद  में  समाप्त  हो  गई  इन  अनुसूचियों  में  शामिल  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  इनका  अब  वजूद  ही  नहीं  है  ।

 हमारा  इरादा  यह  नहीं  है  कि  रियायत  समाप्त  होते  ही  वर्ष  1906  की  पुतंगालोी  डिक्री

 के  अन्तर्गत  मंजूर  की  गई  खनन  रियायतों  के  तहत  जो  क्षेत्र  उनके  पास  उसके  वास्तविक  कब्जे
 से  उन्हें  वंचित  कर  दिया  जाये  अथवा  किसी  खनन  कार  करने  से  उन्हें  रोक  दिया  अतः

 विधेयक  में  यह  उपबंध  किया  गया  है  प्रत्येक  खनन  समाप्ति  के  खान  और

 खनिज  तथा  1957  के  अन्तगंत  खनन  पट॒टा  समभी  जाएगी  ।
 रियायत  पाने  वाले  लोग  अपने  खतन  अधिकारों  का  उपयोग  करते  रहेंगे  परन्तु  पट्टेदार  के

 रूप  रियायत  पाने  वालों  के  रूप  में  उन  पर  खान  और  खनिज  और
 1957  के  उपबंध  लागू  होंगे  तथा  इस  विधेयक  के  सहमति  की  तारीख  से

 छः  मास  की  अवधि  तक  इस  पटटे  को  बढ़ाया  जाएगा  और  इस  अधिनियम  तथा  नियमों  के  उपबंधों
 के  अनुसार  इसके  नवीकरण  के  बारे  में  भी  प्रावधान  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा

 रियायतों  की  समाप्ति  तथा  इन्हें  खान-पटटों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  रियायत
 पाने  बाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उसकी  रियायत  के  संबंध  में  विधेयक  को  प्रथम  तथा  द्वितीय  अनुसूची
 में  निर्धारित  किये  गये  अनुसार  निह्िचत  राशि  जमा  की  जाएगी  ।  इस  विधेयक  में  ऐसी  रीति  तथा

 व्यक्ति  को  निर्दिष्ट  करने  का  प्रावधान  भी  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  इस  राहि  को  वितरित

 करने  इसके  सभी  अनुषंगी  विषयों  को  निपटाने  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 दमन  ओर  दीव  के  भारत  संघ  में  विलय  के  बाद  भी  रियायत  प्राप्तकर्ताओं  को
 ये  रियायतें  प्राप्त  होती  रहेंगी  ।  वे खनन  कार  करते  रहे  हैं  तथा  उन्होंने  रायल्टी  भी  दी  उनमें
 से  कुछ  ने  तो  रायल्टी  के  भुगतान  का  विरोध  करते  हुए  इसका  भुगतान  किया  है  ।  चू  कि  उत्सादन
 की  तारीख  से  प्रत्येक  खनन  रियायत  को  खान  और  खनिज  और

 1957  के  अन्तगंत  खनन  पट्टा  माना  इसकी  रायल्टी  तथा  पट्टे  का  किराया  रियायतों
 की  समाप्ति  की  तारीख  से  देय  हो  जायेगा  ।  विधेयक  में  रियायतों  की  समाप्ति  तथा  उनके
 खनन  पटटे  के  रूप  में  घोषणा  की  तारीख  से  पटटे  के  किराये  अथवा  जेसा  भी  मामला

 के  भुगतान  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  रियायत  पाने  वाले  व्यक्तियों  के  द्वारा  दी  गई  राष्षि  का

 समुचित  रूप  से  समायोजन  किया  जायेगा  ।

 रियायत  पाने  वाले  व्यक्तियों  को  इस  विधान  के  अधिनियम  तक  रियायतों  के  अधिग्रहण
 की  तारीख  से  अदा  की  गई  किसी  भी  करों  तथा  देयताओं  की  वसूली  का  कोई  अधिकार

 नहीं  होगा  ।

 खनिजों  के  खनन  के  दौरान  अन्य  सह-उत्पाद  भी  प्राप्त  होते  इनके  वैज्ञानिक
 रीति  से  खनन  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाये  जाने  जावश्यक  इसी  के  साथ
 साथ  पर्यावरण  की  रक्षा  करना  भी  जरूरी  देश  की  समस्या  खनन  गतिविधियों  को  केवल
 खान  और  खनिज  ओर  अधिनियम  तथा  नियमों  के  अन्तगंत  लाकर  ही



 16  1909  )  दमण  ओर  दीव  खनन  रियायत
 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 ऐसा  किया  जा  सकता  हमारा  आशय  केक््ल  यही  है  कि  दमण  और  दीव  की  समस्त
 खनन  संबंधी  गतिविधियों  को  इस  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  लाया  अतः  मैं
 सदन  द्वारा  इस  अधिनियम  को  स्वीकार  किये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रचाजित  और  पहली  तथा  दूसरी
 अनुसूचियों  में  विनिदिष्ट  खनन  रियायतों  के  उत्सादन  का  और  ऐसी  खानों  जिनसे
 ऐसी  रियायतें  संबंधित  वनियमन  और  संघ  के  नियंत्रणाधीन  खनिजों  के  विकास  की
 टृष्टि  स ेखान  और  खनिज  और  विकास  )  1957  के  अधीन  खनन
 रियायतों  की  घोषणा  का  ओर  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  मामलों  का  उपबंध
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 *श्री  सी०  सम्यु  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  साधारण  विधेयक  जिसमें
 दमन  और  दीव  संघ  राज्यक्षेत्र  मे ंउपलब्ध  खनन  सम्बन्धी  रियायतों  वो  समाप्स  करने  का

 प्रावधान  इस  विधेयक्र  के  पुर:स्थापन  से  न्यायालयों  के  समक्ष  लम्बित  सभी  कानूनी  विवाद
 तथा  मुकदमे  समाप्त  समाप्त  हो  जाएंगे  ।  वास्तव  में  यह  विधेयक  बहुत  पहले  लाना  चाहिए

 इसके  सभा  में  पुर:स्थापन  से  मुके  खुशी  हुई  देर  आयद  दुरसत  गैरंकाननी
 खनन  आदि  के  द्वारा  करोड़ों  रुपयों  की  हानि  के  बाद  कम  से  कम  अब  सरकार  ने  इस  विधेयक
 को  पुरः:स्थापित  किये  जाने  की  आवश्यकता  को  महसूस  किया  अपनी  और  अपनी  पार्टी  की

 ओर  से  मैं  खानों  में  विद्यमान  खराब  स्थिति  पर  अपनी  अप्रसन््नता  व्यक्त  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  पुर:स्थापन  से  दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  पुर्तं  गाली

 खनिज  1906  समाप्त  हो  जायेगा  और  इसके  स्थान  पर  खान  तथा  खनिज

 और  बिकास  )  1957  को  लाग्रू  किया  जायेगा  ।

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित  किये  जाने  पर  हमें  देश  में  खानों  ओर  खनिजों  के

 विकास  पर  चर्चा  करने  मौफा  मिला  देश  की  प्रगति  उसके  उद्योगों  पर  निर्भर  करती  है

 तथा  उद्योग  खनिज  सम्पदा  पर  निभंर  करते  यह  प्रगति  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  हम
 किस  प्रकार  अपनी  खनिज  सम्पदा  का  बेहतर  दोहन  तथा  उपयोग  कर  पाते  उद्योगों  के  विकास

 के  लिए  खनिज  आवश्यक  हैं  ।  जापान  जेसे  औद्योगिकोकरण  में  अग्रगण्य  देश  अयस्कों  का

 भारी  मात्रा  में  आयात  करते  जापान  अयरकों  का  आयात  करके  तंयार  माल  का  निर्यात  करता

 है  ।  वह  देश  खनिज  सभ्पदा  के  उपयोग  का  सबसे  अच्छा  ढंग  जानता  परन्तु  हमारे  देश  में

 हमारे  पास  भारी  मात्रा  में  खनिज  सम्पदा  है  किन्तु  हम  उसका  उपयोग  नहीं  कर  पाये

 किसी  सरकार  ने  हमारी  खनिज  सम्पदा  के  दोहन  में  कोई  रुचि  नहीं  दिखाई  अभी  तक  किसी
 भी  सरकार  ने  इतनी  विद्याल  खनिज  सम्पदा  के  दोहन  का  कोई  ठोस  प्रयास  नहीं  किया  यह

 दुख  की  बात  है  कि  हस  क्षेत्र  में  हम  अभी  भी  विदेशी  प्रौद्योगिकी  १२  निर्भर  हम  भारी  मात्रा
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 और  खमन  पढ्ठा  के  रूप  में  घोषणा  )  विक्ेयक

 में  बिदेशी  मुद्दा  इस  प्रौद्योगिकी  के  आयात  पर  खच  कर  रहे  इस  प्रध॒त्ति  को  रोफने  के  लिए
 खसिजों  के  दोहन  में  अपनी  प्रौद्योगिकी  विकसित  करना  आवद्यक  है

 4 खान  तथा  खनिज  विभाग  के  खराब  कारयंनिष्पादन  के  कारण  हमें  आज
 कोयले  का  आयात  करना  पड़  रहा  आज  भी  कोयले  के  भारी  भण्डार  का  आयात  किया  जा

 रहा  है  ।  आजादी  के  40  वर्ष  बाद  भी  हम  अपने  खनिजों  का  दोहन  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 इसी  हम  खनिज  लोहा  निर्यात  कर  रहे  हैं  ओर  इस्पात  आयात  कर  रहे  खनिज  लोहे

 को  सस्ती  दर  पर  निर्यात  करके  तथा  इस्पात  को  बहुत  ऊंची  दर  पर  आयात  करके  हम  अपनी

 कीमती  विदेशी  मुद्रा  को  कम  कर  रहे  यदि  हमने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  समय  पर

 पूरा  कर  लिया  तो  शायद  देश  को  ऐसी  दुखद  स्थिति  का  सामना  न  करना  पड़ता  |  सरकार
 विजाग  इस्पात  संयंत्र  को  समय  पर  स्थापित  एवं  चालू  करने  के  लिए  पर्याप्त  घन  का  आवंटन  नहीं
 कर  रही  यदि  हम  इस  संयंत्र  को  जल्दी  पूरा  कर  लें  तो;हम  अपनी  खनिज  लोहे  का  बेहतर  उपयोग
 कर  सकगे  तथा  आयातित  इस्पात  पर  हमारी  निर्भरता  भी  कम  हो  हम  न  केवल  अपनी

 घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  दस्पात  का  उत्पादन  कर  सकते  थे  अपितु  उसे
 निर्यात  भी  कर  सकते  थे  ।  इसमें  हमें  बहुत  बिवेशी  मुद्रा  को  बचत  तथा  आय  हो  सकती

 इसलिए  कम  से  कम  अब  सरकार  को  इस  संयंत्र  को  यथाशीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 राशि  जारी  करनी  चाहिये  ।

 जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  अमने  विशाल  खनिज  संस्राधनों  के  दोहन  के  लिए
 हमारी  एक  निश्चित  नीति  होनी  इन  संसाधनों  का  दोहन  हमारी  आज  की  सबसे  बड़ी
 आवश्यकता  अभी  तक  कई  दलों  ने  देश  का  शासन  चलाया  पहले  कांग्रंस  पार्टी  फिर
 जनता  पार्टी  तथा  अब  कांग्रेस  पार्टी  का  शासन  कल  तेलगूदेशम  सत्ता  में  आ  सकती  है  ।

 गह  महस्वपूर्ण  नहीं  है  कि  वेश  का  शासन  किसके  हाथ  में  नीतियां  तथा  कार्यक्रम  महत्वपूरां
 शासक  दल  का  उद्दं ध्य  राष्ट्र  की  प्रगति  तथा  सभी  की  खशहाली  हीना  चाहिए  ।  मेरा

 राज्य  आंध्र  प्रदेश  में  खनिज  संसाधनों  के  मामले  में  घनी  इस  बारे  में  अभी  तक  कोई  उचित
 अध्ययन  नहीं  किया  ग्रया  भारतीय  भू  सर्वेक्षण  विभाग  को  इस  बारे  में  राज्य  का  गहन
 अध्ययन  करना  चाहिये  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  अनंतपुर  जिले  में  हीरों  का  विपुल  भण्डार
 इन  भण्डारों  का  लगाकर  उन्हें  निकालने  के  लिए  प्रयास  किये  जाने  रायलसीमा
 में  माइका  बहुतायत  में  उपलब्ध  इन  खानों  का  पता  लगा  कर  इनका  दोहन  किया  जाना

 चाहिये  ।  राज्य  में  कुछ  माइका  खानें  अभी  भी  गेर-सरकारोी  ठेकेदारों  के  हाथों  में  हैं  ।
 सरकार  को  इनका  अधिग्रहण  करके  मजदूरों  की  रक्षा  करनी  इस  समय  माइका  खानों
 में  कामंरत  मजदूरों  फो  उचित  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  सरकार  को  इस  बारे  में  जांच  करनी

 जबाहिये  और  इन  मजदूरों  को  कम-से-कम  न्यूनतम  मजदूरी  दिलानी  मैं  सरकार
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  आंध्र  प्रदेश  में  माइका  खानों  को  विकसित  करने  पर  उचित  छ्यान
 दे  ।  चित्त्र  तथा  अनन्तपुर  जिलों  में  सोने  की  खाने  इस  सम्नय  राज्य  की  सोना  खातों
 से  खनिज  सोना  +रिष्करण  के  लिये  कोलार  खानों  को  भेजा  जाता  राज्य  के  खनि

 परिष्क रण  के  लिये  कर्ताटक  में  लेजाना  उचित  नहीं  रायजसीमा  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  ह ैऔर
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 १  1909  )  दमण  और  दीव  खनन  रियायत
 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 इसलिये  यदि  यहाँ  एक  सोना  कारखाना  स्थापित  किया  जाये  तो  इससे  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा
 और  इसे  पिछड़े  क्षेत्र  की  प्रगति  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  रायल  सीमा
 मैं  सीमा  फैक्टरी  स्थापित  मुंके  आशा  है  कि  सरकार  निकट  भविष्य  में  ही  ऐमा  करेगी  ।

 भहोदय  मैं  पुनः  इस  विधेयक  का  समथथेन  करता  हूं  तथा  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  देश में
 विभिन्न  खनिज  भश्हारों  का  पता  लगौॉनें  तथा  इमका  दोहन  करने  के  संबंध  में  एक  निष्चचत  नीति

 का  अनुपालन  करेगी  कौर  इस  प्रकार  देश  की  त्वरित  प्रगति  का  रास्ता  खोलेगी  ।

 इन  छोब्दों  के  साथ  मैं  आपकी  धम्यवाद  देता  हूं  ।

 क्री  झांतारास  माजक  (  पणजी  )  :  उपाध्यक्ष  दमन  और  दीव  खनन

 यस  और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  1987  एवं  बुनियादी
 रूप  से  स्वागत  योग्य  विधेयक  है  |  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  पुतंगालियों  के  चंगुल  से  मुक्त  कराने  के  बाद

 यह  स्वाभाविक  है  कि  देश  में  लागू  सारे  कानून  इस  क्षेत्र  में  मी  लागू  किये  कभी-कभी  बड़ा
 आऔीदचर्य  होता  तथा  भन्यथा  मैं  तो  कहूंगा  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  इस  देश  में  लागू

 काध्ूनों  को  कई  बर्षों  बाद  क्षेत्र  विशेष  में  लागू  किया  जाता

 कुछ  समय  पिछले  वर्ष  मैंने  लोकसभा  में  एक  प्रइन  पूछा  था  कि  इस  समय  इस  क्षेत्र

 में  पुतंगालियों  के  लिए  कितने  कानून  लागू  हैं  ।  मुझे  उत्तर  दिया  गया  था  कि  दमन  और  दीव

 संध  राष्य  क्षेत्र  मे ंफिलहाल  ऐसे  43  कानून  लागू  मेरा  टढ़  मत  है  कि  इस  क्षेत्र  में  पुतंगाल्ियों

 के  जितने  भी  काभून  लागू  हैं  व ेसमी  धीरे-धीरे  समाप्त  किये  जाने  चाहिए  और  उनके  स्थान  पर

 भारतीय  कानूस  लागू  होने  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में  भी  यह  विधेयक  स्वागत  योग्य  है  कि

 खनन  संबंधी  हमारा  मृझ्य  मंधिनियम  इस  क्षेत्र  में  भी  लागू  कियां  जाएभा  ।

 जैसा  कि  बिदित  किसी  समय  इस  शताब्दी  के  शुरू  में  गोवा  के  एक  तालुक  बिदोलिन

 में  एक  फ्रांसीसी  फर्म  द्वारा  खनिज  अयस्क  के  भण्डारों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  गया  था

 प  र्न्त  इस  प्रयास  में  अधिक  सफलता  नहीं  इसके  भारतीय  भूवशानिक  सर्वेक्षण  के

 सर  रे  ०  एल०  फर्मेर  ने  1909  में  गोबा  का  दौरा  किया  ओर  बिकोलिन  तालुंक  में  खनिज  भण्डारों

 का  अध्ययन  करने  का  प्रयास  किया  और  इसमें  भी  अधिक  सफलता  नहीं  मिली  ।  1954-57  के

 दौरान  पुतंगाली  सरकार  ने  एक  जमंन  भूवेज्ञानिक  डा०  ओरटल  को  इस  क्षेत्र  का
 भूवेश

 मानचित्र  तैयार  करने  का  कार्य  सौँपा  और  इस  प्रयास  में  कुछ  परिणाम  सामने  आये  ।  परन्तु

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  तक  कोई  ठोस  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  ।  गत  20  वर्षों  मे ंखनिज  अयस्क  निक

 लेने  की  दिक्षा  में  किये  गये  प्रयार्सों  के  अच्छे  परिणाम  निकले  खान  मालिकों  द्वारा  1986-8

 में  181  करोड़  रुपये  का  खनिज  निकाला  गया  तथा  एम०  एम०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  32

 करोड़  रुपये  का  सरणीबद्ध  अयस्क  निकाला  इस  प्रकार  निर्यात  में  भारी  प्रगति  है
 गह  बहमल्य  विदेशी  मुद्रा  के

 अर्जन  में
 अत्यन्त

 यह  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  के  अजन  में  लाभदायक  रहा

 जब  हम  स्वतन्त्र  हुए  उस  समय  हममें  मे  कुछ  को  यह  धारणा  थी  कि  समस्त  लौह
 अयस्क  हमारे  देश  में  ही  इस्तेमाल  हौ  यह  हमारी  अकस्मात  धारणा  परन्तु  ऐसा

 हुआ  आज  25  वर्ष  के  बाद  हम  प्रा  अयस्क  इस्तेमाल  नहीं  कर  पाए
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 दमण  ओर  दीव  खनन  रियायत  6  1987
 ओर  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 ममे  पता  है  कि  साठे  जी  कुछ  समय  पूर्व  गोवा  गए  थे  और  उन्होंने  गोवा  वाणिज्य  मंडल

 द्वारा  भायोजित  एक  समारोह  में  इसका  विशेष  उल्लेख  किया  साठे  जी  इस  विभाग
 का  केवल  अतिरिक्त  भार  संभाले  हुए  तथापि  संयोगवद  जब  यह  मामला  शुरू  किया  गया  था
 उस  समय  यह  विभाग  उन्हीं  के  पास  था  और  आज  भी  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  किये  जाने
 के  समय  भी  यह  विभाग  उन्हीं  के  पास  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  अपना  बहुमूल्य  समय  देंगे  ।

 मैं  कुछ  पहलुओं  को  उजागर  करना  चाहूंगा  कि  पुतंगाली  शासन  के  कानूनों  के  अन्तगंत
 दी  जा  रही  रियायतों  को  अब  पट्टे  के  रूप  में  घोषित  किया  जाएगा  ।  पता  लगा  है  कि  गोवा
 में  खान  मालिकों  ने  भी  गोवा  प्रशासन  से  स्वयं  सम्पक॑  किया  था  और  उन्होंने  एक  प्रकार  का

 फामूला  दिया  था  जिसके  अन्तगंत  वे  कुछ  घोषणा  पत्र  देंगे  और  रियायतें  स्वयंमेव  पट्टे  में
 बतित  हो  जाएंगी  ।  आप  इस  विषय  में  प्रकाश  डालिए  कि  इस  स्वेच्छिक  प्रयास  की  ओर  ध्यान
 क्यों  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  हमें  रियायतें  समाप्त  करने  के  लिए  कानून  बनाना  है  जिससे  यह
 इंगित  होता  है  कि  यह  राष्ट्रीयकरण  का  ही  प्रतिरूप  जब  पार्टियां  स्वयं  आ  रही  थीं  तो
 यक  क्यों  लाना  पड़ा  ?  यदि  स्वेच्छा  से  किए  गए  प्रयास  इतने  प्रभावों  नहीं  थे  तो  आप  हमें  बसा
 ही  परन्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  ये  प्रयास  किये  गए  दूसरी  बात  यह  है  कि  खण्ड
 भ्

 अनुसूची  में  विनिष्ट  प्रत्येक  खनन  नियत  दिन  से  ही  उतल्सादित
 हो  गई  समझी  जायेगी  ओर  उस  दिन  से  खान  और  खनिज  अधिनियम  के  अधीन  अनुदान
 खनन  पट्टा  समझी  जाएगी  तथा  उस  अधिनियम  के  इस  अधिनियम  में  जैसा
 अन्यथा  उपबंधित  है  उसके  सिवाय  ऐसे  खनन  पटटों  पर  लागू  होंगे  ।””

 जाएंगे  ।  तब  क्या  होगा  ?  पट॒टे  की  अवधि  शुरू  में  20  वर्ष  होती  ह ैओर  उसका  नवीकरण  प्रस्ये

 10  वर्षों  बाद  करना  होता  यदि  नियत  तारीख  1961  है  तो  1981  में  यह  अवधि  पहली  बार
 समाप्त  होगी  और  इस  प्रकार  उन्हें  दूसरी  बार  1991  में  नवीकरण  कराना  क्या  यही यह
 स्थिति  है  या  नहीं  ?  आप  स्पष्ट

 यदि  ऐसा  है  तो  वे  नियत  दिन  अर्थात  20  1961  से  उत्सादित  हो  गए  समझे

 नयवीकरण के  बारे  मूल  खण्ड  6  में  कहा  गया

 व्यक्ति  किसी  खनिज  या  सहचारी  खनिजों  के  विहित  समूह  के  बारे  में  किसी

 एक  राज्य

 ऐसी  एक  या  अधिक  पूर्वेक्षण  अनुज्ञप्तियां  अजित  नहीं  करेगा  जिनका
 क्षेत्रफल  25  वर्ग  कि०  मी०  से  अधिक  या

 ऐसे  एक  या  अधिक  खनन  पट्टे  अजित  नहीं  करेगा  जिनका  क्षेत्रफल

 कुल  मिला  कर  दस  वर्ग  कि०  मी०  से  अधिक  हो  ।”?
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 16  1909  दमण  और  दीव  खनन  रियायत
 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 यह  कहा  जाता  है  कि  गोवा  में  अधिकांश  खानें  10  कि०  मी०  से  लम्बी  इसलिए  खान
 मालिकों  के  मन  में  यह  आशंका  है  कि  पटटों  के  नवीकरण  अथवा  घोषणा  के  यह  समस्या
 सामने  आ  सकती  है  क्योंकि  अधिकांश  खानें  दस  वर्ग  कि०  मी०  से  लम्बी  परन्तु  धारा  6  में
 एक  परनन््तुक  है  जिसमें  कहा  गया  परन्तु  यदि  केन्द्रीय  सरकार  की  राय  हो  कि  खनिज  विकास
 के  हित  में  ऐसा  करना  आवश्यक  है  तो  वह  ऐसे  कारणों  जो  अभिलिखित  किए  किसी
 व्यक्ति  को  ऐसी  एक  या  अधिक  पूर्वेक्षण  अनुज्ञप्तियां  या  खनन  पट्टे  अजित  करने  की  अनुज्ञा  दे
 सकेगी  जिनका  क्षेत्रफल  कुल  मिलाकर  उपयु क्त  अधिकतम  से  अधिक  हो  ।”?

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  परन्तुक  का  उन्हें  लाभ  दिया

 $.41  भ०  १०

 एन०  बेंकटरस्नम  पीठासोन

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  नए  कानून  के  सम्बन्ध  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना
 है  कि  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  हम  बुनियादी  रूप  से  खान  मालिकों  के  हितों  का  ही  ध्यान  नहीं
 रख  रहे  यद्यपि  निसन्देह  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जानी  परन्तु  निर्यात  को  भी  बढ़ाना
 उस  प्रकार  यदि  इन्हें  दस  वर्ष  या  कम  अवधि  के  पट्टे  पर  दे  दिया  जाए  ता  विदेशी  खरीदारों  में
 विद्वास  की  कुछ  कमी  आएगी  क्योंकि  पहले  इन  लोगों  को  रियायतें  मिल  रही  थीं  ओर  आज  इन्हें
 पट्टे  मिल  रहे  अतः  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसी  रियायतें  समाप्त  नहीं  की  जानी
 चाहिए  परन्सु  मेरे  विचार  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रयास  किये  जाने
 चाहिए  कि  खरीदारों  का  विश्वास  न  वास्तव  में  इन  पट्टों  में  कुछ  वंधानिक  अधिकार
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  उनके  साथ  पत्र-व्यवहार  करने  की  सलाह  दूगा  और  उन्हें  एक  दम  रह  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  प्रदन  यह  है  कि  उनको  हमारा  लौह  अयस्क  खरीदना  होगा  और  हमेशा
 खरीदना  पड़ेगा  ।  हमारे  निर्यात  में  बाधा  नहीं  पड़नी  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  आमदनी  में
 इससे  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ना  मुख्य  प्रशन  यह  इसलिए  इस  परिप्रक्ष्य  में  विदेशी
 खरीदारों  को  वे  जो  भी  आइ्वासन  उस  पर  विचार  अवद्य  किया  जाना

 दूसरा  पहलू  धारा  12  मैं  आपसे  धारा  12  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  इसमें  कहा
 गया

 6  में  निदिष्ट  पूणतः  या  भागतः  रक्रम  प्राप्त  करने  के  किसी  व्यक्ति
 के  अधिकार  के  बारे  में  कोई  सन्देह

 या
 विवाद  की  दशा  में  आयुक्त  मामले  के  विनिश्चय

 के  लिए  न्यायालय  को  निर्देशित  करेगा  और  न्यायालय  के  विनिदचय  के  अनुसार  संवितरण
 करेगा

 यदि  कुछ  सन्देह  हो  तो  आयुक्त  मामले  को  न्यायालय  में  इसलिए  मैं  सलाह  दूं गा  कि

 कार  को  एक  पक्ष  होना
 खनन

 पढूटे  अथवा  इससे  संबद्ध  किसी  भी  बात  का  भविष्य केवल
 दो  विवादग्रस्त  खान  मालिकों  के  निरंय  पर  नहीं  छोड़ता  चाहिए  ।  हो  सकता  है  ऐसे  मामले  में
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 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  घोषणा  )  विधेयक

 सरकार  की  कोई  महत्वपूर्ण  भूमिका  न  हो  लेकिन  ऐसे  कुछ  मुह  हो  सकते  हैं  जिनसे  सरकार

 हितों  पर  प्रभाव  पड़ता  इसलिए  मैं  सोचता  हूं  कि  वह्ंं  पर  ऐसा  कुछ  किया  जाग्म  ताडि

 आयुक्त  द्वारा  मामले  को  न्यायालय  में  सोंप  देने  क ेबाद  सरकार  को  एक  पक्ष  बनाथा

 हमने  पहले  इस  अधिनियम  में  पर्याप्त  संझोघन  फिया  था  और  इसमें  हमने  घाशा

 शामिल  की  थी  जो  एकਂ  अतिरिक्त  धारा  मैं  प्रवूषण  के  पहलू  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  गोआ  दमरा  ड्यू  में  विशेष  रूप  से  मेरे  घुमाव  क्षेत्र  में  अनेक  खानें  हैं  जौर  खामों

 से  निकलने  वाली  घूज  अनेक  घरों  में  जाती  घान  के  खेत  उससे  मर  जाते  हैं  और  किसान  धान

 पैदा  नहीं  कर  कुछ  वर्ष  पूर्व  जो  पानी  के  सोते  भरते  थे  वे  अब  विलुप्त  हो  गए  प्रदूषण
 का  यह  हाल  है  |  हमारा  मामला  क्या  है  ?  एक  तरफ  तो  गोआ  प्रशासन  अथवा  हम  स्वयं  हैं  और

 हर  निर्यात  को  बचाना  है  क्योंकि  यह  हमारी  कौमती  विदेशी  मुद्रा  का  स्रोत  दूसरी  ओर
 हमें  आने  कृषि  और  उन  लोगों  के  हितों  को  भी  देखना  है  जो  प्रदूषण  से  प्रभावित
 झ्ोे  रहे  हैं  इसलिए  हमें  सनन््तुलन  बनाए  रखना  है  जो  एक  बहुत  कठिन  कार्य  परन्तु  सोभाग्यवश

 सरकार  के  पास  प्रभावी  विधान  मेरे  विचार  से  प्रदूषण  के  संत्रंध  में  इससे  अधिक  प्रभावी  कोई

 दूसरा  खण्ड  नहीं  है  ।  तत्संबंधी  खण्ड  4  क  (1)  में  कहा  गया  है  :--

 सरकार  के  साथ  परामर्श  के  पदचात  जहां  पर  केन्द्र  सरकार  की  मह  राग

 है  कि  खानों  ओर  खनिजों  के  प्राकृतिक  पर्यावरण  की  बाढ़

 प्रदूषण  से  बच।व  अथवा  जन  स्वास्थ्य  को  हानि  से  बच्चामे  अथवा  संचार  या

 रकों  या  अन्य  निर्माण  कार्यों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  अजद्चवा  क्षनिज  स्रोतों  के  संरक्षण

 अथवा  खानों  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  बनाये  रखने  या  इस  प्रकार  के  अन्य  प्रयोजन्रों  के लिए

 केन्द्र  सरकार  जो  भी  उचित  वह  राज्य  सरकार  को  कसी  भी  क्षेत्र  अथवा  उसके
 किसी  भी  भाग  में  किसी  लघु  खनिज  को  छोड़  कर  किसी  भी  खत्िन  के  संबंध  में  लाइसेंस
 या  खनिज  पटटे  के  समय  से  पहले  रह  करने  का  अनुरोध  कर  सकती

 मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  खनन  के  पट्टों  को  समय  से  पहले  रहू  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  परच्तु
 यह  घारा  विशेष  रूप  से  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  फ़े  लिए  जोड़ी  गई  जहां  कहीं  भी
 इसका  उल्लंघन  हो  रहा  है  वहां  पर  इसका  उपयोग  किया  जाना  जहां  पर  कोई  व्यक्ति
 प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहा  है  क्योंकि  कानून  बहुत  स्पष्ट  इसलिए

 इस  विधेयक  का  लाभ  उठाते  हुए  मैं  आपके  समक्ष  यह  बात  रख  रहा  हूं  कि  जहां  हम  अपने  निर्गरात्र
 की  सरक्षा  करते  जहां  पर  हम  अपने  खान-मालिकों  जहां  तक  उनके  भावी  भगतानों  छ्टों
 आदि  का  सम्बन्ध  के  हितों  की  रक्षा  करते  जेसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  विदेशी
 खरीददारों  का  विश्वास  नहीं  टूटना  चाहिए  हमें  यह  देखना  है  कि  उनके  हित  सुरक्षित  साथ
 ही  हमें  यह  धारा  भी  लागू  करनी  है  ताकि  खानों  से  होने  वाज़े  प्रद्दूषण  से  मरीत्र  ओर  सामान्य
 जनों  की  जिन्दगी  पर  दुष्प्रभाव  न  पड़े  ।  घन्यवाद  ।

 *झ्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  सभापति  मैं  दमण  और  दीव  खनन
 रियायत  और  खनन  पटूटा  के  रूप  में  1987  का  सामान्य  तौर  पर

 श्ता:क>?  5  डसफफक  कइनक्न््््ि््+  हा  हे
 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  भ्रंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपाल्तर  ।
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 और  ख्षनन  पह्टा  के  रूप  में  घोषणा  )  विधेयक

 समर््नन  करता  हूं  ।  इस  व्रिधेयक  का  समर्थन  करते  समय  मैं  इसके  बारे  में  नन्द  बातें  कहना  बाहूँग  [।

 दमशा  कर  दीव  में  सन्  1906  से  श्वानों  में  पुतंगाल  के  खनन  कानूनों  के  अनुसार  काप्  हो

 रहा  ब्ष  1961  में  जब  गोवा  मुक्त  हुआ  और  भारत  संघ  का  भ्रंग  बना  तो  उस  समय  कह

 महसूस  किया  गया  था  कि  हमारे  खान  और  खनिज  और

 1957  का  विस्तार  उन  क्षेत्रों  के  लिए  भी  किया  तदनुसार  इस  अधिनियम  को  1963  में

 वहां  पर  भी  लागू  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  अधिनियम  की  धारा  ।6  को  प्रारम्भ  में  उस  क्षेत्र  में  लागू
 नहीं  किया  मैं  यहां  पर  स्पष्ट  तथा  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  धारा  को  उस  समय

 क्यों  लागू  किया  गया  ?  गोवा  में  वर्ष  1963  में  अधिनियम  की  धारा  16  को  लागू  करने  में  उस

 समय  क्या  कठिनाई  या  बाघा  थी  ?  यदि  माननीय  मन्त्री  इस  बात  को  सदन  को  बताएं  तो  बेहतर

 होगा  ।  तथापि  दमरझा  और  दीव  के  लिए  इस  अधिनियम  की  धारा  16  को  1966  में  खामों

 के  कार्यकरण  के  लिए  लागू  किया  तदुपरान्त  खान  मालिकों  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की

 शरण  ली  और  उनके  पक्ष  में  वहां  पर  निर्गाय  हो  इसके  कारण  ही  वर्तमान  विधेयक

 लाना  पड़ा  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  पूर्णा  समर्थन  करता  हूं  परन्तु  एक  और  प्रइन  उठाना  बाहता
 इस  ब्रिधियक  को  लाने  में  इतना  विलम्व  क्यों  बम्बई  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  ती

 सन्  1983  में  ही  आ  गया  सदन  में  इस  विधेयक  को  स्वीकृति  के  लिए  पेक्ष  करने  में  साढ़े  तीज

 वर्ष  का  समय  क्यों  लगा  ।  इतत्न  अधिक  विलम्ब  होते  के  क्या  कारण  मेरे  पूरब  वक्ता  ने  ऋ्रहत

 था  कि  इसे  गोवा  के  खात्त  मालिकों  की  इच्छा  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  बे  छुट  प्रणाली

 समाप्त  करके  स्वेच्छा  से  पट्टा  शुरू  करना  चाहते  थे  ।  मेरे  पृ  बक्ता  ने  यही  कहा  हैं  इसका

 कड़ा  विरोध  करता  हू  ।  मेरे  विचार  से  इतनी  महत्वपूर्ण  और  गम्भीर  ब्रात  ल्वान  मालिकों  की

 इकछा  पर  नहीं  छोड़ती  चाहिए  ।  इसलिए  गोवा  में  खानों  में  काम  करने  के  संबंध  में  माननीय

 मन्त्री  द्वारा  रखे  गये  विधेयक  का  मैं  पुरजोर  स्रमर्थन  करता  हूं  ।

 इस  संदर्भ  में  कुछ  अन्य  मुद्दों  का  उठना  स्वाभाविक  गोवा  में  लौह  अयस्क  और

 मंगमीज  के  पर्याप्त  भण्डार  हैं  और  लगभग  600  खान  मालिक  वहां  पर  काम  कर  रहे  सरकार

 इन  खामों  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  क्यों  नहीं  सोच  रही  वहां  पर  निर्यात  के  काम  की

 रेख  खनिज  और  घातु  व्यापार  निगम  कर  रहा  है  जो  केन्द्र  सरकार  का  प्रतिष्ठान  परन्तु  आम

 तौर  पर  खनिज  और  धातु  व्यापार  निमम  केवल  बिचौलिए  का  काम  कर  रहा  इसलिए  मैं

 महसूस  करता  हूं  कि  यह  बैहतर  रहेगा  कि  गोवा  में  सभी  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाय

 ताकि  राष्ट्र  के  हित  में  सम्पूर्णो  खनिज  सम्पदा  का  उचित  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  मुमे  आशा  है

 कि  सरकार  इस  दिक्षा  में  आला  कदम  उठायेगी  ।

 गोवा  में  खानों  के  उचित  प्रबन्ध  और  उपयोग  के  लिए  सही  आधार  ढांचे  का  सजग  करना

 आवश्यक  इस  प्रयोग  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  गोवा  को  बड़ी  रेल  लाइन  से  जोड़ा

 दि  को  बड़ी  लाइन  से  जोड  दिया  गया  तो  गोवा  के  खनिज  सम्पदा  को  देहा  के  अम्य

 भागों  तक  दुलाई
 सम्भव  हो  साथ  ही  इससे  गोथा  में  पर्यटन  का  भी  विकास  होगा  जो

 गोवा  की  दूसरी  सम्पदा  इ  सलिए  सम्पूण  देश  के  हित  में  गोवा  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ने  की
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 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 नितान्त  आवश्यकता  है  ।  अपने  वक्तव्य  को  और  अधिक  लम्बा  किये  बिना  मैं  पुनः  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  गोवा  की  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए
 निकट  भविष्य  में  एक  और  विधेयक  इन  हदाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त
 करता  हूं  ।

 डा०  बत्ता  सामनन््त  :  माननीय  इस्पात  और  खान  प़त्री  ने

 यह  विधेयक  रखा  है  और  मैं  उनसे  कुछ  खास  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  जब  25  साल  पहले  गोवा

 भारत  के  साथ  मिलाया  गया  था  उस  समय  इन  खनिज  अयस्कों  को  निर्यात  किया  जाता  था  और
 इस्पात  बनाया  जाता  था  तथा  वापस  भारत  लाया  जाता  यह  मेरे  जन्म  स्थान  के  बिल्कुल
 पास  मैं  प्रायः  उस  स्थान  का  दोरा  करता  ये  सभी  खनिज  बहुत  बड़ी  छुपी  हुई  आय  है
 ओर  ईद्वर  ने  गोवा  को  इन्हें  दिया  इसका  सम्बन्ध  किसी  व्यक्ति  विशेष  से  नहीं  है  बल्कि  सारे

 राष्ट्र  से  परन्तु  आपको  यह  जानकर  आहद्चयं  होगा  कि  केवल  चार  या  पांच  परिवारों--..साल

 चोगुले--का  इस  पर  नियत्रण  है  ।  ये  सब  छोटे  पट्टं  जिनका  आपने

 अनुसूची  में  जिक्र  किया  केवल  नाम  मात्र  के  लिए  ये  इन  लोगों  को  जमीन  दे  देते  आज
 केवल  चार  या  पांच  व्यक्ति  इस  घन  को  निकाल  रहे  इसे  अन्य  देशों  को  निर्यात  कर  रहे  और
 करोड़ों  रुपए  कमाते  हैं  |  मैं  इस  सभा  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उनकी  उनका  राजस्व  गोवा
 क्षेत्र  की  राजस्व  से  ज्यादा  आप  पूछताछ  कर  सकते  200  करोड़  रुपये  से  लेकर
 250  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  तक  मूल्य  के  अयस्क  के  द्वारा  उन्होंने  गोवा  का  भूगोल  ही  बदल  दिया
 है  ।  यदि  आप  200  फुट  अथवा  300  फुट  नीचे  जाएं  तो  आप  जँसा  कि  श्री  शांताराम  नायक
 ने  कह्मा  कि  लोह-अयस्क  साफ  किया  जाता  है  और  वहां  नालियां  पानी  बह  रहा
 किसी  भी  व्यक्ति  को  इसका  ध्यान  नहीं  है  ।  वहां  प्रदूषण  भी  है  लेकिन  कोई  भी  व्यक्ति  इस  पर  ध्यान
 नहीं  यह  इसलिए  है  कक्योंक्रि  सभी  ग्रामीण  वहां  काम  कर  रहे  गोवा  की
 लगभग  50  प्रतिशत  जनसंख्या  खानों  में  काम  कर  रही  इसलिए  ये  खान  मालिक
 देश  के  राजा  हैं  ।  यद्यपि  आपने  25  साल  पहले  विदेशी  शासन  को  जड़  से  समाप्त
 क्र  दिया  है  फिर  भीगोवा  में  ये  राजा  अभी  राज  कर  रहे  उनका  गोवा  के  लगभग
 सभी  उद्योगों  पर  नियंत्रण  है  ।  उनका  गोवा  के  50  प्रतिशत  होटलों  पर  नियंत्रण
 है  ।  इनका  किस  चीज  पर  नियंत्रण  नहीं  है  ?  उनका  आपकी  सरकार  सहित  हर  चीज  पर  नियंत्रण
 है  ।  आप  कहेंगे  मुख्यमंत्री  आपका  परन्तु  वे  गोवा  के  90  प्रतिशत  सहित  हर  चीज  पर
 नियंत्रण  कर  रहे  जब  कामगारों  ने  चाहा  कि  मैं  वहां  जाऊ  और  मैंने  वहां  जाने  का  प्रस्ताव
 किया  तो  इन  मालिकों  ने  दत्ता  सामन्त  को  नहीं  आना  चाहिएਂ  सरकार  ने  भी  वही
 बात  कही  ।  सभी  कामगार  अपनी  शिकायतें  लेकर  मेरे  पास  आए  ।  उन्हें  12  घंटे  तक  काम  करने
 के  लिए  मजबूर  किया  जाता  देश  के  किसी  कारखाने  में  इस  प्रकार  की  प्रणाली  नहीं  इस
 बड़े  राज्य  में  प्रदूषण  पेदा  करने  के  अलावा  कामगारों  पर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 यद्यपि  गोवा  की  50  प्रतिशत  जनसंख्या  वहां  काम  कर  रही  यह  मजबूर  यह  एक  गम्भीर
 स्थिति  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  »ी  साठे  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  वहां  जाएं  और  देखें  कि
 गोवा  में  इन  कामगारों  के  साथ

 क्या  ही
 रहा  है  और  गोवा  का  समस्त  धन  किस  तरह  लूटा  जा

 रहा  अब  मैं  नहीं  समभता  कि  इसके  लिए  कुछ  और  बाकी  रह  गया  सरकार  25  वर्ष  क्यों
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 सोती  रही  है  ?  मैं  नहीं  जानता  ।  सरकार  चुप  रही  है  क्योंकि  अन्यथा  गंर-सरकारी  हितों  में
 रुकावट  आ  जाएगी  ।  आयुक्त  ने  1957  में  एम०  एम०  अधिनियम  पास  कर  दिया  कुछ
 कठिनाइयां  आई  1972  वे  उच्च  न्यायालय  में  गए  1982  में  उच्च  न्यायालय  का
 निर्माणा  आया  इन  25  सालों  से  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  उच्च  न्यायालय  का  निशांय
 1983  में  भी  आया  आप  5  वर्ष  से  क्या  कर  रहे  चार  मास  पहले  मैं  गोवा  गया
 ये  सभी  खनिज  खोद  कर  निकाले  जाते  वहां  कोई  ग्जाइश  नहीं  छोड़ी  गई  मैं  इस  सरकार
 से  पूछता  हूं  कि  पिछले  25  सालों  से  राज्य  से  खोद  कर  निकाले  गए  इन  खनिजों  का  मात्रा-वार
 मीद्रिक  ट्रन  वार  तथा  मूल्य-वार  औसत  कया  है  ?  मैं  यह  आंकड़ा  चाहता  मेरे  मित्र  ने  कहा
 है  कि  यह  लगभग  212  करोड़  रुपए  परन्तु  उससे  आप  प्रतिवर्ष  25  करोड़  रुपये  दे
 रहे  यहां  तक  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  आप  गोवा  को  20  करोड़  रुपये  दे  रहे  लोगों
 ने  आपके  द्वारा  गोवा  को  दी  गई  सहायता  से  ज्यादा  वहां  से  निकाल  दिया  इस  देक्ष  में

 इस  धन  की  इस  प्रकार  की  लूट  हो  रही  है  और  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  इसलिए  मैं
 आंकड़े  चाहता  आखिर  में  जाकर  अन्य  कुछ  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  है  यह  कर
 दिया  गया  मैं  यह  बात  नहीं  इन  खानों  के  मालिकों  द्वारा  कितना  धन  निकाला
 गया  है  ?  उन्होंने  अब  तक  राज्य  सरकार  को  कितने  राजस्व  का  भुगतान  किया  है  ?  यह  मामूली
 नहीं  है  ।  उन्होंने  रियायत  दी  है  |  मैं  समझता  हूं  यह  अच्छी  वात  है  ।  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि यदि  एक  मी०  टन  अयस्क  निकाल  लिया  जाता  है  तो  आपके  पट्ट  के  किराए  में  कया  जा  रहा
 है  ?  यह  राष्ट्र  हित  में  हम  यह  चाहते  मैं  सरसरी  तौर  पर  यहां  वाद  विवाद  नही  चाहता
 हूं  ।  इन  लोगों  द्वारा  कई  सौ  मी०  टन  अयस्क  निकाल  कर  बाहर  भेजा  जाता  आप  इन  लोगों
 से  पट्ट  का  कितना  किराया  ले  रहे  हैं  ?  यह  काफी  महत्वपूर्ण  यह  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  यह
 सम्पत्ति  इन  लोगों  की  नहीं  अब  तक  इसके  3/4  भाग  में  खनन  चल  रहा  है  ।  सरकार  को
 भारी  छुल्क  लेना  इसकी  गणना  की  जानी  चाहिए  ।  आपके  सरकारी  सचिव  सहित  सभी
 अधिका  री  इन  लोगों  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  मेरा  यह  अनुभव  वे  मंत्री  छो  बुलाएंगे  ओर
 वहां  अनुदेश  जारी  करेंगे  ।  मेरा  बड़ा  कड़वा  अनुभव  गोवा  की  जनता  बड़ी  सीधी-सादी  है  ।
 वे  ऐसी  अथ॑-व्यवस्था  के  साथ  समायोजना  करते  चले  जाते  सारी  अरथं-व्यवस्था  ऐसे  लोगों  द्वारा
 चलाई  जाती  है  और  इसलिए  पट्ट  का  किराया  निर्धारत  किया  जाना  वे  जो  भी  खनिज
 निकाल  रहे  हैं  उस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  एक  प्रश्न  पूछता  25  करोड़  रुपये
 के  माल  का  कया  हुआ  ?  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  यह  इस  देश  के  4-5  लोगों  द्वारा  कामगारों
 को  तकलीफ  देकर  हड़प  लिया  गया  गोवा  में  प्रदूषण  वहां  गोवा  में  वायु
 प्रदूषण  तथा  घूल  प्रदूषण  मौजूद  आप  जाइए  और  एक  छोटे  से  राज्य  गोवा  को  यह
 एक  बड़ा  उद्योग  वहां  हरेक  चीज  निकाली  गई  क्योंकि  वहां  गरीब  व्यक्ति  काम  कर

 रहे  सरकार  उनके  अधीन  काम  कर  रही  है  ।  वे  आपके  गोवा  पर  शासन  कर  रहे  आप  नहीं  ।
 मैं  सरकार  में  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  इस  छुपे  हुए  घन  को  जो  वहां  मौजूद  है  देश  को  देने  की

 बजाए  आप  इसे  पट्ट  पर  क्यों  दे  रहे  आप  इसे  मत  दीजिए  ।  आप  इसे  बाहर  निकालिये  |  यह
 वस्त्र  और  पटसन  की  तरह  नहीं  होगा  ।  परन्तु  यह  एक  बहुत  बड़ी  सम्पत्ति  है  जिसके  आधार  पर

 सरकार  उस  क्षेत्र  के  आस-पास  एक  इस्पात  संयंत्र  शुरू  कर  सकती  लेकिन  इस  धन  को
 निर्यातकों  द्वारा  निकालने  की  अनुमति  मत  दीजिए  ।  घन  कहां  जा  रहा  है  ?  निर्यात  का  घन  इन
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 पांच  परिवारों  को  जाता  अन्य  सभी  लोग  ठीक  नहीं  कर  रहे  उन्होंने  इस  जमीन

 मामूली  किराए  पर  इन  बड़े  खलीफाओं  को  दे  दिया  मैं  पद्ठा  देने  तथा  इन  सब  बातों  के  हक  में

 नहीं  लेकिन  यह  सारा  क्षेत्र  जिसमें  इस्पात  को  भारी  क्षमता  यदि  सरकार  इस  क्षेत्र  में

 अनुसंधान  करती  है  तो  यह  लौह-अबस्क  का  एक  बड़ा  एकक  बन  जाएगा  जो  इस्पात  संयंत्र  की

 म्  द्द  करेगा  ।  इस  सारे  क्षेत्र  का  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  किया  जाना  यह  आपका

 किसी  भी  कीमत  पर  यह  उन  लोगों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  जिन््होंने  करोड़ों  में  धघत  कमा

 लिया  हैं  और  देश  तथा  गोवा  की  समस्त  अर्थ॑-व्यवस्था  तहस-नहस  हो  गई  आप  इस  सारी

 जमीन  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लें  ।  यह  मेरी  मांग  हैँ  ।  यहां  इस्पात  मोजूद  हैँ  जिसका  आंसानों  से

 निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  आप  गोवा  जाए  तो  आप  पाएंगे  कि  गोवा  प्रमुसख्त  रूप  से  केवल

 इसका  90  के  लिए  ही  बना  आपको  इसका  राष्ट्रीयकरण  करमा
 हम  नहीं  चाहते  कि  इस  क्षेत्र  को  किराए  के  आधार  पर  अयवा  लम्बे  समय  तक  पढ्ट  के

 आधार  पर  दिया  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  इन  सभी  बालों  को  कार्यान्वित  किया  जामा

 चाहिए  और  इसलिए  इस  सभा  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  इसे  पट्ट  पर  न  दें  इनका

 राष्ट्रीय रण  किया  जाए  तथा  यह  कायं  सरकार  द्वारा  किया

 झनादि  चरण  दास  सभापति  और  दीव  खमन
 रियायत  और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  1987  पर  सभा  में  बर्चा  की

 जा  रही  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हू  |  यह  विधेयक  सभा  के  समक्ष  बहत
 पहले  लाया  जाना  चाहिए  इसे  इतनी  देर  से  सभा  के  समक्ष  लाने  को  मैं  न््मायसंग  त  नहों
 मानता  |  यद्यपि  देर  से  प्रस्तुत  किया  है  तथापि  यह  बहुत  उपयोगी  विधेयक  हँँ  और  इस
 इसका  स्वागत  करता  हू

 2  है

 सरकार  रियायतघारियों  को  पट्ट  पर  खान  देना  चाहती  रियायतधारियों
 से  हसे  रवीकार  नहीं  उन्होंने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  खाने  नियंत्रक  के  निर्णाय  को

 जुनोती  दी  ।  बम्बई  उच्च-न्यायालय  से  रियायतधारियों  के  हक  में  निर्णय  दिया  और  इस  कारण
 से  सरकार  को  यह  विधान  सभा  के  समक्ष  लाता  गोवा  भारत  का  एक  अभिन्न  श्रंग  है

 गोवा  के  खान  स्वामियों  को  भी  वही  रायल्टी  उपकर  इत्यादि  देना  होगा  ज॑ंसाकि  विभिन्न
 राज्यों  के  खान  स्वामियों  पर  लागू  होता  इस  संदर्भ  में  मैं  सरकार  से  जानना  चाहंगा  कि  अब
 यह  कठिनाई  क्यों  ही  रही  यह  अधिनियम  1957  में  या  जब  गोवा  भारत  का  एक  भाग  बना
 था  तब  क्यों  लागू  नहीं  किया  उस  समय  विद्यमान  भारतीय  कानून  गोवा  पर  भी  लागू  किये
 जाने  चाहिये  थे  ।  उस  समय  सश्कार  से  यह  चक्र  हो  गयी  थी  |  तथापि  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  वर्तमान
 सरकार  ने  कठिनाइयों  को  समझा  है  ओर  यह  विधान  प्रस्तुत  किया  अतः  मैं  सरकार  को  बधाई
 देता  मद्दोदय  रियामतधारियों  की  सूची  विधेयक  की  पहली  अनुसूची  में  दी  गयी  मैंने  देखा

 कि  591  रियायतधारी  ये  लान  स्थायी  बहुत  समप  से  गरीब  खान  कामगारों  का  शोषण  कर

 रहे  उन्होंने  शानों  से  जित  लाभ  से  बहुत  धन  जमा  कर  लिया  वे  न  तो

 भौर  दीब  के  संधराज्य  क्षेत्र  प्रशाशन  की  और  न  ही  भारत  सरकार  को  राणस्व  कर  देते  थे  ।
 कक  कक  +-++

 उड़िया  में  दिये  गये  भाषण  के  प्रंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 ु  और  शल़तू  के  रूप  में  विधेयक

 प्रो०  ऐन०  जो०  रंगा  :  अध्यक्ष  श्री मान  हम  कितनी  देर  तक  बंठे

 का  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  .:  स  प्राप्रति  मुझे  एक
 अनुरोध क  रना  मैं  समझती  हू  कि  हमें  15  घिनट  और  बंठना  चाहिए-ताकि  हम  इस  विधेयक
 को  प्ररिव  कर  ज़र्क  ।

 सम्राप्रति  महीदय  :  मैं  इसे  सभा  पर  छोड़ता  क्या  हम  इसे  15-20  मिनटों  में  पूरा
 कर  लेंगे  ।

 ह

 करी  श्रमादि  चरण  दास  :  इसलिए  मैं  कुछ  सुभाव  देकर  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करना

 चाहू  गा  क्मोंकि  मेरे  पास  समय  बहुत  कम  पंत्री  जी  को  उत्तर  देना  है  और  विधेयक  को  पारित
 किया  जाना  मेरे  विचार  से  बह  क्षतिपूर्ति  जो  आप  59]  खान  स्वामियों  को  देने  वाले  नहीं
 दी  जानी  जब  उन्होंने  इतना  लाभ  कमाया  है  तो  उन्हें  और  क्षतिपृति  देने  की  क्या
 आवद्यकता  उन्हें  वे  खाने  पट्ट  पर  नहीं  ही  जानी  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूगा  कि  दमण  एवं  दीव  सहित  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  छिथत  श्लानों  की  एक  सूची  बतागी  जाए  ।  तब  आप  सभी  खानों  का  राष्ट्रीयक  रण

 करें  4  कोई  मी  खान  किसी  व्यक्ति  या  निजी  कम्पनी  के  स्वामित्व  में  या  उसे  पट्ट  पर  नहीं  दी
 जानी  बल्कि  मैं  सरकार  को  यह-सुक्राश्न  देना  चाहुमा  कि  वे  खाने  लम्बे  अरसे  से  उन
 रानों  में  काम  करने  श़ाले  कामगारों  पट्टं  पर  दी  जानी  आप  कामग़्ारोंकी  एक
 सोसायटी  बना  कर  उन्हें  उन  खानों  के  प्रबन्ध  में  सक्रिय  भाग  देने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 यदि  आप  ऐसा  करेंगे  को  गरीब  कामगारों.को  लाभ  होगा  ।  मेरे  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुझावों  को

 विधेयक  में  शामिल  किया  जाता  क्षतिपूद्ति  के  रूप  में  को

 60,55,615  ६०  देने  का  निस्मंय  किया  हमने  क्षत्रिफूति  का  भुगतान  न  करने  के  लिए  संविधान

 करा  संशोधन  किमा  तो  क्षतिपूर्ति  इतती  बडी  क्यें  देने  जा.रहे  हैं  ?  वे  गरीब  लोग  नही

 वे  अच्छे  खाते  पीते  लोग  यदि  आप  क्षतिप्ति  देना  ही  चाहते  हैं  तो आपको  मुआवजा  चरण

 बडे  ढंग  से  अर्थात  किश्तों  में  देवा  खान  मालिक  जो  लाभाजंन  कर  रहे  हैं  पू  जीपति  हैं  ।

 इसलिए  विधेलक  में  उन  शान  मासिकों  को  खमन  पढ़े  न  देने  के  लिश  प्रावधान  करना  चाहिए  ।

 खेद  का  विषय  है  कि  विधेयक  में  ऐसे  प्रावधान  नहीं  किये  गये  इसलिए  मैं  आशा  करता  हू
 कि  सरकार  भविष्य  में  बहुत  सतक  रहेगी  जिन  पृ  जीपतियों  ने  बहुत  लाभ  उठाये  हैं  उन्हें

 ऐसा  कोई  लाभ  नहीं  दिया  जाएगा  ।  मैं  पूरी  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  उन  गरीब  कामगारों

 को  लाभ  देने  के  लिए  जिनका  काफी  अरसुसे  से  रिय्पप्रतघ[री  लोग  शोषण  कर  रहे  एक  अधिक

 ब्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करेगी  ।  सरकार  को  काम  गारों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ताकि

 भक्व्य  वे  एकजुट  केवल  में  समाज  कद  की.स्थ  जा  हो  झकेगी  ।  अन्यथा

 प्  द्ोबरादी-गरठीब  कासग़ासें;प्लौर  राष्ट्र  को  और  अधिक  नुक्सान

 यज्ञपि  विलसत  सेतु  सरकार  ते  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  इसलिए  मैं  माननीय

 मंत्री  प़हुग्रवाद देवा  हैं  और  मपवा  उक्तव्यु  समाप्त  करवा  हू  ।
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 और  खनन  पट्टा  के  रूप  में  विधेयक

 6.00  म०  प०

 श्री  बसंत  साठ  :  में  बहुत  कीमती  सुझावों  के  लिए  माननीय  सदस्य  का'छुक्रगुजार
 ह  ।  वास्तव  में  यह  विधेयक  तथाकथित  रियायतों  को

 '  परिवर्तित  कर॑नें  साधारण  के

 जिये  है  जिनको  उच्च-न्थायालय  ने  असंशोधनीय  या  अ५रिवर्तनीय  बताया  था  |  अतः  हम  उन्हें  देश
 के  अन्य  भागों  में  विद्यमान  कानूनों  के  समकक्ष  ला  रहे  राष्ट्रीयकरण  इत्यादि  के  प्रदन  पर

 अलग  से  विचार  किया  जा  सकता  मैं  मामले  को  बंद  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  मैं  गोवां  का  दोरा
 कर  चुका  हू  ।

 पहले  जब  मुझे  इस  विभाग  का  कार्यभार  सौंपा  गया  था  तो  सबसे  पहला  काम

 मैंने  गोवा  जाने  का  ही  किया  था  ।  और  मैंने  इस  खनन  इत्थादि  के  को  देखा  था॥  क्षेसाकि  श्री

 नायक  ने  कहा  मैंने  गोवा  में  ही  अपने  विचार  दृढ़ता  से  व्यक्त  कर  दिये  थे  ।  मेरा  यह  स्पष्ट
 विचार  है  कि  हमारे  बहुल  खनिज  संसाबनों  को  निर्यात  करने  के  स्थान  पर  जोड़  गये  मूल्य  उत्पादों
 में  बदला  जाना  उदाहरणाथ्थ  लोह  अमस्क  के  इस्पात  में  और  इस्पात  के  किसा  सामान  के
 रूप  में  बदल  दिया  जाना  यद्ि  आाप  निर्यात  करके  अर्जन  करना  ही  कहते  तो  भापको

 न्न्य  उत्पाद  का  निर्यात  करना  चाहिए  जिस  पर  आप  जोड़  हुए  मूल्य  के  उत्पाद  लाभ  अर्जन  कर
 सकते  मैं  आपको  बताना  चाहता  हू  कि  हमारे  देक्ष  में  विशेषतया  गोवा  में  देश  के  अन्य
 भागों  से  भी  बहुत  अधिक  एफ  ई  तत्व  वाला  में  सर्वोत्तमः  लौह  अग्रस्क  उपलब्ध  है  ।
 उदाहरणार्थ  दो  टन  लौह  अगस्क  को  परिवतित  करने  पर  इससे  एक  इस्पात  प्राप्त  हीता  है  ।
 आज  औसतन  दो  टम  लौह  अथस्क  पर  हमें  150  टन  अर्थात  75  र०  प्रति्टक  पर  लात  होगा  .।

 हम  गोवा  से  हसी  आधार  पर  200  करोड़  टन  के  का  निर्यात  कहर  सटे  अंदाज़ा
 कि  यदि  इस  लौह  अयस्क  को  इस्पात  में  परिवलति  कर  लिता  जाये  तो  हिथिति  क्या  |  लो
 आप  हृस्पात'का  उपयोग  करना  निषचया  ही  यह-एक  बहुत्न  बात  है  कि
 विकस्त  देक्षों  के  490  500  कि०ग्रा०  गौर  600  वि»श्रा०  कीशखुलना  में  सारे  देल्  में
 इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  16  किलो  है  और  आपके  माध्यम  से  मैं  अपने  मिक्रः  बसुद्रेत
 आचाय॑  को  बताना  चाहू  गा  कि  80'  प्रतिशत  जनसंख्या  के  अतिवषं'।ग्रति  ब्यक्ति  यह  खपल
 3  फिलो  आप  कौन  से  औद्योगीकरणा  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 एक  साननोय  सबस्य  :  और  हम  लोह  अयस्क  निर्यात  कर  रहे

 श्री  बसंत  साठे  :  हम  लौह  अयस्क  का  निर्यात  कर  रहे  यही  युमे  बुर  लगा  ।  हमें  लौह
 अयस्क  को  इस्पात  में  परिवर्तित  करना  चाहिए

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  आप  थोड़ा  विषय  से  हट  रहे

 श्री  बसंत  साहे  :  मैं  विषय  से  हट  नहीं  रहा  |  इस  पहलू  की  चर्चा  श्री  आयक  ने  की  मै
 इसलिए  इसका  उल्लेख  कर  रहा  हू  कि  मैं  भी  हससे  सहमत  हू  ।  यदि  आप  नहीं  चाहते-ती'जाज
 नहीं  तो  कभी  तो  यह  सभा  विचार  करेगी  कि  हम  अपने  प्राकृतिक  संसाधनों  को  तैयार  माल  में
 अधिक  जुड़े  हुए  मूल्य  उत्पादों  में  परिवर्तित  करने  में  क्यों  असफल  रहे

 यह  ऐसे  हैं  कि  जनवादी
 ढंग  जिसके  लिए  संभवत  डा०  दत्ता  सामंत  और  मैंने  भी  किसी  सीमा  तक  योपेदरने  किया



 16  1909  (  और  दीय  खनभਂ  रियार्थत
 और  खनन  पट्टा  के

 में  कविघेयक

 हमने
 अयस्कਂ  या  काल-को  प्रंतर्राष्ट्रीय  बाजार.से  मरी'अधिक  बूल्कप  माल  के

 रूप  में  बनाने  का  निर्णय  लिया  हम  8,000  रु०  प्रत्ति  टब  या  7,009  त०:प्रति:स्ख  कीश्यम  से
 इस्पात  क्यों  नहीं  बेच  सके  ।  मैं  डा०  दत्ता  सपमंत  या  श्री  बसुदेव  आचाय॑  या  श्री  माधव  रेड्डी  या
 मेरे  अन्य  साथियों  से  पूछना  चाहूगा  कि  भारतीय  समाज  का  कौन-सा  वर्ग  इस्पात  खरीद

 सकता

 श्री  बसवेव  झाचाये  :  उत्पादनਂ  लागत  कम

 श्री  बसंत  साठे  :  हमें  इस  बात  पर  व्िचाहर।करना  है  कि  ऐसा  कंसे  किया  जा  सकता

 सक्षम[उत्पादन  कंसे  किया  जा  सकता  मैं  कामगारों  की  भागीदारी  चाहता  हू  ।  मैं  केवल  यह

 कह  रहा  हूं  कि  यह  तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  आपके  पास  एक  नई  पूर्णा  भागीदारी

 संस्कृति  और  वास्तविक  भागीदारी  व्यवस्था  नाममात्र  की
 नः  होकर  बास्क़विक  नः  हो  ।  किंतु  जेसा

 कि  श्री  माधव  रेट्टी  कहते  यह  बात  से  थोड़ा  हटने  वाली  बात  कितु  मैंने  इसलिए  कहा  क्योंकि

 मैंने  इसकी  चर्चा  की  यह  सच  कितु  जहां  तक  आज
 के

 विधैयक  का  संबंध  है  उसका

 हंइ्य  है  कि  हम  एक  समान  छट्टेग्देता
 कोह॒तै  हैं  माननीय  सदस्यों  क  उनके  बहुमूल्य

 पुकावों  के  लिए  धन्यवाद  द्वेका  ढूं  |  बेठने  से  पहले  मैं  प्रथम  अनुसूची  की  कुछ  तकनीकी  गलतियों  की सक्राव जज
 ओर  ध्यान  दिलाऊ  गा  |  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  मैंने  प्रथम  अनुसू ची  के  संशोधनों  को

 सभा  पटल  पर  रख  दिया

 शो  *शत्ताश्सामत  |:  का  :स्या/म्लोको  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  हम  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  क्सूल-करेंगे  ।  .

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  सभापति  कया  मैं  एक  साधारण  प्रश्न  पूछ  सकता  अब
 सरकार  ने  गोवा  को  एक  राज्य  बनाने  का  निर्णाय  ले  लिया  हैं  तथा  हम  कल  या  परतसों  में  यह
 विधेयक  पारित  करने  जा  रहे  इस  परिस्थिति  में  विधेयक कोਂ  कौन्हैककी  ककह/.अल्दो
 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  राज्य  कोਂ  धाशु  अधिकार  कर  लग़ाने  का  भी  अधिकार  प्राप्त

 आप  अगले  सप्ताह  तक  प्रतीक्षा  कर  सकते  थे  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  यह  कोई  विवाद  का  विषय  नहीं  यद्दि  गोवा  राज्य  बन  भी  जाता

 है  तो  वे  उस  अधिनियम  के  श्रंतर्गत  भी  इचशे  लंच्रा  सकते  हैं  ।  यह  केन्द्र  का'अधिनियंभहैष्शथा  धातु
 अधि घिकार  के  पभ्रंतगंत  जब  तक  हम  समानता  के  आघार  पर  इसे  लाकर  गोवा  नहीं  -  भेलषतेਂ  वे

 «बाई  ए  है  क्  णगपीके  अत  ही  था  न्  ठी  क्
 रे

 अ  त्  ट्समे
 को

 ड़  wif  रह उसके  प्रंतगंत  भी  कोई  कार्य  नहीं  कर  सकगे  |  अतः  इसमे  का  त  नहीं  है  ।
 ्

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दमण  भौरु  दीव  संघ  '  राज्य  क्षेत्र  हँ  प्रचालित  और  पहली  तथा  दूसरी

 अनुसूचियों
 में  विनिदिष्ट  खनन  रियायतों  के  उत्सादन  का  और  ऐसी  लानों

 जिनसे  ऐसी
 रियायतें  संबंधित  विनियमन  ओर  संघ  कै  नियंत्रणाथीन  शनिर्जी  है

 नकांस  की  हृष्टि  से
 खान  और  (  बिनियमन  ओर  विकास  )-  1957  के  अधीन  खनन  पट्टों  के

 रूप  में  ऐसी  खनन  रियायतों  की
 घोषणा  का  और  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक

 मामलों  का  उपलब्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुंथ्ा
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 दम्रण  और.दीव  क्षनन  रियाग्रत  6  1987

 के  रूप  में  विधेयक

 समाषति  महोदय  :  अब  हम  विश्रेयक  पर  खंडवार  विचार  प्रारंभ  करेंगे
 ।  2  से  22  तक

 के  झंडों  में  कोई  नहीं  प्रश्न यह  है  :

 खंड  2  से  22  विधेयक  का  श्रंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ॥

 संड  2  से  22  विधेयक में  ओड़  दिये  प्गे  ।

 प्रथम  झबृसूचो

 संशोषन  किये
 गये  ,

 समापति  सहोक्य  :  प्रश्न  यह  है

 प्रथम  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  प्रंग  बने  ।””

 प्रस्ताष  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रथम  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़ो  गई  ।

 दूसरी  झ्मसूचो  विधेयक  में  जोड़  दो  गई  ।

 खंड  1,  श्धिनियमन  प्रस्तावना  तथा  शिदैयक्र  का  साम  धिशेग्नक भें  लोड  दिये  श्ये  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 हभाएकि  स़ोदम  :  प्रहन  यह  है

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”!

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  हुप्ना  ।

 सम्राप्रति  महोदय  :  अब  सभा  कल  11-00  बजे  पूर्वाह्न  प्रुनःसमवेत  होने  के  लिए

 6.14  भ०  १०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  7  1987/17  1909  को  ग्यारह
 बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 जैये  संश्योघ्नत  पाठ  पर  लागू  तहीं
 ये

 ओोषरीਂ  मुद्रण  लागू नहीं  श्रीराम


